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 महोदय  पोठाप्तीन

 क्‍
 थी  बालकवि  बरागी  :  अध्यक्ष  ऐसा  मालूम  पड़ता  है  कि  आज  अभी से  छुक्रवार  शुरू

 हो  गया  ?  ;

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  शाम  को  मैं  कह  रहा  था--परसों  जो  लोग  मुझे  जिस  बात  के  लिए

 मजबूर  कर  रहे  उसी  बात  के  ऊपर  कल  जब  डिस्कशन  हो  रहा  था  और  जवाब  हो  रहा  तो

 कोई  भी  हाजिर  नहीं  थे  ।  मुझे  इस  बात  का  कष्ट  है  क्‍योंकि  मुझे  तो  कह  रहें  थे  कि.इस  बात  के

 ऊपर  यहां  डिस्कशन  कराओ  लेकिन  जब  मैंने  कल  यहां  डिस्कशन  करवाया  तो  वे  हाजिर  नहीं  थे  ।

 प्रदमों  क ेमोखिक  उत्तर

 बिता  गारण्टो  के  दिए  गए  ऋण  ,

 र्नः
 61.  श्रीमतों  गीता  मुखर्जो  :

 शी  विजय  कुधार  यादव  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  22  1986  के  में

 झूपीज  18  करोड़  विदाउट  गारंटीजਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  और  दिलाया  गया

 (a)  यंदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदिं  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?  है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सरकार ने  प्रश्न  में  उल्लिखित  समाचार  देखा  है  जिसमें  इण्डोनेशिया  में  स्थापित  मैसंस

 «



 मौखिक  उत्तर  .  7  1986

 पी०  टी०  फाइव  स्टार  इंडस्ट्रीज  इण्डोनेशिया  नामक  संयुक्त  क्षेत्र  की एक  भारतीय  कम्पनी  को

 भारतीय  बेंकों  द्वारा  वित्तीय  सहायता  देने  में  की  गई  अनियमितताओं  का  आरोप  लगाया  गया  है  ।

 *  चार  भारतीय  के  कंसाशियम  ने  अपनी  विदेशी  शाखाओं  से  मेस्स  पी०  टी०  फाइव

 स्टार  इंडस्ट्रीज  लि०  को  वित्तीय  सहायता  दी  विभिन्‍न  सुविधाएं  मंजूर  करते  समय  बेंकों  के

 कंसाशियम  ने  सामान्य  प्रथाओं  के  अनुसार  प्राप्त  की  जाने  वाली  प्रतिमूतियां  प्राप्त  की

 भारतीय  प्रवतेकों  से  व्यक्तिगत  गारंटी  लेने  का  प्रश्न  इसलिए  नहीं  उठा  क्‍योंकि  विदेशी  मुद्राਂ

 विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  उस  समय  विदेशों  में  स्थित  कम्पनियों  द्वारा  _  विदेशी  मुद्रा  में  लिए

 गए  ऋण  की  भारत  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  से  गारंटी  देने  की  अपेक्षा  नहीं  की  जाती  थी  ।

 संयुक्त  क्षेत्र  की  इस  भारतीय  कम्पनी  को  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  बाजार  की

 मांग  की  वित्तीय  प्रभारों  में  तेजी  से  वसूली  योग्य  रकम  की  धीमी  वसूली
 और  इंडोनेशियाई  रुपये  का  अवमूल्यन  जेसे  कई  कारणों  से  आरम्भ  से  ही  हानि  होने  लगी

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  यद्यपि  कम्पमी  अपनी  लगभग  पूरी  क्षमला  से  कार्य  कर  रही  है

 और  नकदी  के  रूप  में  उसे  अधिशष  भी  प्राप्त  होने  लग  गए  हैं  लेकिन  आय  इतनी  नहीं  है  कि  उससे

 ऋणों  का  परिशोधन  किया  जा  सके  ओर  लाभ“दिखाया  जा  सके  |  ऐसी  कोई  जांच  नहीं  की  गई  है  ।

 लेकिन  कम्पनी  के  क'ये  निष्पादन  सम्बद्ध  बैंकों  द्वारा  बारीकी  से  नजर  रखी  जा  रही

 शीमतो  भोता  मुख्जो  :  चूंकि  केवल  एक  विवरण  ही  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  अतः

 इससे  इसकी  वास्तविक  स्थिति  का  पता  नहीं  लग  सकता  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  द्वारा  पेश  किए
 गये  तथ्यों  के  बारे  में  कुछ  प्रहन

 कया  यह  सच  है  कि  पी०  टी०  फाइव  स्टार  इन्डस्ट्रीज  लिसिटेड  तीन  कम्पनियों  से

 बनी  है  जिनमें  से  एक  बॉम्बे  डाइंग  एण्ड  मन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  है  जिसके  श्री  नूसलीਂ
 वाडिया  अध्यक्ष  हैं  तथा  जो  चार  राष्ट्रीयकृत  बेंक  अर्थात  इंडियन  ओवरसीज  बेंक  आफ  बड़ौदा
 सिडिकेट  बंक  तथां  सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  के  भी  करोड़  रुपये  के  देनदार  हैं  तथा  इसकी  स्थापना
 के  सात  वर्षों  के  दौरात  इसने  बँकों  को  एक  पाई  भी  वापस  नहीं  दी  ग्रही  ब्याज  जो  अब

 लगभग  गया  करोड़  रुपये  नहीं  दिया  है  ?  यदि  ऐसा  तो  सरकार  के  विवरण  में  मृदु  रूप

 कहा  गया  है  कि  उस  समय  विदेश  स्थित  कम्पंनियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  में  लिए गए  ऋण  पर

 प्रत्यामृति  लेने  की.कोई  पद्धति  नहीं  क्‍या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  यदि  उसं॑  समय  विदेश  स्थित
 कम्पनियों  से  प्रत्यामृति  लेने  की  कोई  पद्धति  नहीं  थी  तो  क्या  उस  समय  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  हितों
 को  सुदृढ़  करने  हेतु  प्रत्यामूति  की  कोई  पद्ध  ति  यदि  तो  कया  उनका  पालन  इस  कम्पनी
 ने  किया  और  विवरण  के  अनुसार  ऐसी  कौन  सी  जमानतें  थीं  जो  उन्हें  लेनी  चाहिए  थी  ?

 हु
 ओ  जनाईन  पुजारी  :  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  इस  कजंदार  कम्पनी  ने  4.5  करोड़  रुपयों

 से  अधिक  की  राशि  का  मुगतान  कर  दिया  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम

 धारा 26 (6) के अन्तगंत कम्पनियों को विदेश में लिए गए ऋण की प्रत्याभूति देने की अनुमति नहीं इसलिए उनसे बैयक्तिक प्रत्यामूति देने की आंशा नहीं की जाती है । 2



 16  1908  मौखिक  उत्तर

 श्री  सो०  माधव  रेड्डो  :  कम्पनी  के  प्रवरतंकों  को  व्यक्तिगत  प्रत्यामृति  देनी  चाहिए  न  कि

 स्वयं  कम्पनियों  को  ।

 ,..  थी  जनाईंन  पुमारी  :  इसके  कारण  भीं  मुख्य  उत्तर  में  दे  दिये  गये  हैं  कि  यह  इकाई
 लाभ  क्यों  नहीं  कमा  रही  है  और  नुकसान  उठा  रही  मुख्य  उत्तर  में  ये  सभी  कारण  दिए
 गए  हैं  ।

 श्री  सेफुद्दीन  चोधरी  :  कोई  कारण  नहीं  दिए  गए  हैं  ।

 श्री  जनादंन  पुजारो  :  मैं  आपकी  जानकारी  के  लिए  इन्हें  अभी  पढ़  दूंगा  ।

 श्रोमती  गीता  मुश्चजजों  :  परन्तु  पहली  बात  यह  कि  क्या  उन्होंने  एक  भीਂ  पैसा  वापस
 दिया

 का

 .  श्री  जनादंन  पुजारी  :  संयुक्त  क्षेत्र  की  इस  भारतीय  कम्पनी  को  परियोजना  के-कार्यान्वयन
 में  बाजार  की  मांग  का  वित्तीय  प्रभारों  तेजी  से  वसूली  योग्य  रकम
 की  घीमी  क्सूली  और  इंडोनेशियाई  रुपये  का  अवमूल्यन  जैसे  कई  कारणों  से  आरम्भ  से  ही  हानि

 होने  लगी  थी  ।  इंडोनेशिया  में  तीन  बार  अवमूल्यन  हुआ  तथा  आखिरी  अवमूल्यन  वर्ष  में  हुआ
 और  एक  अमरीकी  डालर  के  लिए  वहां  की  मूद्रा  दर  विभिनत  कारणों  की  वजह  से  970  रुपये  हो  गई
 साथ  ही  श्रम  की  लागत  भी  बढ़ी  और  इसमें  भी  वृद्धि  हुई  हमने  घन  वापस  प्राप्त  करने  क ेलिए
 कदम  उठाये  ।  यदि  आप  गत  कुछ  वर्षो  में  इस  कम्पनी  के  कार्य  निष्पादन  पर  गौर  करें  देखेंगे  कि
 वर्ष  में  उल्लिखित  कारणों  की  बजह  से  उन्हें  5477  लाख  अमरीकी  डालर  की  हानि  हुई  ।

 यह  हानि.घट  कर  में  लाख  अमरीकी  डालर  तक  आ  नवीनतम  रिपोर्ट  यह  है  कि  .

 वे  लाभ  कमाने  की  स्थिति  में  इसलिए  वह  हमें  धन  प्राप्त  होने  रहा  इन  परिस्थितियों
 में  यह  एंक  इकाई  की  हानियों  का  ही  एक  प्रश्न  है  और  बंकों  द्वारा  पर  बारीकी  से  नजर  रखी
 जा  रही  है  ।  यदि  आवद्यक  हुआ  तो  निश्चित  रूप  से  हम  इन  सभो  पहलुओं  की  जांच
 भारतीय  रिजवं  बेंक  भी  इन  सभी  पहलुओं  की  जांच  कर  रहा  है  और  एक  निरीक्षण  भी  तेजी  से
 किया  गया  ग

 शमती  गीता  मुशजों  :  मुझे  हमारे  मंत्री  की  सम्माननीय  वाणी  से  कम्पनी  की  -

 आवाज  को  सुनकर  दु:ख  हुआ  खेर  मुझे  खेद  है  कि  उन्होंने  मेरे  पहले  प्रषन  कि  कया  उन्होंने
 एक  पाई  भी  वापस  दी  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 वित्त  मंत्री  विश्वमाथ  प्रताप  :  क्‍या  मैं  इस  बात  को  पूरा  कर  सकता  हुं  ?  क्‍्य
 यह  जानकारी  मैं  आपको  दे  सकता  हूँ  ?  जैसे  कि  प्रतिमूतियों  के  लिए  बेकों  के  कंसाशियम  ने

 सुविधाएं  दी  इन  कंसाशियम  बंकों  का  अचल  और  अचल  मशीनरी  पर  जिसका  मल्य
 को  करोड़  रुपये  आंका  गया  था  पूर्ण  स्वामित्व  भारतीय  प्रवर्तकों  से

 गत  गारंटी  चाहे  वे  देने  के  भी  इच्छक  फिर  भी  यह  विनिमयों  के  उल्लंघन  के  तुल्म
 होगा  ।  बेंकों  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  अन्य  प्रकार  की  प्रतिभूतियों  जैसे  संयन्त्र  तथा  मशीनरी
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 तथा  अचल  आस्तियों  को  बन्धक  इखने  के  मामले  में  सामान्य  बेंककारी  मानदण्डों  का  अनुसरण
 किया

 गीमती  गीता  मुखर्जी  :  यह  स्पष्ट  है  कि  उन्होंने  एक  भी
 पेसे  का  भुगतान  नहीं  किया  है  ।

 श्री  जमादेन  पुआरी  :  मैंने  शुरू  में  ही  कहा  है  कि  उन्होंने  45  करोड़  रुपयों  से  अधिक
 दिया  है  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  आप  केहिये  कि  उन्होंने  इतना  भुगतान  किया  आप  ऐसे  क्‍यों

 नहीं  कहते  हैं  ?

 ओर  जनावंन  पजञारी  :  मैंने  यह  कहा  आपने  नहीं  सुना

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  मैंने  सुना  आपने  यह  नहीं  कहा  है  ।

 श्री  जनादंन  पुजारो  :  मैंने  यह  पहले  वाक्य  में  ही  कहा  है  कि  उन्होंने  4.5  करोड़  रुपये  से
 अधिक  का  भुगतान  कर  दिया  है'***ਂ

 प्रो०  मधु  दंडबले  :  मंत्री  महोदय  वह  बोलते  हुये  थक  गयी  हैं  न॒  कि  उनके  कान  थके  हैं  ।

 वह  अच्छी  प्रकार  सुन  सकती  हैं  ।

 श्रीमतो  गोता  मुखर्जी  :  अब  ज्ञगता  है  कि  सरकार  इस  मामले  से  पूरी  तरह से  संतुष्ट  है
 कर  ऐसे  ही  उत्तर  भी  दिये  गए  क्‍या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  एन०
 बो०  एम०  के  प्राष्यापक  डा०  एन०  एल०  हिगो  जिन्हें  स्थिति  का  विस्तृत  अध्ययन  करने  के  लिए

 नियुक्त  क्रिया  गया  ने  पाया

 कम्पनी  की  सम्पत्ति  का  व्यक्तिगत  रूप  से  जांच  करने  पर  पता  लगा  कि  यह  60  लाख

 डालर  से  कम  हैं  हालांकि  कम्पनी  के  खातों  के  मुताबिक  यह  140  लाख  डालर  होनी

 क्‍या  खच  बहुत  अधिक  दिखाया  गया  था  और  कया  परियोजना  में  31  मार्च

 1981  तक  कोई  भी  एक्विटी  शेयर  नहीं  बचा  था  ?  मैं  जानना  चाहूँगी  कि  क्या  यहु  डा०  एन०  एल०

 हिंगोरानी  की  जांच  के  परिणास  और  यदि  एसा  है  तो  क्या  यह  एक  गंभीर  स्थिति  नहीं  है  और

 इस  गंभीर  स्थिति  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  इस  समय  देर  हो  जाने  पर  भी  अपने  निर्णय  पर  पुनः
 विचार  करेगी  और  जांच  आरम्भ  करेगी  ।

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  यह  सच  है  कि  डा०  हिगोरानी  ने  कहा  है  कि  कम्पनी  के

 खातों  में  दिखाई  गई  140.  लाख  अमरीकी  डालर  की  सम्पत्ति  की  तुलना  में  60  लाख  अमरीकी
 डालर  मूल्य  की  सम्पत्ति  ही  दिखाई  गई  असल  में  यह  इसलिए  हुआ  है  कि  उनके  अपने  अनुमान
 उपलब्ध  रिकार्ड  पर  निर्भर  परन्तु  कुछ  रिकार्ड  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  प्राधिकारियों  के  पांस  थे  उन्हें
 नहीं  मिले  ।  इसलिए  उसमें  समस्त  सम्पत्ति  एवं  मशीनरी  दिखाई  गयी  यही  नहीं  अन्तर्राष्ट्रीय
 ख्याति  प्राप्त  मूल्यांकन  कर्त्ता  को  भेजा  गया  उसने  इनका  अनुमान  लगाया  तथा  उसने  भी  कहा
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 कि  सारी  सम्पति  लगभग  160  लाख  डालर  मूल्य  की  हैं  और  इसमें  कोई  धोखेबाजी  नहीं
 रिजरव  बेंक  इन  सभी  पहलुओं  की  जांच  करने  जा  रहा  है--और  हम  उनसे  कुछ  भी  नहीं  छिपायेंगे

 तथा  बैक  को  भी  कहा  गया  है  कि  वह  यह  पता  लगाये  ।  यहां  तक  कि  बंक  अधिकारी  व्यक्तिगत
 रूप  से  वहां  गये  और  उन्होंने  परिसम्पत्ति  का जायजा  उनकी  रिपोर्ट  के  अनुसार  इसमें  कोई
 धोखेबाजी  नहीं  है  ।  रिजवं  बंक  भी  इन  सभी  पहलुओं  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 भी  पो०  कूलमवदईवेलू  :  पिछले  सत्र  में  हमने  रपये  के  रूप  में  ऋण  मेलों  को  था  परन्तु
 इस  सत्र  में  हम  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  ऋण  मेलों  को  देख  रहे  हैं  मेसर्स  पी०  टी०  फाइव
 स्टार  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  को  लगभग  150  लाख  डालर  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  दिए  यहां

 तक  कि  आपने  अपने  विवरण  में  स्वयं  स्वीकार  किया  हैं  कि  भारतीय  रिजवं  बेक  के  अनुसार  यद्यपि
 कम्पनी  अपनी  लगभग  पूरी  क्षमता  से  काये  कर  रही  है  और  नकदी  के  रूप  में  उसे  अधिशेष  भी
 प्राप्त  होने  लग  गए  हैं  लेकिन  आय  इतनी  नहीं  है  कि  उससे  ऋणों  का  परिशोधन  किया  जा  सके  ।  और
 लाभ  दिखाया  जा  मेरा  प्रश्न  कि  क्या  परियोजना  रिपोर्ट  की  जांच  उसकी
 व्यवहायंता  को  देखकर  ही  ऋण  दे  रहे  हैं  कि कया  यह  लाभकारी  हैं  या  क्या  बेकों  ने  उधार  दिया

 है  ?  क्‍या  आप  सभी  प्रकार  की  औपचारिकताओं  को  पूरा  करने  के  उपरान्त  ही  ऋण  देते  हैं  ?  मेरा

 दूसरा  प्रइन  है--कि  मैं  समझता  हूं  कि  बाम्बे  डाइंग  के  अध्यक्ष  श्री  नूसली  वाडिया  को  राजनीतिक

 आशिवाद  प्राप्त  हैं  जहां  तक  भारतीय  राजनीति  का  सम्बन्ध  है  उन्हें  राजनीतिक  आड़  भ्रात्त  क्‍या
 बेंकों  से  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  राजनीतिक  छल  का  सहारा  लेते  हैं  ?

 श्री  जनावंन  पुजारी  :  मूल्य  निर्धारण  करते  समय  कम्पनी  की  व्यवहायता  आ्िक  रूप  से '
 व्यवहायंता  जैसे  सभी  पहलुओं की  जांच  की  जाती  है  तथा  जब  यह  पता  कर  लिया  जाता  है  कि  यह
 आध्िक  दृष्टि  से  व्यवहायं  हैं  तो  केवल  तभी  कम्पनी  को  ऋण  की  मंजूरी  दी  जाती  जहां  तक  छल *
 की  बात  किसी  को  भी  चाहे  राजनीतिक  आड़  या  कुछ  और  श्राप्त  हो  लेकिन  इसको  उपयोग  की  यहां

 अनुमति  नहीं  है  ।  जहां  तक  राजनीतिक  हस्तक्ष १  की  बात  है  मैं  यह  एकदम  स्पष्ट  कर  देना  चाहता

 हूं  कि  इसमें  किसी  प्रकार  के  राजनीतिक  हस्तक्षेप  की  अनुमति  नहीं  और  हम  इस  संबंध  में  बहुत
 कठोर  रहे  हैं  तथा  हमारी  पिछली  और  हाल  की  कार्यवाहियों  स ेयह  एकदम  साफ  है  कि.इस  देश  में

 किसी  प्रकार  के  राजनीतिक  हस्तक्षेप  की  इजाजत  नहीं

 डा०  छिस्ता  सोहन  :  जब  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  पिछले  सत्र  में  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  उठाया

 थ्रा  तो  यह  वायदा  किया  गया  था  कि  यदि  ऐसा  होता  है  तो  इसकी  जांच  की  यह  एक

 सुस्पष्ट  मामला  इसमें  60  करोड़  रुपयों  की  धोखाधड़ी  शामिल  भारत  में  लोग  वेंक  से

 10,000  रुपये  भी  प्राप्त  नहीं  कर  पाते  परन्तु  इंडोनेशिया  में  लोग  60'  करोड़  रुपये  तक  पा  लेते

 हैं--यद्यपि  वे  वर्षों  में  6 लाख  रुपये  भी  वापस  नहीं  दे  सकते  क्या  आप  इस  पर  जांच

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  इसे  जांच  आयोग  अधितियम  के  तहत  न

 )
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 श्री  जनाएंन  पुजारी  :  जहां  तक  कमजोर  वर्गों  का  सम्बन्ध  है  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा

 जाहिर  +  गयी  चिन्ता  में  शामिल  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 जहां  तक  जांच  की  बात  है  कड़ाई  से  छान  बीन  की  जा  रही  यदि  इस  बात  का  कोई

 प्रथम  दृष्ट  या  सबृत  मिलेगा  कि  इसमें  कोई  अनियमितता  हुई  है  तो  विश्चित  रूप  से  हम  जांच  का

 आदेश  देंगे  ।  *

 ज्यी  सुरेश  क्रूप  :  क्‍या  यह  सच  है  कि  चाहे  यह  स्पष्ट  क्यों  न  हो  जाए  कि  यह  उद्योग

 विशेष  काफी  हानि  उठा  रहा  है  और  वे  अपने  पहले  को  चुकाने  में  भी  असमर्थ  हैं  फिर  भी
 -  इण्डियन  ओवरपीज  बैंक  ने  दो  गुणी  राशि  ऋण  के  में  दी  है  ?  बेंक  ने  इस  प्रकार  अप्रत्याशित
 निर्णय  बयों  लिया  मजबूर  हुआ  ?  क्या  सरकार  इसको  जांच  करेगी  7  बेंक  को  पुन:.इस  तरह  ऋण
 देने  की  आवश्यकता  क्‍यों  हुई  वह  भी  दो  गुणा  ?

 श्री  जतादन  पुणारी  .:  मैंने  कारण  बता  दिये  बेंकों  ने  भी  कारण  दिये  है  कि

 श्री  स्रेश  कुरूप  :  दूसरे  ऋण  के  लिए  ।
 '

 श्री  जनादंत  पुजारी  :  कुछ  कारण  दिये  जा  चुके  हैं  और  अपने  मुख्य  में  मैं  उन्हें  पढ़
 भी  घुका  हूं  और  अब  उन्हें  यह  बता  रहा  हूंਂ  कारणों  के  यदि  आप  उसे  पढ़ें  जो

 मैं  कह  चुका  तो  उसमें  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  गया  है'''***  )  ।

 ओ  सुरेश  कुरुप  :  प्रथम  ऋण  ।  ऋण  दिये  थे  |  उन्हें  दो  बार  ऋण  दिया  गया
 म

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  हम  उसकी  जांच  ।

 ओ  बिद्य  नाथ  प्रताप  सिह  :  हम  इसका  पता

 :
 झौ  संफुद्दोन  चौधरी  :  आप  क्‍या  पंता

 ओ  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  एक  मिनट  ।  मैं  उनका  उत्तर  दे  रहा

 मानतीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  कया  इस  बात  का  पता  लगाया  जाएगा--दूसरा  ऋण  क्यों

 गों  में
 पु  , |  न  5

 दिया  गया  और  किन  परिस्थितियों  में  दिया  मैं  कह  रहा  हूं  कि  हूम  इसका  पता

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  को  जारी  किए  गए  मार्ग  निदेश

 #62.  श्री  जो०  एत०  बसवराजु+  :
 श्री  एच०  एन०  नस्‍्जे  गोडा  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्याज़ेन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कपड़ा  निमम  की  सभी  123  मिलों  को  जुलाई  तथा
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 _  os  सितम्बर में प्रमुख मार्ग निदेश जारी किए कि वह  ७  हक्ा्माघपपपभतभ/फफकटेएणया:

 सितम्बर  में  प्रमुख  मार्ग  निदेश  जारी  किए  कि  वह  अपने  तदक  धाटों  1987.  तक  पूरी

 तरह  से  समाप्त  करने  के  लिए  कदम  उठाए  :

 यदि  तो.जारी  किए  गए  मार्ग  निदेशों  का  ब्यौरा  क्य  है  ।

 उपयुक्त  मिलें  अपने  घाटों  को  समाप्त  करने  में  किस  सीमा  तक  सफल  रही  है

 क्या  इन  मार्ग  निदेशों  को  जारी  किए  जाने  के  पर्चात्‌  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों

 में  हुए  सुधारों  का  कोई  ब्योरा  प्राप्त  हुआ  और

 उपयुक्त  कपड़ा  मिलों  में  सुधार  के  बारे  में  अद्यतन  स्थिति  कया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कृष्ण  :  से  :  एक  बितरण  सभा  पटल

 पंर  रखा  जांता

 विवरण

 संघ  सरकार  द्वारा  नेशनल  टैक्सटाइल  कार्पोरेशन  की  सभी  मिलों  को  कोई  निदेश

 नहीं  दिए  गए  मंत्रालय  में  1986  तथा  सितम्बर  1986  में  हुई  समीक्षा  बैठकों  में

 एन  टी  सी  की  सहायक्क  निगमों  के  घाटे  कम  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  थां  ।

 (&)  प्रइन  नहीं  उठता  ।  ५

 से  :  नवीनतम  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  1986  में  हुए  नकद  घाटे
 2.44  करोड़  २०  थे  जो  कि  मई  1986  के  दौरान  हुएं  घाटों  की  अ्रपेक्षा  कम  इसी

 1986  में  कंपड़े  तथा  बाजार  याने  का  उत्पादन  क्रमशः  6.66  मिलियन  मीटर  तथा  ,
 कि०ग्रा०  रहा  जो  कि  मई  1986  में  कपड़े  तथा  बाजार.याने  के  उत्पादन  की  अपेक्षा

 अधिक  था  ।
 ह

 श्री  सो०  एस०  बसबराज्‌  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  के  वक्‍तव्य  से  सन्तुष्ट  नहीं  हूँ  ।  प्रदन

 यह  है  कि  क्या  अनेक  कपड़ा  मिल  गत  4  या  5  वर्षों  से  लगांतार  घाटे  पर  चल  रही  हैं  ।  इसके  बारे  में

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों.को  कुल  कितना  घाटा  हुआ  यह  घाटा

 उन्हें  कब  तक  होता  इस  घाटे  में  कया  मुख्य  कारण  थे  ओर  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  उस

 संदर्भ  में  कोई  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  ।

 -  श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  जैसा  कि  सभा  को  पता  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम
 -  की  स्थापना  का  उदहं  श्य  सरकार  द्वारा  अधियृहीत  रुग्ण  मित्रों  के  मामलों  का  प्रबंध  करना  अंब

 तक  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  लगभग  800  करोड़  रुपये  की  संचित  नकद  का  घाटा  हो  चुका  हैं  ।

 इस  संगठन  की  स्थापना  1968  में  की  गई  तकद  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  अनेक

 ,  उपाय  किये  स्थिति  का  जायजा  बरावर  लिया  जाता  रहा  है  और  सभा  को  सूचित  करते  हुह  मुझे
 है  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नंकद  राष्ति  के  घाटे  को  कम  करनें  में  अमृतपूर्व  सुधार  हुआ

 7



 मौखिक  उसर  7  1986

 aw

 छः  महीने  पहले  संगठन  में  यथा  कड़  अनुदेशों  का  पान्नन  पर्याप्त  पर्यवेक्षण  और  निगरानी

 करने  के  परिणाम  स्वरूप  गत  छः  महीनों  के  दौरान  लगभग  1  करोड़  रुपये  का  नकदी  घाटा  प्रत्येक

 माह  कम  होता  गया  है  और  यह  सुझाव  बना  हुआ  सरकार  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  नकदी

 घाटा  करने  क्रा  सतत  प्रयास  कर  रही  है  किन्तु  सरकार  को  ऐसे  अनेक  कारणों  का  मुकावला  करना

 पड़  रहा  है  जिनपर  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  घाटे  के  कारण  पुरानी
 और  बेकार  श्रमकों  की  राज्य  सरकार  द्वारा  मंहगाई  भत्त  आदि  की  तदर्थ  घोषणा

 किये  जाने  के  कारण  वेतन  का  बिजली  की  कमी  और  कम  बिजली  सप्लाई  की

 बिजली  की  दरों  में  व॒द्धि  रुई  के  मूल्य  का  कपड़ा  उश्योग  में  बाजार  का  मंदा

 हड़ताल  तथा  अशांत  कार्यकारी  स्थितियों  भौर  मिलों  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  धन  की

 कमी  होना  ।  हम  इन  सभी  मोर्चों  पर  कार्यवाही  करने  पर  जुटे  हुए

 शी  सो०  एस०  बसवराज  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  यह  सच  है  कि

 राष्ट्रीय  कपड़ा.निगम  का  भारी  लगभग  सारा  का  भण्डार  भारत  भर  की  राष्ट्रीय
 कपड़ा  निगम  की  दुकानों  पर  पड़ा  हुआ  है  ।  और  क्या  इस  बात  की  छान  बीन  की  गई  है  कि  इतना
 सारा  भण्डार  शो  रूमों  में  क्यों  पड़ा  हुआ  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  सरकार  का
 विचार  कपड़ा  उद्योग  के  कार्य  निष्पादन  का  विकास  करने  के  लिए  कदम  उठाने  का  है  और  क्यां

 कपड़ा  उद्योग  को  संकट  से  उबारने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  द्वारा  किये  गये  उपायों  को  पूरा  करने  के

 लिए  निरंतर  प्राप्त  होने  वाले  धन  की  व्यवस्था  कर-ली  गई  है  और  यदि  तो  उसके  लिये  कितना

 समय  अपेक्षित  *
 '  ह

 झो  कृष्ण  कूमार  :  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  दुकानों  पर  लगभग  140  लाख

 मीटर  कपड़े  का  भण्डार  है  जिसका  मूल्य  19  करोड़  रुपया  कम्पनी  का  कार्य  संचालन  का

 दायरा  है  उसके  आधार  पर  इतना  भण्डार  बहुत  अधिक  नहीं  समझा  जा  सकता  है  ।

 भण्डार  का  निपटारा  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  जाते  बिक्री

 प्रोत्ताहन  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  जिससे  कि  शो  रूम  के  कमंचारी  अधिक  कुंशलता  पूर्वक
 कार्य  कर  व्यापक  प्रदर्शनी  आदि  ।

 शी  एच०  एन०
 भें

 गोड़ा  :  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  अध्यक्ष  का  पद  बड़ा  ही
 आकर्षक  और  लाभप्रद

 ह

 अब  मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  इन  घाटों  के  सम्बन्ध  में  कोई  जोंच  पड़ताल  की  गई  कय

 कोई  व्यवित्त  दोषी  पाया  क्या  संरकार  ने  उन्हें  दण्ड  दिया  है  और  क्या  सरकार  ने  कुछ  श्रमिकों

 की  छटनी  की  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  सरकार  द्वारा  कोई  निदेश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।
 जब  इन  कम्पनियों  को  800  करोड़  रुधये  से  अधिक  का  घाटा  हुआ  है  तो  कोई  निदेश  क्‍यों  नहीं
 जारी  किए  गए  ?  कया  इसमें  मिलों  को  लाभकारी  बनाने  के  लिए  कोई  ठोस  प्रस्ताव

 शी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  जैसा  कि  पहले  ही  कहा  जा  चुका  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को
 '
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 जो  घाटा  हुआ  वह  ढांचे  के  कारण  है  और  उसका  एक  लम्बा  इतिहास  निश्चित  रूप  से  उसे

 रुगण  मिलों  का  अधिग्रहण  करने  को  कहा  गया
 ॥

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  कुप्रबन्ध  और  बेइमानी  की  ओर  सरकार  ध्यान  देती  अनेक  बार
 अनेक  अधिकारियों  की  बर्खास्त  किया  गया  अनेक  अधिकारियों  की  छान-बीन  गुप्तचर  विभाग

 द्वारा  की  जा  रही  है  ओर  यह  प्रक्रिया  निरंतर  चलतो  रहती  है  ।  मेरे  पास  ऐसे  अधिकारियों  कीਂ  सूची
 हैं  जिन्हें  या  तो निलम्बित  कर  दिया  गया  था  या  उनका  कार्यकाल  पूरा  होने  से  पहले  था  तो  सेवा  से

 निकाल  दिया  गया  था  और  उसके  बाद  उनके  गुत्तचर  विभागं  द्वारा  जांच-पड़ताल  लम्बित

 पड़ी  हमने-घाटों  के  बता  दिये  हमने  कम्पनी  के  कार्यकरण  में  सुधार  के  लिए  अनेक
 कदम  उठाएं  मेरे  पास  उठाये  गए  ऐसे  15  प्रमुख  कदमों  की  सूची  है  |  हमने  सुलभ  जैसा

 दायक  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  हमने  श्रम  ओचित्य  जारी  रखी  है  जिसके  अन्तर्गत

 गत  कुछ  वर्षों  के  अन्तर्गत  व्यक्ति  हृथ-करघा  अनुपात  और  व्यक्ति-करघा  अनुपात  पर्याप्त  घटा  दिया
 गया  है  ।  हानिकारक  गतिविधियां  को  समाप्त  करने  पर  जोर  दिया  जा  ई  घन  की  पर्याप्त
 बचत  करने  के  लिए  पुराने  बायलर  बदले  जा  रहे  चुनीदा  आधुनीकिकरण  प्रस्ताव  कार्यान्वित

 किये  जा  रहे  रक्षित  बिजली  पैदा  करने  वाले  यन्त्र  लगाये  जा  रहै  इत्यादि  ।

 हम  लोग  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  प्रबंध  में  कमंचारियों  की

 भागीदारी  हो  ।  यह  सच  नहीं  है  कि  इससे  पहले  हमने  अनुदेश  जारी  नहीं  किये  हैं  ।  अनुदेश  हमेशा

 ही  जारी  किए  जाते  रहे  हैं  और  यह  प्रवृति  जारी

 जैसा  कि  पहले  बताया  जा  चुका  है  कि  सरकार  द्वारा  पैकेज  उपाय  किए  जा  रहे  अतः

 गत  तीन  वर्षों  में  विशेषकर  गत  महीनों  में  कम्पनी  को  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  हुआ  है  ।  मेरे  पास

 इस  समय  वित्तीय  और  प्रचालन  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  समय  की  बचत  के  लिए  मैं  उन्हें  पढ़ना  नहीं

 चाहता  हूं

 डा०  गोरोशंकर  राजहुंस  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इनमें  से  कुछ  मिल  ऐसी  जो

 अपने  जीवन  काल  में  कभी  भी  पुनर्जीवित  नहीं  हो  सकती  और  यदि  हां  तो  क्या  सरकार  इनके  बारे  में

 कोई  कठोर  निर्णय  लेने  को  तैयार  है  जिससे  ये  मिल  मुद्राकोष  के  लिए  परजीवी  न  बन
 सकें  ?

 झी  एस०  क्ष्ण  कुमार  :  गत  वर्ष  जून  में  संसद  द्वारा  अनुमोदित  राष्ट्रीय  कपड़ा  नीति  में

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  मन्तव्य  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  ।  अर्थात्‌  ऐसी  मिलें  जो  लाभ  में  नहीं
 चल  सकती  हैं  और  जिनसे  देश  के  संसाधनों  में  निरन्तर  घाटा  होता  उन्हें  बंद  किया  जा  सकता  है
 जिससे  कि  वे  राजकोष  का  अपव्यय  न  कर  सकें  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  प्रबन्ध  में  लायी  गयी
 125  मिलों  में  से  प्रत्येक  के  चल  पाने  के  बारे  में  निगम  तथा  सरकार  ने  पता  लगाने  के  लिए  अनेक

 प्रकार  के  उपाय  किये  उनके  चल  पाने  की  स्थिति  के  अनुसार  उन्हें  श्रेणीबद्ध  किया  गया  है  ।
 किन्तु  किसी  मिल  को  बंद  करने  के  बारे  में  हमने  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  इस
 विषय  पर  विचार  किया  जा  रहा
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 यासुदेव  आचार्य  :  समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  राष्ट्रीय
 कपड़ा  निगम  में  लगभग  25,000  श्रमिकों  की  छटनी  की  जा  रही  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 हैं  ।  उन्होंने  पहले  कहा  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  नीति  लागू  की  जा  रही  है  और  कुछ  कपड़ा  मिलों  को

 बंद  किया  जा  रहा  यह  बात  भी  कही  गई  है  कि  इन  मिलों  को  पुनर्जीवित  नहीं  किया

 क्‍या  माननीय  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि सरकार  का  विचार  इनमें  से  किस
 -  किन  मिलों  को  बंद  करने  का  है  और  क्‍या  25,000  श्रमिकों  की  छटनी  की  जाएगी  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  प्रबन्ध  में  चलने  वाले  मिलों  में  10  से
 15  प्रतिशत  श्रमिक  फालतू  कुंल  नकद  हानि  की  लगभग  30  प्रतिष्त  हानि  इसी  कारण  हो  रही

 उदाहरण  के  तौर  पर  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  कीਂ  हुए  177  करोड़  रुपये  के  घाटे  में  से  करोड़

 ।.

 झध्यक्ष  महोदय  :  सच  तो  सच  है  ।

 की  थी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  अधिक  श्रमकों  के  कारण  सही पाई  में  लगभग  25  करोड़  रुपये
 की  हानि  हुई  थी  ।  स्व॒तन्त्र  अध्ययन  किए  जाने  पर  यह  बात  सही  पाई  गई  है  ।  समुचित  प्रबन्ध  करके

 हिम  किसी  हृद  तक  इन  मिलों  की  कार्य  कुशलता  सुधार  सके  25,000  श्रमिकों  को  जो  कि

 कुल  संख्या  है  और  यह:संरुया  उन  कमजोर  और  नशचलने  योग्य  मिलों  के  श्रमिकों  की  संख्या  के

 अनुरूप  नहीं  जिनके  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  कहा  तत्काल  अलग  करने  अथवा  बर्खाल्त
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूँ  कि  सरकार  ने  किसी  भी  मिल  को  बंद  करने  के  बारे  में  अभी  तक
 कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  समय  समय  पर  मिलों  में  चलते  रहने  की  सम्भावना  में  परि
 वतन  होता  रहता  है  और  इसलिए  इस  समय  ऐसे  मिलों  की  कोई  सूची  नहीं  देना

 चाहते  हैं  जिनके  चलने  की  संभावना  नहीं
 दीजिए

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  बीच  में  मत

 कै
 दत्ता  सात  :  प्रबंधक  शोषण  कर  रहे

 प्रो०  भधु  दष्डबते  :  कृपया  डॉ०  दत्ता  सामंत  को  एक  भ्रदन  पूछने  की  अनुमति  दे  दीजिए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  हर  एक  को  अनुमति  नहीं  दे  सकता  मैं  540  सदस्यों  को  बोलने
 '  की  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 डा०  दसा  सामंत
 :  बस्बई  में  26  मिलें  आपने  26,000  श्रमिक  निकाल  दिये  सन्तुष्ट

 ।

 भी  के०  रामचन्द्र  रेड्डो  :  आप  इस  तरफ  ध्यान  नहीं  दे  रहे
 झध्यक्ष  महोदय  :

 आपको  यह  महसूस  करना  चाहिए  कि  मुझे  540  सदस्यों  को

 सन्तुष्ट करना होता है ।
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 श्री  के०  रामचन  रेडडी  :  मैं  हर  रोज  आपसे  अनुमति  पाने  की  चेंष्ठा  करता  आप

 कुछ  ही  सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  देते  हैं  ।
 ह

 अध्यक्ष  महोदय  .:  आप  यह  कंसे  कह  सकते  हैं  ?  आप  गलत  कह  रहे  मेरे  विचार  में  जो

 सही  मैं  वही  कर  रहा  हूं  ।
 *

 डा०  वत्ता  सामंत  :  सबसे  अधिक  नुकासान  मुझे  हो  रहा

 बम्बई  में  26  मिलें  56  प्र०श०  राष्ट्रीय  निगम  के  अधीन  लगभग  800

 करोड़  की  हानि  रुगणता  के  कारण  15  करोड़  घेंक  का  धन  इनमें  अन्तगंस्त  कपड़ा  मिल

 मालिक  सब  कुछ  हजम  कर  चुके  हैं  ओर  उन्होंने  गम्मीर  चेतावनी  दे  दी  पुनः  सरकार

 पुरे  मार्मले  को  देख  रही  है  ।
 ह

 ४

 इन  सब  बातों  का  ध्यान  करते  हुए  क्या  आप  उन  लोगों  को  जिन्होंने  मिलों  में  रुगण  *

 है  अथवा  उन  लोगों  में  जो  मिलों  को  सगा  बनाने  वाले  दण्ड  दे  रहे  मैं  सभा  को  पूरा  ब्यौरा  दे

 चुका  हूं  ।  मैं  एक  दूसरा  प्रइन  पूछता  हूं  ।  आप  उन्हें  आसान  शर्तों  पर  700  करोड़  रुपये  का.ऋण

 दे  रहे  इस  कपड़ा  से  सरकार  पूरे  देश  की  केवल  100  मिलों  को  प्रोत्साहन  दे  रही
 सरकार  की  इन  नीतियों  के  कारण  बम्बई  में  60,000  श्रमिक  दिल्ली  में  |  लाख  श्रमिक  और

 हर  जगह  श्रमिकों  में  निकाला  जा  रहा  है  ।
 ह

 ,  इसलिए  मैं  सरकार  से  स्पष्ट  रूप  से  पूछता  हूं  कि  क्या  सरकार  यह  बात  अब  सुनिश्चित
 करेगी  कि  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  हो  जबकि  मिल  मालिक  रुपया  पहले  ही  हजम  कर  चुके  हैं  और

 इस  संमय  शिथिल  है  ?  श्रमिकों  को  न  निकाला  जिनका  कोई  कसूर  नहीं  है  और

 निकौकरण  से  उत्पादन  और  बढ़ाना  चाहिए  ।  क्‍या  आप  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  करेंगे  ?

 शी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मैंने  कभी  नहीं  कहा  है  कि  आई०  टी०  सी०  में  घाटा

 श्रमिकों  की  गलतियों  के  कारण  हुआ  है  ।  मैं  केवल  आई०  टी०  सी०  में  हुए  घाटे  के  प्रतिशत  की

 वात  कर  रहा  था  जो  कर्मचारियों  की  अधिकता  होने  की  बजह  से  हो  रहा  युक्तिसंगत  बनाने  की
 .  योजना  के  पीछे  हमारा  यह  तक  वस्त्र  उद्योग  में  संयंत्र  और  मशीनों  क ेलिए  ब्रनाए  गए

 निकी  कशण  कोषਂ  की  बजट  को  सहामता  मिलेगी  तथा  आई०  डी०  बी०  आई०  और  आई०  एफ०
 सी०  आई०  द्वारा  मिलों  को  वित्तीय  सहायता  भी  स्वीकृत  परियोजना  प्रतिवेदनों  आधार  पर
 प्रत्येक  मामले  को  देखते  हुए  दी  इसमें  श्रमिकों  को  भागीदारी  कुछ  सीमा  तक  होगी

 यह  सुनिद्चित  किया  जा  सके  कि  इस  धन  का  उपग्रोग  ठीक  तरह  से  उस  उहं  श्य  के  लिए  हो  जिसके

 लिए  यह  धन  दिया  गया  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  को  जायेगी  जंसा  संसद  द्वारा  स्वीकृत
 नीति  में  स्पष्ट  रूप  से  कहां  गया

 हाहरी  निर्धन  व्यक्तियों  के लिए  स्वरोजगार  योजमा
 ,

 +63,  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  प्रम्पर  :

 श्री  शान्ति  धारीवाल  :  गया  वित्त  मंत्री  यह  बता ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 11
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 पे ु
 क्या  सरकार  ने  निर्धन  व्यक्तियों  के  लिए  स्वरोजगार  योजनाਂ  नामक  एक

 नई  बंक  ऋण  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  योजना  के  अन्तगंत  लाभ  पाने  वाले
 व्यक्तियों  की  श्रेणी  उनकी  वसूली  के  तरीके-तथा  इस  संबंध  में  बंकों  को  दिए  गए  मार्ग

 निर्देश  क्या
 "  ह

 इस  प्रयोजनाथं  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 उक्त  योजना  के  अन्तगंत  ऋण  के  लिए  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  और  उनमें  से  कितने
 प्राथियों  को  1986  ऋण  मंजूर  किए  गए  ;

 क्या  इस  योजना  के  ऋण  आवेदन-फार्तों  क ेवितरण  में  फालावाजारी  और

 ताओों  की  शिकायतें  मिली  हैं  और

 ्र

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  शिकायतें  मिली  हैं  और  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  ?/  ्ि

 बस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  से  :  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 से  :  सितम्बर  1986  से  हरी  गरीबों  के  लिए  एक  स्वरोजगार  कार्यक्रम  शुरू

 ॥

 किया  गया  ताकि  600  रुपये  प्रति  मास  से  कम  आय  वाले  शहरी  परिवारों  को  उदार  शर्तों  पर  ऋण
 सक्लञ्मता  दी  जा  सके  |  यह  कार्यक्रम  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  10,000  से  अधिक  की
 आबादी  वाले  सभी  नगरों  और  कस्बों  तथा  उन  नगरों  और  कस्बों  पर  लागू  होगा  जो  समन्वित
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  नहीं  आते  ।  इस  कार्यक्रम  के  जो  सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों
 द्वारा  कार्यान्वित  किया  चुने  हिंताधिकारियों  को  प्रति  परिबार  5,000  रुपये  तक  की
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  केन्द्रीय  सरकार  सद्दायता  के  25  प्रतिशत  की  दर  से  सब्सिडी
 की  व्यवस्था  करेगी  ।  सब्सिडी  की  राष्षि  वित्तपोषक  बेंक  के  पास  सावधि  जमा  के  रूप  में  रखी
 जाएगी  जो  ऋणकर्ता  द्वारा  मूलधन  के  75  प्रतिशत  की  वापसी  अदाएगी  (10  प्रतिशत  ब्याज
 के  बाद  समायोजित  कर  दी  जाएगी  ।  ऋण  की  वापसी  अदायगी  तीन  महीनों  की  प्रारम्भिक
 यती  अवधि  सहित  36  महीनों  में  की  अनुमान  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ट  में  बेंकों  से  इस
 कार्यक्रम  क ेअधीन  200  करोड़  रुपये  क ेऋण  दिए  जाएंगे  और  इससे  5  लाख  हिताधिकारियों  को
 लाभ  पहुंचेगा  ।

 यह  योजना  1986  से  शुरू  की  गयी  है  इसलिए  इसके  अन्तगंत  प्राप्त  आवेदनों
 की  संख्या  और  सितम्बर  1986  तक  मंजूर  किये  गए  ऋणों  की  के  आंकड़े  देना  समयपूर्व  होगा
 बयोंकि  दाहरी  ओर  अर्थ  शहरी  केन्द्र  देशभर  में  फंले  हुए

 हल

 और  :  इस  कार्यक्रम  के  संबंध  में  ऋण  आवेदन  पत्रों  की  मांग  देश  के  कुछ
 गो  में  बहुत  रही  है  लेकिन  बेंक  ऋण  फार्मों  की  कालाब।जारी  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त

 नहीं  हुई
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 एएिररशशणशशशशराशणणएई

 थी  वो०  एस०  क्ष्ण  अय्यर  :  योजना  का  स्वागत  करता  हूँ  ।  परन्तु  मैं  सरकार

 से  जाननो  चाहूंगा  क्या  योजना को  लागू  करने  में  कोई  त्रूटियां  सरकार  ने  इस  योजना  की  दो

 या  तीन  दिन  पहले  ।  सितम्बर  को  घोषणा  की  सरकार  ने  आवेदन  पत्रों  को  देने  क ेलिए  बहुत'कम

 समय  दिया  क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  इन  आवेदन  पत्रों  को  पाने  के  लिए  स्त्री-पुरुषों  की

 भीड़  थी  ।  कई  स्थानों  पर  चार्ज  हुआ  था  |  बेंकों  के  प्रबन्धकों  का  घेराव  किया

 गया  था  ।  फार्मो  की  बिक्री  में  कालाबाजारी  हुई  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  ने  ऐसी  बातें

 फिर  से  न  हो  इसके  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  साथ  ही  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इतना

 कम  समय  क्यों  दिया  गया  निःसन्देह  मैं  जानता  हैँ  कि  सरकार  को  योजना  को  लागू  करने  की

 बडी  तमन्‍ना  लेकिन  योजना  के  लिए  केवल  दो  से  तीन  दिन  का  समय  ही  क्‍यों  दिया  गया

 आवेदन  पत्र  उनको  दिया  गया  जो  राशन  कार्ड  साथ  लाये  थे  ।  मुझे  मालूम  है  कि  मेरे  निर्वाचन

 बंगलौर  बहुत  से  लोग  तथा  स्त्रियां  भी  आधी  रात  खुले  में  आवेदन  पत्रों  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 सोई  क्‍या  संरकार  को  हमारे  अभागे  भाइयों  ओर  बहनों  की  जिन्हें  ऋण  दिया  जा  रहा  इस

 प्रकार  से  संहायता  करनी  चाहिए  ।  ऐसी  बात  भविष्य  में  फिर  से  न  हो  सके  इसके  लिए  सरकार  क्या

 कदम  उठा  रही  है  |

 श्री  अमान  पुजारी  :  यह  सत्य  है  कि  इस  योजना  की  मांग  बहुत  अधिक

 वास्तव  में  जहा  इसकी  मांग  थी  सरकार  में  आवेदन  पत्र  जारीः  किये  विशेषकर  कुछ  केन्द्रों  में

 कोई  मांग  नहीं  थी  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  बम्बई  में  व्यवहारिक  रूप  से  कोई  मांग नहीं  लगभग

 26,000  के  लक्ष्य  के  हिसाब  से  हमें  बिल्कुल  भी  पर्याप्त  रूप  से  आवेदक  नहीं  मिले  दिल्ली  में  हमें
 जरूरत  से  अधिक  मिले  और  बहुत  अधिक  मांग  थी  फिर  भी  इनके  लिए  जहां  कहीं  भी  मांग  होगी

 हम  सुनिश्चित  करेंगे  कि  पर्याप्त  मात्रा  में  आवेदन  पत्र  जारी  किये  यही  अभी  तक

 आवेदन  पत्रों  क ेजारी  करने  के  सम्बन्ध  में  हमें  अष्टाचार  की  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई
 अगर  साननीय  सदस्य  के  पास  कोई  दृष्टांत  हों  वह  उन्हें  हमें  दे  दे  । हम  अवश्य  ही  कार्यवाही ,

 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अग्यर  :  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  ऋण  जारी  करने  के  लिए

 राष्ट्री4कत  बेकों  का  क्‍यों  प्रयोग  कर  रही  है।.वह  ऋणों  को  शहरी  सरकारी  बंकों  के  मांध्यम  से

 क्यों  नहीं  दिलवाती  ।  आपको  मालूम  है  कि  ये  लगभग  संभी  राजधानी  शहरों  में  अच्छा  कार्य  कर  रहे

 उन्होंने  गरीब  लोगों  को  सबसे  पहले  ऋण  देना  छुरू  किया  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  से  भी  पहले
 इसके  बारे  में  सोचा  था  तथा  गरीबों  को  ऋण  दिया  एक  और  बात  जो  मैं  जानना  चाहूंगा

 वह  परिवार  की  परिभाषा  के  बारे  में  ऋण  लेने  क ेलिए  सीमा  600  रुपये  की  है।अगर  प्रिता  को
 600  रुपये  मिलते  हैं  तो उसका  बेरोजगार  पुत्र  ऋण  नहीं  ले सकता  ।  को  हस  विशेष
 संदर्म  में  परिभाषित  करना  आवश्यक  एक  बात  और  भी  है  अर्थात्‌  आप  हिताधिकारियों  से
 मकान  मालिक  को  सहमति  प्राप्त  करने  क ेलिए  कहते  हैं।आप  जानते  हैं  कि  उनमें  अधिकतर

 तथा  प्लेटफार्मों  भादि  पर  रहते  उन्हें  ऐसे  प्रमाण  पत्र  के-लिए  आग्रह  नहीं
 करना  चाहिए  ।  कर

 भी  जतादंन  पुजारी  :  केवल  राष्वान  कार्ड  मांगा  जाता  है  और  मकान  मालिक  की

 /  13
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 अममति  बिल्कल  नहीं  मांगी  जाती  है  ।  मैं  इसे  स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ  ।  जहां  तक  आय  सीमा  का

 सम्बन्ध  यह  योजना  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  योजना  आयोग  के

 धाहरी  क्षेत्र  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वालों  की  आय  7200/-  रुपये  प्रति  वर्ष

 निदिचत  की  गई  है  ।  अतः  जो  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हैं  उनको  सम्मिलित  करते  के

 लिए  हमसे  आय  7200/-  रुपये  प्रति  वर्ष  निदिबत  की  देखें  यह  योजना  कसी  चलती  अगर

 कोई  परिवतंन  करने  की  आवद्यकता  पड़ी  तो  हम  इस  पर  बाद  में  विचार

 ]

 श्री  धाति  धारोवाल  :  अध्यक्ष  इस  सवाल  में  पूछा  गया  था  कि  किन  नाम्मस  पर

 का-चयन  किया  जाएगा  ।  मंत्री  महोदय  ने  मोटे  तौर॑  पर  बताया  कि  600  रुपये  से  कम

 आमदनी  वालों  को  इसमें  लोन  दिया  यह  ठीक  है  कि  आप  600  रुपये  मासिक  से  कस

 आमदनी  वालों  को  लोन  लेकिन  अगर  किसी  बंक  शाखा  के  लिए  आपने  20  लोगों  को  लोग  देने

 का  लक्ष्य  निर्धारित  कर  दिया  और  वहां  पर  100  लोगों  के  भावेदन  पत्र  आ  गये  और  सभी  600  रुपए
 से  कम  की  आमंदनी  वाले  हों  तो  फिर  इसके  नामंस  क्‍या  होंगे  ।  क्या  आप  बात  को  बेंक  मंनेजरों
 पर  छोड़  देंगे  कि  वह  स्वयं  तय  करे  या  जनप्रतिनिधियों  की  भी  इसमें  राय  इसके  लिए
 गया  नर्भिस  बनाए  गए  हैं  ?

 ]
 थी  जतादंत  पुजारी  :  यह  सही  है  कि  इंस  योजना  की  मांग  है  और  जब  अधिक  संख्या  में

 / आवेदन  पत्र  प्राप्त  होंगे  तो  हमें  पहले  उन  लोगों  का  पता  लगाना  होगा  जो  इस  कार्यक्रम  के  पात्र

 यह  भी  सही  है  कि  हम  सारी  जनता  को  एक  साथ  इस  योजना  के  लिए  सम्मिलित  नहीं  कर  सकते  ।

 हमें  धीरे-घोरे  कांप  करना  होगा  तथा  प्रत्येक  वर्ष  अधिक  लोगों  को  इसमें  शामिल  करना

 31-3-1987  तक  हमें  लगभग  200  करोड़  रुपए  देकेर  पांच  लाख  लोगों  को  सम्मिलित  करना  है  ।

 हमें  देखना  होगा  कि  इसमें  कोई  कठिनाई  तो  नहीं  आती  और  हम  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित

 पहलू  पर  भी  गौर

 श्री  एस  रध॒मा  रेड्डी  :  यह  एक  बहुत  ही  अच्छी  योजना  है  और  इसके  लिए  मैं  माननीय  मंत्री

 को  बधाई  देता  हैँ  ।  लेकिन  मुझे  संदेह  है  कि इस  योजना  को  सही  मायनों  में  लागू  किया
 ग्रामोद्योगों  की  योजना  के  मामले  गांवों  में  बेंक  ऋण  नहीं  पा  रहे  हैं  ।  यही  हाल
 एरिया  डेवलपमेंट  एजेन्सीਂ  और  आर०  डी०  पी०ਂ  का  सरकारी  सहायता  की  राशि
 बेंकों  राष्ट्रीयक्त  बेंकों  तथा  ग्रामीण  और  वाणिज्यिक  बेंकों  मे ंजमा  करायी  रही  है  और
 विष्योषकर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंऋण  नहीं  जा  रहा  मैंने  व्यक्तिग्गरत  रूप  से  कुछ  ग्रामीण
 बेंकों  का  दोरा  किया  है  और  उन्होंने  बेकों  के  ख़राब  कार्य  के  कारण  ऋण  देने  से  इंकार  कर  दिया  ।
 क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछ  सकता  हूं  कि वह  इस  बात  की  गारंटी  देंगे  कि  ये  राष्ट्रीयकत  बेंक
 भावी  हितकारियों  को  ऋण  उपलब्ध  करायेंगे  ?  अथवा  क्या  श्राप  भावी  हिताधिकारियों  को  कंकों  में
 भटकने  देंगे  तथा  कुछ  बिचौलियों  को  बीच  में  लाकर  स्थिति  का  लाभ  उठाते  देंगे  ?  मंत्री  महोदय  इन
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 सब  मामलों  पर  कया  कार्यवाही  भरनें  जा  रहे  मुझे  स्पष्ट  उत्तर

 थी  जनादंन  पुजारी  :  जिस  ग्रामोद्योग  कार्यक्रम  का  जिक्र  उन्होंने  किया.है  उसके  बारे  में

 मुझे  नहीं  मालूम  क्या  वह  शिक्षित  बेरोजगारों  की  योजना  का  जिक्र  कर  रहे  मुझे  प्रामोद्ोग
 योजना  के  बारे  में  मालूम  नहीं  क्या  उनके  राज्य  ने  शिक्षित  बेरोजगारों  की  योजना  को  इसी  तरह
 का  कोई  और  नाम  दिया  जहां  कहीं  कमियां  हम  उन्हें  ठीक  कर  रहे  हम  व्यक्तिगत

 रूप  से  उन  पर  निगरानी  रख  रहे  मुख्य  अधिकारियों  की  बैठक  में  हमने  इस  मामले

 को  उठाया  हमः  यह  सूुनिदिचत  करेंगे  कि  हिताधिकारियों  को  एक  जगह  से  दूसरी  जगह
 मारा  न  फिरना  पड़े  ।  यही  हम  यह  भी  देखेंगे  कि  बेहतर  ग्राहक  विशेषकर  कमजोर
 वर्गों  प्रदान  की  जाए  तथा  यह  भी  सुनिद्तितत  करेंगे  यह  कार्यक्रम  ठीक  प्रकार  से  तथां

 शीघ्रता  लागू  हो  ।

 मधु  दण्डव्ते  :  मेरा  अनुपूरक  प्रइन  मूल  प्रश्न  के  भाग  के  बारे  में  आप  इस
 भाग  को  पुनः  पढ़  सकते  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है--जो  कालाबाजांरी  से  सम्बन्धित  है  ।  मैं

 माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  क्‍या  उन्होंने  बंगलौर  से  प्रकाशित  ब्लैक  अक्तूबर  के

 टाइम्सਂ  समाचार  पन्न  को  पढ़ा  जिसमें  मेला  एपलिकेशनस  आन  ब्लैक  माकिट
 कांग्रेस  आइ०  मैंन  कारनर  वन-थर्डਂ  मेला  आवेदन  पत्रों  की  कालाबाजारी--कांग्र  स  आई
 के  लोगों  ने  एक  तिहाई  शीषंक  के  अन्तगंत  समाचार  प्रकाधित  हुआ  है  |  यह
 मैंने  नहीं  कहा  ..  «

 हरध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइये  ।  आप  ऐसा  क्‍यों  कर  रहे  है  ?  मंत्री  जी  उत्तर  देंगे  ।

 आपको  उत्तर  देने  की  क्या  जरूरत  है  क्‍या है ?  बंगलोर से प्रकाशित होने व।ले

 )

 धथ्वक्ष  महोदय  :  मेहरबानी  करके  अपना  स्थान  ग्रहण  मंत्री  महोदय  को  जबाब

 देने  आप  ही  घर्त्रा  करते  रहने  का  जिम्मा  मत

 ब्रो०
 कि

 प्रसंगवश्  मैं  आपसे  निवेदन  कर  दू  कि  मैं  त  तो  टाईम्स

 का  सम्पादक  न  हीं  मुद्रक  और  न  ही  प्रकाशक  हूं  ।

 श्री  ही०  ब्चीर  ,  आपकी  भूमिका  क्‍या  है  ?

 प्रो०  सघु  दष्डवहे  :  मेरी  मूमिका  एक  जागरुक  प्राठ्क  की

 बंगलोर  से  प्रकाशित  होने  व।ले  समाचार  पत्र  इकोनामिक  टाईमस्‍्स  में  छापे  इस  विशेष

 कराचार  के  आधार  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  में  करोड़  रुपए  के  ऋण  हेतु

 समभा  आवेदन  पत्र  आये  थे  जो  दो अलग-अलग  समारोहों  में  बांटे  जाने  थे  और  ये  बहुत  पावन

 समारोह  थे  और  श्रीमती  इनम्द्रिरा  गांधी  की  दूसरी  बरसी  के  उपलक्ष्य  में  आयोजित  किये  गए  थे

 समभा जाता हैं कि इन आवेदन पत्रों में से 30:000 आव्रेदन पत्र काले बाजार में बेचे गए । यह भी सूचना मिली है कि यदि आवेदन पत्रों पर बहुत सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अंकित चिन्हू* । 5
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  जबाब  देंगे  ।  आप  इसके  बारे  में  इतने  उत्तेजित  क्‍यों  हो  रहे

 भेहरबानी  करके  बैठ  जाइसे  ।  वे  बतायेंगे
 कि  सच्चाई  क्या

 ,  ड्रो०  सघु  दष्डबते  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  इस  समय  विभाग  में  कोई  परिवतंन

 किया  गया  या  तो  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  या  श्री  पुजारी  को  जबाब  देना

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  हम  इस  विपय  पर  पूरी  चर्चा  चाहते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवर्ते  :  मैं  बंगलौर  का  उल्लेख  कर  रहा  बंगाल  का  नहीं  ।''  व्यक्धानਂ  *'

 अतः  इसके  बारे  में  आगे  जानकारी  बह  कि  उन  आवेदन  पन्नों  को  जिन  पर  एक  विशेष  चिन्ह
 अंकित  था  उनको  अधिक  विषंवसनीय  माना  गया  है  और  उन  पर  अधिक  सो  वियार  किया  जाएगा
 मैं  जो  बात  पूछना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  क्या  यह  जानकारी  सही

 थ्री  जनादन  पुआारी  :  यह  प्रश्न  पूछने  के  लिए  मैं  माननीय  महोदय  का  आभारी

 देशभर  में  हमें  विभिन्‍न  राज्यों  से  सूचनायें  मिल  रही  है  परिचमी  बंगाल  कभी  कांग्रेस

 शासित  प्रदेशों  स ेऔर  कभी  विपक्ष  शासित  राज्यों  से  |  मैं  एक  उदाहरण  देता  हूं  कि  कांग्र  स  शासित

 प्रदेशों  में  वे  कहते  हैं  कि उनकी  पहचान  कांग्रेस  पार्टी  के  नाम  से  करते  पद्चिम  बंगाल  में  लोगों
 को  यह  शिकायत  है  कि  उनकी  पार्टी  क ेलोग  उनकी

 श्री  संफुहीम  चोधरी  :  हमने  ऋण  मेलों  पर  आपत्ति  की  थी  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ

 ०

 भरी  जनादेन  पुजारी  :  इस  प्रकार  की  शिकायत  प्राप्त  रही  राजनतिक  दलों  या

 सामाजिक  संगठनों  से  सम्बन्धित  लोगों  सहित  देहा  के  किसी  भी  नागरिकों  द्वारा  बेंक  का  आवेदन-पत्र

 प्रस्तुत  करना  अपराध  नहीं  यदि  कोई  भी  व्यक्ति  बेंक  को  आवेदन  पत्र  मेज  कर  लोगों  की  सेवा
 करना  चाहता  हैं  तो  हम  उसका  स्वागत  करते  हैं  हम  ऐसे  लोगों  की  सराहना  करते  हैं  चा  है  वे  कांग्र  स
 दल  के  हैं  या  जनता  या  कम्युनिस्ट  दल  के  या  किसी  के  भी  इससे  कुछ  फर्क  नहीं  पडता  ।  हम  इस
 बात  की  सराहना  करते  हैं  ।  मैं  जो  निवेदन  कर  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  छंटनी  तथा  निर्णय  लेने  का
 कार्य  बेंक  वालों  का  आवेदन  पत्र  देना  एक  जुम  नहीं  है  परन्तु  अन्ततः  उस  पर  निर्णय  बेंक  को
 लेना  है  तथा  यह  केवल  बेक  वालों  द्वारा  किया  जाना  इस  आरोप  पर  आते  हुए  कि  लगभग  20

 हजार  लोगों  को  आवेदन  पत्र  दिये  गए  जब  कि  एक  लाख  लोगों  को  ऋण  दिया  जाना  में

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कांग्रेस  के  लोगों  सहित  जनता  के  लोगों  ने  आवेदन  पत्र  दिए  परौशु
 मुझे  अभी  तक  यह  कोई  दिकायत  नहीं  मिली  है  कि  वहां  भ्रष्टाचार  वास्तव  में  जब  सामाजिक
 कार्यकर्ता  या  मेरे  सहित  इस  देश  का  कोई  भी  तागरिक  किसी  उस  गरीब  व्यक्ति  की  सहायता
 करता  है  जो  अज्ञान  है  तथा  जिसे  आवेदन  पत्र  देने  का  पर्याप्त  ज्ञान  नहीं  है  तो  यह  स्वागत  योग्य
 कार्य  यदि  कांग्रं  स  के  कार्य  कर्त्ताओं  न ेउनकी  सहायता  की  है  तो  मैं  इस  .  बात  का  स्वागत  करता र
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 प्रो०  मधु  दण्डव्ते  :  मेरे  प्रश्न  का  क्या  हुआ  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  मैं  उस  पर  आ  रहा  हूं  ।  पहले  जब  श्री  कृष्ण  अय्यर

 माननीय  संसद  सदस्य  ने  जो  बंगलौर  से  आये  मुझे  बताया  कि  वहां  कुछ  कठिनाई  है  तो  मैंने

 फौरन  बेंक  अधिकारियों  को  फटकारा  तथा  उनसे  कहा  यह  कार्य  दलगत  सम्बन्धों  से  हटकर  है  चाहे
 वह  जनता  पार्टी  से  है  या  कांग्रेस  पार्टी  का  सदस्य  है  ।  आवेदन  पत्चों  की  छंटनी  की  जानी  है  भौर

 निर्णय  बंक  वालों  के  हाथ  में  है  ।

 अब  मैं  आरोप  पर  आता  हूं  यह  सच  है  कि  3।  1986  को  हमने  निर्देश  दिया  था  कि

 एक  लाख  लोगों  की  पहचान  जानी  है  तथा  ऋण  दिया  जाना  क्योंकि  यह  इन्दिरा  जी  की

 बरसी  उन्होंने  कमजोर  तबकों  के  लिए  संघर्ष  किया  उस  दिल  उमकों  श्रद्धांजली  अधपित

 करने  के  लिए  हम  कर्नाटक  के  विशेषतोर  पर  बंगलोर  के  कमजोर  वर्ग  के  एक  लाख  लोगों  की

 यता  करना  चाहते  लोगों  ने  आवेदन  पत्र  दिये  थे  तथा  बंक  परिसर  के  आगे  ऋण  मेला  लगा  था  ।

 मुझे  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  जिन  लोगों  को  ऋण  मिला  है  मैंने  उनसे  पूछताछ  की  है  औौर
 स्वतन्त्र  रूप  से  भी  जांच  पड़ताल  की  सभी  ने  यह  कहा  है  कि  उन्हें  किसी  भी  कार्य  के  लिए
 एक  भी  पैसा  नहीं  दिया  ।  जनता  तथा  कांग्रस  कार्यकर्त्ताओं  सहित  यह  स्वेच्छिक  तौर  पर  की  गई
 सेवा  यह  स्थिति

 ॥

 प्रो०  मु  वंडबते  :  क्या  उन्होंने  इस  रिपोर्ट  का  खण्डन  किया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  का  खण्डन  ही  किया

 )

 श्री  जमादंन  पुजारी  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूँ  कि  मुझे  भ्रष्टाचार  की  कोई
 शिकायत  नहीं  मिली  हैं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इससे  अधिक  और  क्या  चाहते  उनका  कहना  है  कि  यह  गलत

 बात  इस  बारे  में  वे इससे  अधिक  कुछ  नहीं  कह  सकते  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  तो  सभा  में  मेरे  द्वारा  इस  मामले  का  उठाये  जाने  से  पहले  उन्होंने  इसका
 ण्डन  क्‍यों  नहीं  किया  ?  क्‍या  सरकार  बेंकों  की  विश्वसनीयता  नहीं  बनाये  रखना  चाहती  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कया  हो  रहा  मुझे  समझ  में  नहों  आ  रहा  आप  क्या  कह
 रहे  मुझे  दोनों  का  कुछ  समर  में  नहीं  आ  रहा

 प्रो०  मधु  वंडबते  ;  जब  तक  मैंने  सभा  में  यह  प्रदन  उन्होंने  इसका  खण्डन  क्‍यों  नहीं
 «  किया  ?  क्या  वे  बेंकों  की  विष्वसनीयता  खोना  चाहते  हैं  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  कोई  बात  नहीं  मैं  इसे  नहीं  उन्होंने  इसका  उत्तर  दे

 है  ।
 ॥

 >>  श्री  जनादंन  पुजारी  :  संसद  के  बाहर  तथा  बंगलौर  में  भी  सार्वजनिक  सभाओं  मैंने  यह

 स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  मुझे  इस  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  मिलौ  यदिं  माननीय  सदस्य  के  पास

 कोई  विशेष  शिकायत  है  ती  वे  मुझे  मेज  सकते  हैं  ओर  मैं  कार्यवाही  करूंगा  ।

 करष्यक्ष  महोदय  :  व्यवधान  मत

 प्रो०  सधु  बंडवर्ते  :  आप  मुझे  संरक्षण  मैं  यह  सभापटल  पर  चाहता  हूँ
 ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  नहीं  ।  यह  पहले  ही  छाप  चुका  इस  बारे  में  आप  इससे

 अधिक  कया  कर  सकते  हैं  ?  **'समाचार  पत्रों  में  कई  रिपोर्ट  आती  आप  इन  सब  बातों  पर  कंसे

 सगे  रह  सकते
 वे  पहले  ही  इसका  उत्तर  दे  चुके  श्री  भोई  ।

 )  ४

 डा०  कपा  सिन्धु  भोई  :  पंचायत  और  पंचायत  समितियों  में  गरीबी  रेखा  के  नीचे  रहते
 बांले  लोगों  क ेलिए  लोगों  को  इसी  प्रकार  ऋण  बांटे  जा  रहे  और  यह  ऋण  शहरी  गरीब  लोगों

 लिए  है  जैसा  कि  उत्तर  में  इगित  किया  गया  अधिसूचित  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  का  कुक
 होगा  जहां  की  जनसंख्या  10,000  से  कम  है  ?  पह  ऋण  शहरों  तथा  में  रहने  वालों  के  लिए

 '
 है  जहां  की  जनसंख्या  10  हजार  से  अधिक  है  ।

 श्री  जतादन  पुजारी  :  ग्रामीण  लोगों  के  लिए  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्य्॑रम  जिसके

 अन्तर्गत  स्थानीय  प्राप्तिकारियों  अर्थात  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धन  ग्रामीणों  को  पहचान  की  जाती

 हमारा  एक  अन्य  कार्यक्रम  विभेदक  ब्याज  की  दर  वाला  है  जिसमें  की  दर  चार  प्रतिशत
 इसके  अन्तर्गत  6500  रुपये  का  सम्पूर्ण  ऋण  दिया  जाता  है  और  इस  पर  किसी  किस्म की  प्रति  भूति
 अथवा  जमानत  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  सिवाय  पैदा  की  गई  सम्पत्ति

 ,

 श्री  मुरली  देवरा  :  मैं  सरकार  को  पहली  बार  शहरी  निर्धनों  क ेलिए  बजट  की  घोषणा
 करने  पर  बधाई  देना  चाहता  यह  बजट  पेश  करने  के  माह  पदचात  सितम्बर  से  प्रारम्भ  किया  :

 गया  ।  इसका  लक्ष्य  200  करोड़  रुपये  से  पांच  लाख  परिवारों  को  लाभ  पहु  चाने  का  है  और  इसकी
 कसौटी  इन  शहरी  परिवारों  के  लिए  600  रुपयों  की  आय  मंत्री  जी  ने  अभी  कहा  है  कि  बम्बई
 में  इस  कार्यक्रम  से लाभ  उठाने  के  लिए  अधिक  आवेदन  नहीं  आए  इसका  कारण  .  यह  है  कि

 रिक्शा  चालकों  एवं  फेरी  वालों  आदि  को  अपनी  आय  600  रुपयों  से  कम  सिद्ध  करना
 सम्भव  नहीं  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री  से  आग्रह  करूंगा  कि  शहरी  क्षत्रों  के  आय  की  इस  उच्चतम
 सीमा  पर  विचार  करें  और  हसे  900  रुपये  रुपये  तक  बढ़ायें  ।
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 श्री  जनावेन  पुजारी  :  पहले  हम  इसमें  उन  लोगों  को  शामिल  करेंगे.जिनकी  कुल  वाधिक
 आय  7200  रुपये  से  कम  इसके  पदचात  हम  इन्हें  ले  सकते  हैं  ।  G

 ब्रिटेन  सरकार  का
 फृत्यरंण

 संधि  का  प्रारूप

 नः  ब्या  ।
 564.  शथ्रो  धारद॑  विधे  :  <4

 श्री  यदायंत  राव
 गशाक्ल  पाढिल

 :  क्‍या  विदेश  मुंत्री  यह  बतामे  की  करेंगे  कि  -:

 क्या  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  प्रत्यपंणਂ  सन्धि  का  एक
 प्रारूप  भेजा

 यदि  हां  तो  उस  प्रारूप  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रति

 क्रिया  और

 अन्तिम  प्रारूप  के  कब  तक  तैयार  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 विदेश  ससत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  नटवर  :  1986  में  यू०  क े०
 और  भारत  के  बीच  सरकारी  पर  हुई  बातचीत  के  पहले  दौर  में  भारतीय  पक्ष  ने  यू०  के०  पक्ष
 को  प्रत्यपंण  संधि  का  व्यापक  मसौदा  प्रस्तुत  किया  ।  यू०  के०  अधिकारियों  ने  1986  में

 लंदन  में  दोनों  देशों  क ेअधिकारियों  के  बीच  हुई  वार्ता  के  दूसरे  दौर  से  कुछ  समय  पूर्व  भारतीय

 को  इस  संधि  के  भारतीय  मसौदे  के  उत्तर  में  अपना  मसौदा  प्रस्तुत

 और  लंदन  में  बेठक  के  दोरान  दोनों  मसोदों  पर  विचार  विमष्टों  हुआ
 के  अपरांधों  के  स्वरूप  और  अपराधियों  को  प्राप्त  सुरक्षा  के  प्रदन  पर  इस

 चीत  से  हुए  मोलिक  मतमद  सामने  आए  हैं  ।  दोनों  देशों  क ेअधिकारी  इन  पहलुओं  की  जांच  कर  रहे

 हैं  और  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निष्कर्ष  नहीं  निकला  ०

 श्री  दरद  दिधे  :  मैंने  अपने  प्रशन  के  खंड  में  पूछा  है  कि  प्रारूपों  का  ब्यौरा  दिया  जाये

 उसके  बारे  में  माननीय  मन्त्री  द्वारा  दिये  गए  उत्तर  में  कोई  भी  जवाब  नहीं  दिया  गया  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  ब्रिटेन  की  सरकार के  प्रारूप  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि

 प्रत्यापण  की  कार्यवाही  शुरू  होने  से  पहले  भारत  को  प्रथम  दृष्टीय  एक  मामला  तैयार  करना  होगा

 और  दोषी  वापस  आने  से  बचने  के  लिए  भी  यह  प्रयत्न  कर  सकते  हैं  कि  उनके  मामले  पर  हस  देश  में

 निष्पक्ष  रूप  से  विचार  नहीं  किया

 झरी  के  ०  नटबर्रासह  :  हमारे  प्रारूप  एवं  उनके  प्रारूप  में  कुछ  मूल  अन्सर  हम

 किसी  नतीजे  पर  नहीं  पहुंचे  यदि  मैं  आपको  बिस्तार  में  बताऊ""****

 श्री  धरद  विभे  :  मैं  उनके  प्रारूप  के  बारे  में  पूछ  रहा
 भी  के०  नटबवर्रासह  :  मैंने  आपकी  बात  धुनी  मैं  इस  भाषा  को  अच्छी  तरह  समझता

 मैं  यह  कहने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  कि  ये  चर्चायें  निरन्तर  चल  रही  उन्होंने  हमें  एक
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 क्रारुप  दिया  उन्होंते  अपने  प्रारूप  को  सार्वजनिक  रूप  से  प्रकट  नहीं  किया  ह ैऔर  न  ही  हमने
 अपने  प्रारूप  को  जन  साधा  रण  के  लिए  प्रकट  किया  यही  कारण  है  कि  मैं  इसका  बिस्तुत  वर्णन

 करने  में  असमर्थ  है  ।  हमने  पहले  भी  चर्चा  की  है  तथा  हमारी  इस  पर  चर्चा  जारी  जो  कु

 उन्होंने  कहा  हम  उस  पर  सहमत  नहीं  हम  समभते  हैं  कि  जो  कुछ  उन्होंने  देने  की  पेशकश  की

 है  वह  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 ,  भी  शरव  विधे  :  मेरा
 दूसरा  पूरक

 प्रदन  क्याਂ  आप  इस  समझौते  में  एक  पूंवेब्यापी
 खण्ड  रखे  जाने

 प्र
 जोर  दे  रहे  में  यह  इसलिए  कह  रहा  हैँ  क्‍योंकि  यह  काफी  समय  से  चल

 रहा

 श्री  के०  नटवर्रातह
 :

 हम  ऐसा  कर  सकते  ब्रिटेन  की  सरकार  ने  कुछ  हृद  तक

 सीग्रां
 का  उल्लेख  किया  है  और  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 श्री  सेयद  शाहब॒द्दीत  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  एक  बात  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  मैं

 समभता  है  दोनों  प्रारूपों  में  स ेकोई  भी  सार्वजनिक  रूप  से  प्रकट  करने  के  लिए  नहीं  तथापि

 हमारी  स्थिति  ओर  हमारी  दण्ड  प्रणाली  को  देखते  पूछ-ताछ  के  लिए  प्रारम्भ  में  ही  अपराधी

 की  आवश्यकता  पड़  सकती  है  और  फिर  उसकी  मुकदमा  प्रारम्भ  करते  समय  भी  आवश्यकता

 पड़  सकती  फिर  उसकी  एक  भगोड़े  व्यक्ति  के  रूप  में  भी  खोज  हो  सकती  है  ओर  अन्तत:ः  उसकी
 किर  जरूरत  होती  है  यदि  उसे  दण्ड  दे  दिया  जाता  तो  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा
 कि  क्‍या  हमारे  प्रारूप  में  इन  सभी  चार  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  यदि  सम्बन्धित

 श्यक्तत  ब्रिटेन  में  रह  रहा  हो  तो  क्या  प्रत्यापंण  के  संधि  के  उपबन्ध  उस  पर  लागू

 .  ओ  के०  गटवर्रातह  :  सववंप्रथम  में  कहना  चाहूंगा  कि  मेरे  पिछले  सहयोगी  को  जानकारी  है
 कि  इस  प्रकार  के  मामलों  से  किस  प्रकॉर  निपटा  जाता  है  |  ये  सभी  पहलू  विचाराधीन  हैं  तथा  हम
 इनका  ध्यान

 प्रो०  मज  दंडबते  :  मुझे  यह  स्पष्ट  करने  दें  कि  वे  उनके  मन्त्रालय  के  पिछले  सहयोगी  हैं  न

 कि  दल में  उनके  कांग्रेस  के  सहयोगी  हैं  ।
 रह

 कराकोरस  राजमार्ग  का  चोनत॑ं  द्वारा  सुधार  किया
 हण

 ८.  *65,  शमी  सातिक

 श्री  टो०  बदहोर  :  क्‍या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  समान्षार  पत्रों  में  प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर
 दिलाया  गया  है  कि  खूजेरब  दरें  स ेहोकर  पाक  अधिकृत  कदमीर  को  जोड़ने  वाले  कययकोरम  राज
 मार्ग  के  420  किलोमीटर  भाग  को  सुधारने  के  लिए  चीन  ने: 185  मिलियन  युवान  की  परियोजना  पर
 काये  छुरू  कर  दिया

 यदि  तो  तत्सभ्बल्धी:ब्पौरा  क्‍्यां  और
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 नल

 इस  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एड््रार्ों  :  हाँ

 चीन  की  समाचार  एजेंसी  सिन्हुआ  ने  9  1986  को  खबर  दी  थी  कि

 पाकिस्तान  सीमाਂ  पर  भिनर्जियांग  उगुव  स्वाय  क्षेत्र  मे ंकाशी  से  खूजेरब  दर  तक  सड़क  की  मरम्मत

 के  लिए  2200  से  भी  अधिक  मजदूरों  ने  काम  शुरू  कर  दिया  खबर  में  कहा  मया  था  कि  420

 किलोमीटर  लम्बी  इस  परियोजना  पर  5.  करोड़  अमरीकी  डालर  जे  होंगे  और  1988  में  जब  पूरी

 हो  जाएगी  तो  इससे  पाकिस्तान  और  मध्य  पूर्व  के  देशों  के  बीच  व्यापार  और  मेत्रीपूर्ण  सम्पर्क

 बहुत  बढ़  जाएगा  ।
 |

 भारत  सरका  ९  ने  कराकोरम  राजमार्ग  के  निर्माण  तथा  खुंजेरब.मार्ग  के  खोले  जाने
 के  बारे  में  चीन  और  पाकिस्तान  की  सरकारों  के  साथ  बराबर  कड़ा  विरोध  प्रकट  किया  है  तथा
 भारतीय  क्षत्र  में  जिस  पर  पाकिस्तान  का  गर  कानूनी  कब्जा  है  का  निर्माण  करने  के  लिए
 पाकिस्तान  को  चीन  की  सहायता  के  सवाल  पर  भारत  की  स्थिति  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  बताई

 क्री  मानिक  रेड्डो  :  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  420  किलोमीटर  का

 जो  कराकोरम  हाई-वे  उसके  बारे  में  उन्होंने  प्रोटेस्ट  किया  इस  रोड  से  वह  अपने  देश  को  क्या

 खतरा  एक्सपैक्ट  कर  रहे  हैं  और  मिलेट्री  इंटेलिजेंस  की  रिपोर्ट  इस  रोड  के  बारे  में  क्या  यह  मैं

 मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहताਂ  हूं  ?

 शी  के०  मटबर  सिह  :  जो  विदेश  मन्‍्त्रालय  और  मन्त्रालय  के  मह॒कमें  उनको

 यह  खबर  है  कि  कार्यवाही  मरम्मत  की  शुरू  हो  गई  है  और  हम  आगाह  हैं  अगर  कोई  खतरां

 एक  तो  जो  सड़क  उन्होंने  बनाई  वह  हमारे  हिस्से  में  बनाई  उन्हें  इसके  बनाने  का  कोई

 इस्तिमार  नहीं  लेकिन  क्‍योंकि  बना  ली  आज  सवेरे  ही  मैंने  नक्शे  और  आंकड़े  देखे  हम  पूरी

 तरह  आगाह  हैं  कि  वहां  क्या  हो  रहा,है  ।  अगर  कोई  खतरा  होगा  तो  हम  संभाल

 ्ट  प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 ]

 कपास  का  समथन  सूल्य

 *+  66,  श्री  बो०  तुलसोराम  :  कया  बस्तर  मन्‍्त्री  यह  कतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  में  कपास  के  लिए  हाल  ही  में  नया  समन  मूल्य  निर्धारित  किया

 हे

 यदि  तो  नया  मूल्य  पहले  के  मूल्य  से  कितना  अधिक

 2
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 सरकार  द्वारा  कंपास  के  मूल्य  में  घोषित  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  आनध्न  प्रदेश  में

 केसानों  को  लगभग  कितना  लाभ  और

 मूल्य  में  इस  वृद्धि  से  फसलों  के  लिए  इस्तेमाल  में  आमे  वाले  खाद  और  पानी

 आंदि  के  मूल्यों  पर  किस  हृ्‌द  तक  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ?
 ह

 बस्त्र  मसत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राम  गिधास  :  और  सरकार  ने

 10  1986  को  रुई  मौसम  1986-87  के  लिए  उचित  औसत  किस्म  की  कपास  की  फसल  का

 न्यूमतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किया  1985-86  तथा  1986-87  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन

 कीमतों  तथा  उसमें  हुई  वृद्धि  को  ददानि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  किसानों  को  बढ़ी  हुई  समर्थन  कीमत  का  उतना  लाभ  जिस

 सीमा  तक  वे  भारतीय  रुई  निगम  को  कपास  देंगे  तथा  उस्त  रूप  में  इस  स्तर  पर  लाभ  की  मात्रा  नहीं
 आंकी  जा  सकती  ।

 न्यूनतम  समर्थन  कीमत  में  वृद्धि  अन्तनिविष्ट  साधनों  जैसे  कि  सिंचाई  प्रसार

 कृषि  आदि  की  लागत  में  हुई  वृद्धि  की  क्षतिपूर्ति  करने  के  लिए  की  गई  न्यूनतम  समर्थन

 कीमत  में  वद्धि  का  अन्तनिविष्ट  साधनों  की  लागत  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 विवरण

 न्यूनतम  समर्थन  कोमत

 ०  कीमत

 किस्म  उचित  औसत  किस्म  की  कपास  के  लिए  हाजिर
 ा

 1985-86  1986-87  ब्द्वि

 छोटा  रेशा

 1.  बंगाल  देशी/जी-27  340
 "345

 345  5
 :  2.  बगद  365  370  5

 3..  कालाजिन  365  365  न

 भध्यम  रेशा

 4,  जें-34/बीकांमेरी  नरमा  410  :  415  -  5

 5.  जी  जे  73  410  .  410

 6.  एम  पी  430  435  5

 7.  440  440  _

 22



 16  1908  लिखित  उत्तर

 1.  2.  3  4

 बढ़िया  मध्यम  रेशा
 हर

 8.  सुयेधर  410  410  _
 ५

 गोरानी

 |  420  420  क्
 10.  22/45  420  425  .
 11.  एफ-414/एच-777/अगाती.  425  430  .  5

 12.  440  440
 न

 .13.  लक्ष्मी  445  445  न

 14.  खानदेश  विरनार/वाई-]  452  452
 15.  ए  तथा  277  470  470  —

 ए  के  ज्योति
 16.  470  475  5.
 17.  नमंदा  472  475  |

 18.  495  490.  5
 19.  जी  512  512  न

 20.  दिग्विजय  520  520
 21.  एल  आर  T-5166  505  505  न

 22,  दिग्विजय  495  495
 एण्ड

 ,

 23.  एस  आर  बी  महाराष्ट्र  .  495  495  _
 24.  एस  आर  ए  520  520  ्

 लस्बा  रेशा  .
 25.  एच  वाई  500  505  5
 26,  एमसी  500  505  5
 27.  एच  500  505  +*

 28. देवीराज 505 5 29. जे के एच 535. 540 5 बढ़िया लम्बा रहा 30. 535 540' 5 बी सौराष्ट्र 5550 555 5 32. . 550 555 5 33. 555 560 5 34. सी 555 560 5 35. वरलक्ष्मी 492 497 5 36. वरलक्ष्मी 487 492 5 37. बरलक्ष्मी 555 555 38. वरलक्ष्मी 577 577 +- 39. एस सी 600 605 5 40. सुविन 900 900 न+ ऊ
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 सिखित  उत्तर

 केरल  के  चाय  उत्पावकों  से  प्राप्त  शापन

 हे 7
 +67  प्रो०  पी०  णे  ०  कुरियत  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 "  क्या  सरकार  को  के  चाय  उत्पादकों  से  कोई  ज्ञापन  मिल्ना  है  जिसमें  उत्होंने

 अपनी  शिकायतों  का  ब्यौरा  दिया  है  और  सरकार  से  हस्तक्षेप  की  मांग  की  है  -

 यद्ठि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मम्त्री  पी०  :  से  चाय  की  कम  उत्पादन  की
 लागत:और  केरल  से  चाय  के  कम  निर्यातों  क ेकारण  संकट  के  बारे  में  केरल  में  चाय  उद्योग

 की  ओर  से  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  किए  गए  सुझावों  में  शामिल

 हैं  कक्षिण  भारतीय  चाय  खरीदने  के  लिए  देक्षों  के  साथ  द्विपक्षीय  दक्षिण  भारतीय  चाय  के

 लिए  व्यापक  आधार  पर  तिर्यात  बाजार  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  चुनिंदा  लक्ष्य  बाजारों  को
 निधि  मण्डलों  का  केरल  से  टी  टी  सी  आई  द्वारा  चाय  की  खरीदारी  में  बुद्धि  किया
 चाय  निर्यात  भुदेश  1984  के  उपबन्धों  का  समाप्त  किया  केरल  में  चाय  उद्योग
 को  पावर  की  समुचित  सप्लाई  ओर  क्षेत्र  में  चाय  उद्योग  को  उत्पादन  शुरूक  सम्बन्धी  रियायतें  ।

 दक्षिण  भारतीय  नीलामी  केन्द्रों  में  चाय  की  कीमतोंਂ  में  कुछ  प्रमुख  आयातक  देशों  द्वारा  कम
 खरीदारी  किए  जाने  और  साथ  ही  भन्‍्तर्राष्ट्रीय  चाय  कीमतों  में  कमी  आने  के  कारण  मंदी
 आई  दक्षिण  भारतीय  चाय  के  प्रमुख  आयातकों  को  यह  समभाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  वे
 दक्षिण  भारत  में  नीलामी  केन्द्रों  में  सक्तिय  रूप  से  भाग  लें  |  हाल  में  चाय  बोर्ड  के  उपाध्यक्ष  के  नेतत्व
 में  एक  प्रतिनिधि  मंडल  जिसमें  अन्यों  के  साथ  दक्षिण  भारतीय  चाय  उद्योग  के  प्रतिनिधि  शामिल

 इस  प्रयोजन  के  लिए  इराक  का  दौरा  कोचीन  नीलामियों  में  चाय  की  कीमतों  में  मजबती
 आनी  झुरू  हो  गई  जहां  तक  चाय  नियन्त्रण  आदेश  रद  करने  के  सम्बंन्ध  का  अनुरोध

 चाय  की  नीलामियां  बल्कि  चाय  के  व्यापार  करने  का  सबसे  अच्छा  तरीका  अनुकूलतम
 कीमतों  की  वसूली  सुनिद्िचत  करने  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  सक्रियं  खरीदारों  सहित

 पूर्ण  वातावरण  रहता  है  |  नीलामियों  में  बेची  गई  चाय  का  उचित  श्रेणीकरण  और  मूल्यांकन  किया

 जाता  है  तथा  उपलब्ध  चाय  की  मात्रा  की  ठीक  मानीर्टरिंग  की  जा  सकती  नीलामियों  में  चाय
 की  तत्काल  उपलब्धि  से  निर्यातकों  को  अपने  निर्यात  की  योजना  बनाने  में  मदद  मिलती  इन
 बातों  को  देखते  हुए  आदेक्ष  रह  करने  की  उद्योग  की  मांग  के  लिए  सहमत  होना  सम्भव  नहीं  है  ।

 केरल  में  चाय  उद्योग  के  लिए  पावर  की  कमी  के  उदाहरण  त्षरकार  के  ध्यान  में  लाए  गए

 और  मामले  को  राज्य  सरकार  के  पास  मेज  दिया  गया  ।

 सरकार  ने  हाल  ही  में  बल्क  चाय  के  निर्यात  पर  50  पसे  प्रति  कि०  ग्रा०  की  छूट  की  धोषणा

 की  |  पैकेट  चाय  के  निर्यातों  को  भी  उत्पादन  शुल्क  से  पूरी  तरह  से  मुबत  कर  दिया  गया  है  ।

 24.
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 आरतोय  प्रौद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  कपड़ा  सिंसों  को  ऋण

 788.  भरी  ए०  जे०  बी०  वी०  महेश्वर  राव  :  क्‍या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 हैं

 क्या  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बक  द्वारा  हाल  ही  सें  बनाये  गये  आधुनिकीकरण
 कोष  के  अन्तर्गत  कपड़ा  मिलों  को  ऋण  स्वीकृत  करने  हेतु  कोई  छर्ते  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  रात््य  सन्त्री  जनादन  :  और  कपड़ा  आधुनिकी
 करण  निधि  योजना  के  अस्तगंत  अरक्षम  योजनाओं  के  लिए  दिये  जाने  वाले  कणों  की  किसमें  नीचे

 दी  गई
 ह

 (i)  ऋण

 (ii)  कमजोर  लेकिन  अर्थक्षम  एककों  के  मामले  में  प्रवैतंकों
 के अंशदान  के  एक  भाग  के

 रूप  में  विशेष  ऋण  ।

 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  दी  गईं  सूचना  के  अनुसार  इन  दोनों  किस्मों  के  ऋणों
 की  दर्तें  नीचे  दी  गई  हैं

 धाधुनिकीकरण  ऋण
 है

 (0)  प्रवतंकों  का  अंशदान  ५  20  प्रतिशत

 (ii)  ब्याज  दर  :  प्रति  कंपनी  6  करोड़  रुपये  तक  11-5  प्रतिशत

 (1)  प्रतिबद्धता  प्रभार  :  180  दिनों  के  वास्ते  निवल  365  दिनों  के

 1/2  प्रतिशत  और  इसके  पदचात  ऋण  के  न  लिए
 गए  हिस्से  पर  1/4  .

 (iv)  वापसी  अदायगी  की  अवधि  ;  सामान्यता  10  वर्ष  से  अधिक  नहीं  ।

 (४)  ऋण  इक्विटी  अनुपात  :  प्रत्येक  मामले  में  गुण  दोषों  के  आधार  पर  उदार
 नीति  ।

 (४)  प्रतिमूति  :  स्थिर  परिसम्पक्तियों  पर  पहला

 आवध्यकतानुसार  व्यक्तिगत  गारंटी  |.

 विधोष  ऋण

 (0)  राशि
 .._;

 प्रवर्तकों  के  अंशदान  के  वास्ते  निर्धारित  राशि  के
 80  प्रतिशत  तक  जो  ,  परियोजना  लागत  का  20
 प्रतिषत
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 (ii)  ब्याज  दर  ;  6  प्रतिशत  साधारण  ब्याज  ।

 (11)  प्रतिबद्धता  प्रभार  ४  कुछ  नहीं  ।  नि

 (iv)  वापसी  अदायगी  की  अवधि  :  मूलधन  ओर  ब्याज  की  अदायगी  पर  6  वर्ष  की
 स्थान  अवधि  सहित  12  व  तक  ।

 (५)  प्रतिभूति
 .*  :  प्रवर्ंकों  की  व्यक्तिगत  गारल्टी  और  परिसंपत्तियों

 .  पर  अवष्टिष्ट  प्रभार  ।

 व्यंठन  को  उद्योग  का  वर्जा  दिया  जाना

 2  69,  झरौसती  ऊषा  चौधरी  :  क्‍या  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  पर्यंटन  को  उद्योग  के  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए  संडांतिक

 रूप  से  सहमंति  हो  गई
 |

 .  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 ०

 कुछ  राज्यों  और  संघ  क्षंत्रों  के  बारे  में  सर्वेक्षण  किया  गया  जहां  पर  पर्यटन
 '
 व्यवसाय  के  लिए  क्षमता  है  जिससे  कि  विभिन्‍न  स्थानों  पर  विभिन्‍न  कारणों  से  पयंटन  काम्पलेक्स
 बनाने  के  बजाय  उनके  विकास  की  योजना  तैयार  की  जा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यडठन  सन्त्री  मोहम्मद  :  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 एल्योच  पेपर  में  जो  राष्ट्रीय  विकास  परिंषद  डी०  अनुमोदित  यह  सिफारिश

 की  गई  है  कि  पर्यटन को  उद्योग  का  प्रदान  किया  जाना  ततनुसार  राज्य  सरकारों  से

 पर्यटन  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ताकि  जो  रियायतें

 अन्य  उद्योगों  को  उपलब्ध  हैं  वे  प्यंटन  सम्बन्धी  कार्यंकलापों  पर  भी  लागू  हो  सके  ।  हिमाचल  प्रदेश
 उत्तर  केरल  औ८  अरुणाचल  प्रदेश  की  सरकारों  ने  पर्यटन  को  एक  उद्योग  के  रूप  में

 घोषित  फिया  है  जबकि  राजस्थान  और  पद्दिषम  बंगाल  की  सरकारों  ने  होटलों  को  एक

 उद्योग  के  रूप  में  घोषित  किया  अन्य  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  भी  ऐसी  ही  कारेवाई

 करने  के  लिए  राजी  किया  जा
 का

 _  और  1982-83  के  दौरान  केन्द्रीय  विभाग  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  में

 सर्वाधिक  लोकप्रिय  पर्यटक  गंतव्तों  का  अभिनिर्धारण  करने  के  लिए  एक  विदेशी  पर्यटक  सर्वेक्षण

 कराया  भारत  के  अलग-अलग  स्थानों  पर  कम  से  कम  एक  रात  व्यतीत  करने  वाले  विदेशी
 पर्यटकों  की  प्रतिशतता  को  दर्शाने  थाला  एक  विवरण  संलग्न  राज्य  सरकारों  के  पराम््श  से  इन
 शन्तव्यों  पर  प्यंटन  आधार  संरचना  का  विकास  करने  के  लिए  स्कीमें  तैयार  करते  समय  इन
 क्षाओं  को  ध्यान  में  रखा  गया

 326:
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 ह

 L  विवरण

 हि
 विदेशी  पयंटक  सर्वेक्षण  1982-83  2-83  का  परिणाम

 भारत  में  अलग-अलग  स्थानों  पर  क॑म  से  कम  एक  रात  व्यतीत

 करने  वाले  विदेशी  पयंटकों  की  प्रतिशतता  नीचे  दी  गई  है  ।

 गा  “  -  जग्गा

 रात  में  ठहरने  के  स्थान  *  प्र्वंटकों  की  प्रतिबतता

 दिल्ली  |  53-45

 बम्बई  45:95

 मद्रास  .  1791

 आगरा  17:01  न

 जयपुर  13-75

 वाराणसी  10:90  के
 कलकत्ता  9°71

 बंगलौर  पर  8°85

 श्रीमगर  8-13

 गोआ  672
 हु

 मदुरं
 5:55

 अमृतसर  553

 त्रिवेन्द्रम-कोवलम
 505

 रामेदवरम  3-81,
 -

 नि

 हैदराबाद  3-80

 उदयपुर  365
 ”.

 तिरुचिरापलली  3°60  न

 मैसूर  3:46

 खजुराहो
 3३३33

 .  कोचीन  शत  |

 पुणे
 *  260

 औरंगाबाद  2-32

 पटना
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 1
 है  2

 ह  ...
 अ्रहमदाबाद  है

 पांडिचेरी  डे  1°62.

 दाजिलिंग  1.55

 जोधपुर
 *

 1-48

 उटकमंड  1-40

 लेह  1-33

 चण्डीगढ़  132

 ०»  जैसलमेर  1:23

 लखनऊ

 का
 शिमला  0:99

 महाबलीपुरम  0:98

 लहाख  ५  096

 हरिद्वार  0:95

 कन्या  कुमारी  091

 पुष्कर  0-89

 देहरादुन  0:87
 माउंट  आबू

 ‘  0-87

 भुवनेश्वर  0-85

 पुरी  0:82

 तंजौर  0-81
 ~

 को  यम्बेट्र  0-79

 हि  घमंशाला  ह  0-76

 नागापट्टिनम  076

 हि  क्विलान  ७
 0.74

 बड़ोदा

 ह
 043.

 एल्लेंप्पी  042

 मजमेर
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 बा
 ५  1

 ॥  2

 गनेशपुरी

 ह

 0-70

 मनाली  0-65

 मंगलोर  062  =.

 कोडईकनाल  हु  0:60

 सूरत  0-56

 गया-बोधगया  0:54

 गोरखपुर  0:52

 रांची  0°51

 भोपाल  ह  0:50
 प्ू

 हपा निर्यात  वृद्धि  दर  में  स्थिरता  शोर  व्यापार  में
 सरुलन

 *70.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  कया  वाणिण्य  मन्त्री  यह  ब्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  वृद्धि  दर  तीन  प्रतिशत  पर  स्थिर  हो  गई

 2  यदि  तो  सातवीं  योजना  के  दौरान  निर्यात  में  स्थिरता

 संतुलन  की  स्थिति  पर  क्या  प्रभाव.पड़ने  की  संभावना  और

 व्यापार  जिसके  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनों  के  अन्त  तक  बढ़कर  8500

 करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  होने  की  संभावना  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 वाणिश्य  सनन्‍्त्री  पो०  :  जी  वर्तमान  कौमतों  पर  भारतीय  रुपये

 के  रूप  में  भारत  के  समग्र  निर्यातों  की  वृद्धि  दर  में  में  46%,  1981-82  में  16-3%
 में  में  और  की  वृद्धि

 ॥  घरेलू  परिशोधन  क्षमता  कें  विकास  के  कारण  अपरिक्ृत  तेल  के  निर्यातों  के  वास्तव

 में  दक  जाने  1985-86  में  भारत  के  समग्र  निर्यातों  में  अनन्तिम  आधार  पर  72%  की  कमी
 |

 प्रष्नही  नहीं  उठता  ।

 भारत  के  व्यापार  घाटे  की  स्थिति  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती  व्यापार  धादे

 को  घंटाने  की  दृष्टि  से  दो  राजकोषीय  औद्योगिक  लाइसेतिग  और  आयात  निर्यात  मीतियों

 के  क्षेत्र  में  तथा  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  प्रक्रिया  को  सरल  एवं  कारगर  बनाने  हेतु  कई  पहल  की  गई

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजतावधि  के  विश्येषतः  बल्क  वस्तुओं  के  क्षेत्र  आयात  योग्य

 29
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 के  क्षेत्र  आयात  योग्य  वस्तुओं  के  हमारे  स्वदेशी  उत्पादन  को
 बढ़ाने

 के  लिए  भी  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  ।
 ह

 ‘
 व्यापार  असन्तुलन

 +71,  श्री  सरफराज  झहसद  :  *

 शो  एस०  रघुमा  रेडडो  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  विदेशी  व्यापार  में  हुए  कुल  असन्तुलन  का  देशवार  ब्यौरा

 क्‍या

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  इस  असन्तुलन  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 इस  व्यापार  असन्तुलन  को  कम  करने  के  लिए  मया  कदम  उठाये  गए  हैं  और  उनके

 परिणाम  क्या

 कया  वर्ष  1986-87  के  पहले  महीनों  में  व्यापार  असंतुलन  में  कोई  कमी  हुई

 हि

 क्‍या  सरकार  का  विदेशी  व्यापार  असन्तुलन  को  कम  करने  के  लिए  अपेक्षाकृत  कम

 उपयोगी  वस्तुओं  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
 ु

 बालिए्य  सनन्‍त्री  पो०  :  ओर  कुछ  भुख्य  व्यापार  भागीदारों  के
 सम्बन्ध  में  1984585  के  दौरान  भारत  के  व्यापार  शेष  घाटे  को  दशशाने  वाला  विवरण  संलग्न

 उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  भारत  का  व्यापार  दोष  जो  1984-85  में  5318-10
 .  करोड़  रु०  बढ़कर  1985-86  में  8616-36  करोड़  रु०  हो  गया  ।

 व्यापार  शेष  की  स्थिति  का  निर्धारण  कई  भीतरी  और  बाहरी  बातों  से  किया  जाता

 है  ।  निर्यात  योग्य  वस्तुओं  और  माल  के  उत्पादन  आधार  में  वृद्धि  भारतीय  उत्पादों  की

 क्वा  लिटी  और  प्रतियोगिता  क्षमता  में  सुधार  निर्यातों  के  लिए  प्रोत्साहनों  की  व्यवस्था  करने
 तथा  कार्यक्षम  आयात  प्रतिस्थापन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  नीति  सम्बन्धी  उपाय  किए  गये  हैं  ।

 वित्तीय  चैषं  1986-87  की  प्रथम  तिमाही  अर्थात्‌  अप्रेल-जून  1986  के  लिए  उपलब्ध
 भारत  के  विदेछ्छी  व्यापार  के  अद्यतन  अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  भारत  का  व्यापार  घाटा
 1623  96  करोड़  रु०  बैठता  जो  गत  वर्ष  की  उसी  अवधि  से  कम  जबकि  वह  2109-10  करोड़
 रु०  वित्तीयं वर्ष  1986-87  के  अन्त  में  हमारा  व्यापार  घाटा  किशना  होगा  इसका  ठीक-ठीक

 अनुमान  लगाना  कठिन  किन्तु  स्पष्ट  संभावना  यह  है  कि  घाटा  कम  ल्‍
 (७)  और  हमारी  बदलती  हुई  घरेलू  अन्तर्राष्ट्रीय  आधिक  स्थिति

 गौर  भुगतान  दोष  सम्बन्धी  हमारी  बाध्यताओं  को  देखते  जहां  कहीं  आवश्यक  होता
 निर्यात  नीति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ।
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 +  विवरण
 1984-85  के  दोरान  100  करोड़  र०  से  ऊपर  व्यापार
 घाटे  वाले  देशों  को  दर्शाने  वालो  तालिका

 देश  .  ब्यापार  शेष  *

 (2)  (0)

 सऊदी  अरब  1004-48

 जमं॑न  संघीय  गणराश्ये  .  826:80

 इराक  .  631°37

 बेल्जियभ  607-38

 मलेयशिया  477:51

 ईरान  376:  13

 कनाडा  37340

 सिंगापुर  350-84

 ब्रिटेन  348-78

 ब्राजील  292°62

 252:23

 नीदरलण्ड
 181  94

 जापान  179°44

 फ्रांस  14927

 सोवियत  संघ  148-79

 ओमाम
 108-80

 _____  _$  ३  era: वाणिज्यक जानकारी
 स्लोत  :  वाणिज्यक  जानकारी  तथा  अंकसंकलन  कलकत्ता  ।

 +बम्बई  हाईकूड  के  निर्यातों  को
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 ]

 प्‌  जोगत  माल  के  ध्ायात  सम्बन्धी  नीति  में  परिवर्तत

 *72.  श्री  रामाश्रय  प्रसाव  सिह  :

 श्री  सोड़े  रमंया  ;  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  पूंजीगत  माल  के  आयात  सम्बन्धी  नीति  में  कुछ  परिवर्तन  करने  का
 विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा.क्या  है  और  इसके  क्या  हैं  ?  ॥॒

 वाणिज्य  सन्‍्त्रो  पी०  :  और  आयात  नीति  का  मूल  उद्दे दय
 उत्पादन  तथा  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  अन्तनिविष्ट  साधनों  को  सुगबता  से  उपलब्ध  कराना
 तथा  साथ  ही  साथ  आत्म  निर्भरता  बढ़ाना  और  घरेलू  उद्योग  के  समुचित  हितों  की  रक्षा  करना

 इन  उद्दं हयों  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  नीति  की  सतत  समीक्षा  की  जाती  है  भौर  आयात  नीति  में
 समय-समय  पर  परिवतंन  किए  जाते

 पु
 नई  वस्त्न  नीति  का  पुनरोक्षण

 2  *73.  श्री  मोहने  भाई
 ढ  थ्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  क्री  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  योजना  आयोग  ने  कपड़ा  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  हाल  ही  में  नई  कपड़ा
 नीति  की  समीक्षा  की  और  ५

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्री  रामनिवास  :  जी
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1986-87  शोर  1987-88  के  लिए  विदव  थेंक  से  सहायता

 +75  श्रो०  नारायण  चन्द  परादहार  :  क्‍या  वित्तमंत्री  बाशिगटन  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 विद्व  बेंक  की  वैठक  में  भारत  के  भाग  लेने  के  बारे  में  2  1986  के  तारांकित  प्रदन  संख्या

 888  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वित्तीय  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  लिए  सहायता  हेतु  विश्व
 बेक  समूह  विकास  अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  और  विकास  के  विभारार्थ
 परियोजनाओं  के  प्रस्ताव  भेजें

 ह

 यदि  तो  इस  हेतु  मेजी  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  विदव  बेंक
 समूह  नें  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  देने  की  पेशकदा  की  है

 :
 और
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 पहले  स्वीकृत  किए  गए  2066  मिलिवन  अमरीकी  डालर  की  धनराशि  के  विश्व  बंक
 समूह  के  ऋणों/उधार  का  परियोजनावार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वत,थ  अताप  :  से  *:  भारत  सरकार  समय-समय  पर

 विश्व  बैंक  सहायता  के  लिए  परियोजनाओं  की  सूची  प्रस्तुत  करती  उन  परियोजनाओं  की  एक  .

 सूची  विवरण  के  साथ॑  संलग्न  है  जिन्हें  विश्व  बेंक  समूह  को  इस  समय  प्रस्तुत  किया  है  तंथा  जो
 उसके  विचाराध्रीन  हैं  ।

 2.  जिन  परियोजनाओं  का  उल्लेख  किया  गया  है  भारत  सरकार  तथां  विश्य  बैंक
 दोनों  के  द्वारा  जांच  की  जा  रही  भारत  में  जांच  का  आधिक  कार्य  योजना

 सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालय  तथा  राज्य  सरकार/क्रियान्वयन  अभिकरण  के  बीच  परस्पर

 परामश  के  माध्यम  से  सम्पन्न  किया  जाता  इन  परामर्शों  के  दौरान  परियोजना के
 लग  परियोजनाओं  के  संस्थागत  तथा  धनराह्षियों  की  व्यवस्था  महत्वपूर्ण  मुद्दे  तय

 किए  जाते  हैं  ।  इन  सभी  मुद्दों  को  क्षंत्रीय  तथा  प्रान्तीय  प्राथमिकताओं  के  संदर्म  में  अन्तिम  रूप

 दिया  जाता  है  और  विचार  विमशों  की  प्रक्रिया  के  दौरान  परियोजनाओं  को  छोड़  दिया  जाता

 है  या  उन्हें  स्थगित  कर  दिया  जाता  इसके  पदचात्‌  परियोजना  को  विश्व  बंक  को  प्रस्तुत  कर
 दिया  जाता  है  जो  स्वयं  उसका  विस्तृत  मूल्यांकन  और  जांच-पड़ताल  करता  है  ।  इन  प्रक्रियाओं  के

 दौरान  भी  परियोजना  को  छोड़ा  जा  सकता  स्थगित  किया  जा  सकता  है  अथवा  उन्हें  काफी

 संशोधित  किया  जा  सकता  ताकि  बातचीत  के  अन्तिम  चंरण  तक  उसे  अन्तिम  नहीं  समझा  जा

 सके  ।  ;

 ह

 3.  विश्व  बक  समूह  से  सहायता  की  राशि  के  बारे  में  अलग-अलग  परियोजना  के  सम्बन्ध  में

 विचार-विमशों  के  दौरान  ही  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  है  ।

 4.  राजकोषीय  वर्ष  1986  अर्थात्‌  1985  से  30  1986  तक  विद्व  बेंक

 ग्रूप  द्वारा  अनुमोदित  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 करोड़  अमरीकी  डालरों
 ---+-  जज

 क्रम  का  :  अन्तर्राष्ट्रीय  पुर्कनर्माण  अन्तर्राष्ट्रीय

 सं०  ओर  विकास  बेंक  विकास  संध  *

 1.  जनसंरुया  -+  ः  5.1

 2.  केरल  जल  भआपूर्ति  ना  4,1

 3.'  पदिचम  बंगाल  लघु  सिंचाई

 परियोजना  न  9.9

 4.  महाराष्ट्र  111
 ह

 परियोजना  न  1.60

 33



 लिखित  उस्तरें

 34

 il.

 12.

 4  1986

 3  1.  न 2  ढ

 राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान
 परियोजना  —  हि

 ओद्योगिक  निर्यात
 *

 परियोजना  25.0

 गुजरात  शहरी  6.2

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास

 परियोजना  के  लिए  राष्ट्रीय |
 37.5  --

 '
 सीमेंट  के  लिए  ऊर्जा  बचत

 परियोजना  20.0  --

 आन्भ्र  प्रदेश  सिंचाई  परियोजना  13.1  14,0

 कम्बाईन  साइकिल  पावर

 परियोजना  48,5

 आऊला  उवंरक  परियोजना  30.22  --

 174.32  62351.

 विष्य  बेंक  ग्रप  ढवारा  उधार/ऋण  के  लिए  विचारधीन  परियोजनाओं  की  सूची

 क्रम  संख्या

 &

 ४७७9७

 ४०७

 #

 YRS

 २

 ४

 &

 नी
 परियोजना  का  नाम

 नेशनल  कपीटल  पावर

 बम्बई  जल

 गेवरा  तथा  सोनपुर--बाजारी  तापीय  कोयला

 आयल  इण्डिया  लि०

 राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार  परियोजना

 गुजरात  ग्रामीण  सड़कें

 उत्तर  प्रदेश  शहरी  विकास

 तालचर  तापीय  बिजली

 9

 राष्ट्रीय  विद्य॒त  प्रबन्ध
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 .

 नव

 11.  पदिचमी  गैस  विकास

 12.  कर्माटक  पावर
 ह

 13.  मद्रास  जल  आपूर्ति

 14.  नमंदा  पुनर्वास

 15.  नमंदा

 16.  अपर  कृष्णा
 है

 17.  उर्वरक  वितरण

 18,  राष्ट्रीय  बीज  वा

 19.  राष्ट्रीय  डेरी

 20.  तमिलनाडु  शहरी  विकास

 21.  वनपालन  शिक्षा  और  प्रशिक्षण

 22.  नाथपा  भाखड़ी  पन  बिजली

 23,  बम्बई/मद्रास  जनसंख्या  -  छ

 24,  रैल  आधुनिकीकरण--व

 25.  इस्पात  क्षेत्र  आधुनिकीकरण/पुनः  संरचना

 26.  इलेक्ट्रोनिक्स

 27.  स्वचल  मोटर  यांत्रिक  उद्योग

 28,  केरल  शहरी  विकास

 29,  एद्यत  वित्त  निगम

 30.  उत्तर  प्रदेश  बिजली

 31.  श्रौद्योगिक  क्ष.त्र  ऋण

 32.  आवास  विकास  वित्त  निगम

 33.  राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार

 34.  कर्नाटक  पावर  Il

 35.  कावेरी  ढेल्टा  सिंचाई
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 थ्ोन  द्वारा  श्रुणाचल  प्रदेश  क्षेत्र  में  घुसपेठ
 ५

 *76.,  श्रो  सी०  जंगा  रेड्डी  :
 -  श्री  तजा  सिह  दर्दी  :  क्या  विबेज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  चीन  अरुणाचल  प्रदंष्  क्षेत्र  में  घुसपैठ  के  बारे  में  लोगों  के

 मस्तिष्क  में  निरन्तर  गंभीर  अंदेशों  की  जानकारी  है  ;.
 ह

 भारत  सरकार  ने  इन  मामलों  को  चीन  के  अधिकारियों  के  साथ  किस  स्तर  पर

 उठाया  है  और  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 क्‍या  भारत  और  चीन  के  विदेश  मंत्रियों  की  हाल  में  हुई  बैठक  इन  मामलों  को

 विष्वेष  रूप  से  उठाया  गया  था  और  यदि  तो  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सब  अपनाया  था  ?

 e
 ,..  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  से  :  सरकार  अरुणाचल

 प्रदेश  के  वांगडुंग  क्षेत्र  में चीनी  घुसपैठ  के  फलस्वडप  उत्पन्न  चिंता  के  प्रति  सजग  है  |  इस  सम्बन्ध
 में  की  गई  कारंवाई  के  बारे  में  सरकार  वे  संसद  को  18  जुलाई  को  और  फिर  अगस्त  तथा
 8  1986  को  बताया  तब  हस  मामले  को  विदेश  सचिब  से  चीन  के  कार्यवाहक  प्रधान
 मंत्री  श्री  वावती  तथा  विदंश  मंत्री  ज्यूकीव,के  साथ  वीजिंग  में  अधिकारी  स्तर  की  बातचीत  के
 सातवें  दोर  में  ४9886)  उठाया  था  ।

 उसके  वाद  तत्कालिक  विदेश  मंत्री  ने इस  मामले  को  18  1986  को  न्यूयाक  में
 चीन  के  विदेश  मंत्री  के साथ  उठाया  उस  समय  चीन  के  विदेश  मंत्री  ने  इस  बात  को  दोहराया
 था  कि  उनकी  सरकार  दोनों  देशों  के  वीज  सभी  अब  सुलझे  यसलों  पर  विचार  विमर्श  करते  तथा
 सीमा  के  सवात  का  शांतिपूर्ण  समाधान  खोजने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 रिलायन्स  इण्डस्ट्रीज  को  दिए  गए  ऋषों  के  संबंध  में  भारतीय  रिजय  बेक  को  रिपोर्ट

 +77,  श्री  इन्त्रजीत  ग॒ध्त  :

 थी  एस०  जसपाल  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  बेकों  द्वारा  रिलायन्स  इण्डस्ट्रीज  से  सम्वन्ध  अनेक  कम्पनियों  को  इस  कंपनी
 के  शेयरों  और  डिबेन्चरों  पर  दिए  गए  बड़ी  राशि  के  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  हेतु  भारतीय
 रिजवं  बंक  द्वारा  गठित  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;  और

 ु  यदि  तो  समिति  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  और  इन  पर  सरकार  ने  कया
 कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  :

 भारतीय  रिजवे  बेंक  द्वारा  गठित  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रति  आज  सभापटल  पर  रली
 जा  रही  समिति  के  निष्कर्षों

 का  सारांश  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 उक्त  समिति  के  निष्कर्षों  के  परिणाम  स्वरूप  भारतीय  रिजन  बक  ने  सम्बन्ध  बंकों  के

 अध्यक्ष  एबं  प्रबन्ध  निदेशकों/मुख्य  कायंपालक  अधिकारियों  को  निर्देश  दिया  है  कि  वे  ऋणों  को

 वापिस  मांगने  के  लिए  तत्काल  उपाय  करें  जब  तक  कि  वे  इस  बात  से  सन्तुष्ट  न  हों  कि  किसी  विशेष

 ऋण  कर्त्ता  कम्पनी  द्वारा  लिया  गया  अग्रिम  पूर्णतः  उसी  प्रयोजन  के  लिए  इस्तेमाल  किया  गया

 जिसके  लिए  वह  दिया  गया  था  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  शेयरों  डिवेंचरों  की  जमानत  पर  दिए

 जाने  वाले  बंक  अग्निमों  का  विनियन  करने  के  वास्ते  समेकितमार्ग  निर्देश  जारी  किए  हैं  ।

 विवरण

 :  ऋण  मंजूर  करने  में  बंक  आर  आई  एल  द्वारा  बड़ी  मात्रा  में  जमाराशियां  रख  जाने
 को  जमानत  के  तौरं  पर  गिरवी  रखे  गए  शेयरों  की  विक्रेयता  और  लाभप्रक्ता  से  प्रभावित

 जहां  तक  भारतीय  रिंजवं  बेक  के  मार्गंद्शी  सिद्धांतों  निर्देशों  का  सम्बन्ध  जमानत  के  तौर  पर  ,
 लिए  गए  शोयरों  की  बनाए  रखे  गए  माजिन  शोयरों  के  बंकों  नान  में  उनके
 बारे  में  मताधिकार  के  बेकों  में  निहित  किए  जाने  और  वापसी  अदायगी  के  कार्यक्रम  तय  किए  जाने

 बैंकों  ने उनका  पालन  किया
 न  -

 (2)  इन  विचाशधीन  ऋणों  की  विशेष  बात  यह  है  कि  ग्रह  ऋण  मंजूर  करने  के  मामले
 आर  आई  एल  और  बेंकों  के  बीच  वरिष्ठ  स्तर  पर  चर्चा  हुई  है और  उच्च  प्रबन्ध  स्तर  पर  ये  ऋण

 मंजूर  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  जमाराशियां  और  ऋण  मंजूर  किए  जाने  को  एक
 संयुक्त  योजना  का  अंश  माना  गया  है  ।  .

 ॥

 (3)  ऋण  मंजूर  करने  में  बंकों  नें  उस  प्रयोजन  की  सावधानी  पूर्वक  जांच  नहीं  की  है  जिसके
 लिए  वे  ऋण  मांगे  गए  घागे  और  वस्त्र  के  व्यापार  के  कारोबार  या  पूंजी  निवेद  के  प्रयोजन  के
 लिए  ऋणकर्सा  कम्पनियों  की आवश्यकता  आधारित  अपेक्षाओं  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  अनिवार्य
 सूचना  और  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  किए  गए  ऋणों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  सन्‍्तोष  हो  जाने  के  बाद
 बेंकों  ने इस  बात  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  कि  या  तो  स्वतन्त्र  मूल्यांकन  द्वारा  इन  कम्पनियों  की
 आबश्यकताओं  का  निर्धारण  करें  गण  इस  बात  की  जांच  करें  कि  वे  निधियां  किस  प्रकार  से  उपयोग
 में  लायी  जाएगी  ।  सम्बन्ध  आंकड़ों  की  जांच  से  बेंकों  को  यह  ज्ञात  होता  कि  यदि  कार्यकारी  पूंजी
 उपलब्ध

 कराने  के  लिए  कोई  वित्त  उपलब्ध  करना  था  तो  इन  कम्पनियों  के  वित्तपोषण  का  उपयुक्त
 माध्यम  बिलों  की  खरीद  उन्हें  मुनाना  होता  और  एक  निश्चित  अवधि  के  दौरान  वापस  अदा  किये
 जाने  वाले  सार्वाधिक  ऋण  देना['इस  प्रयोजन  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  था  ।  यदि  ये  ऋण  पूंजी  निवेश
 प्रयोजनों  के  लिए  दिए  जाने  थे  तो  सम्बन्ध  आंकड़ों-के  विश्लेषण  से  यह  स्पष्ट  हो  इन
 कम्पनियों  को  मंजूर  किए  जाने  वाले  ऋण  या  तो  इन  कम्पनियों  द्वारा  की  गयी  पिछली  खरीदों  के

 लिए  प्राप्त  की  गयी  निधियों  की  वापसी  अदायगी  के  लिए  काम  में  जाएंगे  अथवा  नये  पूंजी
 निदेश  में  काम  लाए  जायेंगे  जिन  से  इन  कम्पनियों  की  आर  आई  एल  छोयरों  की  पहले  ही  से  बहुत
 बड़ी  मात्रा  वाली  घारित  और  बढ़  जाएगी  ।  यदि  यह  माना  जाए  कि  बंक  इन  ऋण  कर्ता  कम्प  नियों
 की  पू  जी  निवेश  कम्पनियां  समभते  थे  तो  वे  इन्हें  पूरक  ऋण  दे  सकते  थे  ;  लेकिन  ऐसे  ऋण  स्वयं
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 उनके  पंजी-निवेश  और  दीर्धावधि  निधियों  की  के  बीच  के  अंतराल  की  सीमा  तक  ही  हो  सकते

 थे  ।  बेंकों  ने इन  कम्पनियों  के  बारे  में  उक्त  अंतराल  अथवा  दीर्घावधि  निधियों  के  ब्नोतों  के  बारे  में

 कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  इस  प्रकार  बेक  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का  अनुपालन  करने  में  असफल

 रहे  हैं  जिनमें  ये  अपेक्षित  है  कि  को उस  प्रयोजन  की  सावधानी  पूवंक  करनी  चाहिए
 जिसके  लिए  दोयरों  की  जमानत  पर  अग्रिम  मांगा  जाता  है  ।

 (4)  क्योंकि  शाखाओं  के  प्रबन्धक  ये  जानते  थे  कि  इन  कम्पनियों  का  वित्तपोषण  करने
 का  निर्णय  उच्चतम  स्तर  पर  किया  गया  है  उन्होंने  आवेदन  पत्रों  को  प्राप्त  करने  उन  पर  विचार
 करने  आदि  की  केवल  औपचारिकताएं  पूरी  कम्पनियों  द्वारा  वापसी  अदायगी  के  जो  प्रस्ताव

 किए  गए  उन्हें  प्रायः  बिना  किसी  जांच  के  स्वीकार  कर  लिया  गया  ;  ऋणों  की  मंजूरी
 बो्ड  या  अध्यक्ष  या  अपने  में  निहित  शक्तियों  के  अनुरूप  उपयुक्त  अधिकारियों  द्वारा  की  गयी

 (5)  बेंकों  द्वारा  उपलब्ध  करायी  गयी  सूचना  के  विश्लेषण  से  ज्ञात  होता  है  कि  इन  43
 कम्पनियों  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  ऋणों  का  उपयोग  आर  आई  एल  सीरीज  के  डिवेंघरों  में
 अभियान  के  लिए  नहीं  किया  गया  जेसाकि  ऋणकर्त्ता  कम्पनियों  ने  बेंकों  को  सूचना  दी
 32  45  करोड़  रुपए  की  राष्ि  धागे  और  वस्त्रों  की खरीद  के  काम  में  लायी  गयी  पहले  से  की
 ययी  शेयरों  की  खरीद  विषयक  ऋण  और  बाजार  के  ऋणों  की  अदायगी  के  लिए  काम  में  लायी
 गयी  कुल  राशियां  9.85  करोड़  रुपए  और  7.95  करोड़  रुपए  6:75  करोड़  रुपए  के
 ऋणों  के  उपयोग  के  बारे  में  बेंकों

 ने
 पता  लगाया  आर  आई  एल  के  प्रतिवेदन  के  मुताबिक

 शेयरों  को  पिछली  खरीदों  के  सम्बन्ध  उध।रों  ऋणों  की  अदायगी  करने  के  लिए  14.88  करोड़  रुपए
 का  उपयोग  किया  गया  जबकि  43  17  करोड़  रुपए  का  उपयोग  धाने  और  वस्त्र  की  खरीद
 और  वर्तमान  खरीदों  के लिए  के  वास्ते  किया  ऋणकर्त्ता  कम्पनियों  द्वारा  बैंकों  को
 उपलब्ध  कराये  गए  आंकड़ों  से  यह्‌  भी  पता  घलता  है  कि  कुछ  ऋणकर्सा  कम्पनियों  के  ऋण  30  जन
 1985  को  ऋण  प्राप्त  होने  से  38  करोड़  रुपए  थे  जो  3।  1985  को  घटकर
 0.50  करोड़  रुपए  द्वो  इन  आंकड़ों  से  यह  पता  चनता  है  कि  बंकों  से  प्राप्त  उक्त  ऋणों  की
 एक  परीक्षात्मक  जांच  से  भी  यह  पता  चलता  है  कि  ये  निधियां  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  शेयरों
 ब्रोकरों  क ेखातों  को  अंतरित  कर  दी  उपयुक्‍त  विदलेषण  के-आधार  पर  यह  निष्कर्ष
 निकालना  उचित  होगा  कि  बंक  ऋण से  प्रतिस्थापित  शेयरों  को  पिछली  खरीद  को  बनाए
 रखने  के  लिए  काम  में  लाया  गया  ।

 (6)  संक्षेप  बंकों  की  दृष्टि  से  ये  मंजूर  किए  गए  ऋण  सुरक्षित  और  लाभदायक  थे  ।
 इन  ऋणों  की  वापसी  अदायगी  भी  अब  तक  नियमित  रही  किन्तु  बेंक  ऋणों  का
 प्रयोजन  और  मात्रा  निर्धारित  करने  विषयक  भारतीय  रिजवं  बेक  के  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का  कड़ाई

 पालन  करने  में  असफल  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  बेकिंग  प्रणाली  से  ऋणों  का  एक  काफी
 बड़ा  हिस्सा  कम्पनियों  के  एक  समूह  को  चला  गया  जबकि  तथ्य  यह  है  कि  यदि  समुचित  रूप  से
 जांच  की  जाती  तो  यह  ज्ञात  होता  है  कि  इतने  बड़े  ऋणों  का  कोई  ओऔचित्य  नहीं  है  ।

 *
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 पो०  टी०  ए०  पर  आयात  शुल्क

 #78.  श्री  गंगाराम  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;  *

 ८  क्या  एक  वर्ष  से  कम  अवधि  के  दौरान  पी०  टी०  ए०'पर  आयात  शुल्क  में  दो  बार

 वृद्धि  की  गई  है  ;

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरां  कया  है  ;  और

 ऐसी  कार्यवाही  करने  के  क्या,कारण  हैं  जबकि  सरकार  इतनीं  जल्दी-जल्दी
 आयात  शुल्क  का  समायोजन  नहीं  करती  है  और  जबकि  अस्तेर्राष्ट्रीय  बाजार  में  सभी  पैट्रोलियम
 पदार्थों  के  मूल्य  भी  गिर  गए  हैं  ।

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  ओर  पी०  टी०  ए०  पर  आयात  शल्क
 की  प्रभ्ग्रवी  पर  दिनांक  20-9-1985  की  अधिसूचना  सं०  305  सीमा  शुल्क  द्वारा  140  प्रतिशत  से

 बढ़ाकर  190  प्रतिशत  मूल्यानुसार  और  दिनांक  16-4-86  की  अधिसूचना  सं०  250  सीमा  शल्व
 द्वारा  3  ०  प्रति  किलोग्राम  बढ़ा  दी  गयी

 ह

 डी०एम०टी  और  पी०्टी०ए०  का  प्रयोग  पोलिएस्टर  फ्राइबर  तथा  सूत  के
 में  किया  जाता  है  ।  डी०एम०टी०  का  उत्पादन  देश  में  ही  किया  जाता  है  जबकि  पी  ०टी०ए०  का
 उत्पादन  अभी  शुरू  किया  जाना  देश  में  डी०एम०टी०  के  स्वदेशी  उत्पादन  के  द्वितों  की  रक्षा  के

 लिए  पी  ०टी०ए०  और  डी०एम०टी०  दोनों  हर  आयात  शुल्क  बढ़ा  दिया  गया

 डिबेगुरों
 ओर  बिक्री  हो  सकने  वालो  निगमित  प्रतिभूतियों  पर  ऋण  दिए  जाने  के

 बारे  में  मा्ग-निर्देश  ः

 #79,  डा०  एन०  रंड्डो  :  क्‍या  जि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 (a)?  क्‍या  सरफार  ने  वाणिज्यिक  बेंकों  को  डिबेंचरों  और  विक्री  हो  सकने  वाली

 निगमित  प्रतिभूतियों  पर  ऋण  दिए  जाने  के  बारे  में  कोई  नए  मार्ग  निर्देश  अथवा  अनुदेश  जारी  किए

 हैं  ;  और  e

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  :  भारतीय  रिजर्व
 बेंक  ने  24  1986  को  शोयरों/डिवेंचरों  के  बदले  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  बेंकों  द्वारा
 पालन  के  लिए  व्यापक  संशोधित  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  जिनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया  है  ।
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 शेपरों  डियेंचरों  के  बदले  अप्रिम  देने  के  मामले  में  बंकों  द्वारा  श्रनुपालन  के  लिए
 सा्ग  निर्देश

 बेकिंग  की  धारा  (2)  और  (७)  तथा  20  में

 निहित  शेयरों  के  बदले  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  सांविधिक  प्रावधानों  का  कड़ाई  से  पालन  किया

 जाना  चाहिए  ।

 2.  बैंको  को  शेयरों  और  डिवेंचरो ंके  बदले  उधार  देने  में  उचित  सावधानी  और  सतकंता

 बरतनी  शेयरों  और  डिवेंचरों  के  बदले  अग्निम  देने  के  प्रस्तावों  पर  विधार  करते  समय

 उन्हें  मुख्य  रूप  से  ऐसे  अग्निमीं  के  प्रयोजन  और  आवश्यकता  पर  ध्यान  देना  चाहिए  तथा

 यह  सुनिदिचत  करना  चाहिए  कि  बेंकों  की  घनराशियों  का  सटूटे  के  प्रयोजन  के  लिए  इस्तेमाल  न
 *

 किया  बकों  को  इस  बात  की  अधिक  चिन्ता  करनी  चाहिए  कि  ये  अग्रिम  किस  काम  के

 लिए  जा  रहे  हैं  बजाय  इसके  कि  ये  किप्तके  बदलें  लिए  जा  रहे  हैं  ।  शेयरों  और  डिवेंचरों  के

 बदले  अग्रिम  प्रदान  करने  पर  विचार  करते  बेंकों  को  स्वीक्तपुर्व  मूल्यांकन  और  स्वीकृत
 उत्तर  अनुवर्ती  कारंवाई  की  सामान्य  प्रक्रियाओं  का  निश्चित  रूप  से  पालन  करना

 (3)  सुरूय  रूप  सेशेयरों/डिवेंचरों  की जमानत  पर  दिए  जाने  वाले  किसी  अग्निम  को  अलग

 रखना  चाहिए  और  उसे  किसी  अन्य  अग्रिम  के  साथ  नहीं  मिलाना

 4.  बेंकों  को  शेयरों/डिवेंचरों  के  विक्रेयवता  और  शुद्ध  मूल्य  तथा  उस  के  कार्यंकरण

 के  बारे  में  तसलल्‍ली  कर  लेनी  जिसके  शेयर/डिवेंचर  प्रतिभूति  के  रूप  में  प्रस्तुत  किए  गए

 5.  शयरों/डिबेंचरों  की  कीमत  पिछले  12  महीनों  के  अन्त  में  बाजार  भावों  के  औसत  या

 चालू  बाजार  इनमें  से  जो  भी  कम  के  अनुसार  लगाई  जानी  अग्निम  देते  समय
 पर्याप्त  तथा  उचित  माजिन  जाना

 6.  आंधिक  रुप  से  प्रदत्त  शेयरों  की  जमानत  पर  कोई  अग्रिम  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 7.  बंकों  को  उस  समय  खास  तौर  पर  सावधानी  ब्ररतनी  जब  किसी  ऋण  कर्त्ता

 द्वारा  या  ऋणकर्त्ताओं  के  किसी  समूह  द्वारा  बहुत  बड़ी  संख्या  में  के  अग्रिम  मांगे  गए

 हों  ।  यह्‌  सावधानी  ऋणकर्त्ता  की  ऐसे  श्रग्रिम  चुकाने  की  क्षमता  और  इस  बात  की  सुनिश्चित
 व्यवस्था  करने  के  लिए  बरतनी  चाहिए  कि  ऐसे  अग्रिभों  का  इस्तेमाल  अल्यकालीन  प्रयोजनों
 के  अलावा  किसी  अन्य  प्रयोजनों  क ेलिए  न  किया  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए
 धोयरों  के  बदले  दिए  गए  अग्रिमों  का  इस्तेमाल  ऋणकर्ता  द्वारा  किसी  कम्पनी  में  नियंत्रक

 प्राप्त  करने  या  ऐसे  हित  बनाए  रखने  के  लिए  न  किया  जाए

 8.  शेयरों/डिवेंचरों  के  बदले  अग्रिम  प्रदान  करते  समय  ऋणकर्त्ताओं  से  ऐसी  घोषणा  प्राप्त
 करना  उचित  होगा  जिसमें  उनके  द्वारा  अन्य  बेंकों  से  लिए  गए  ऋणों  को  राष्ि  बताई  गयी  इस
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 बात  की  भी  सावधानी  बरती  जानी  चाहिए  कि  कोई  ऋणकर्त्ता  या  ऋणकर्त्ताओं  का  समूह  विभिन्‍न
 बेंकों  से  शेयरों/डिवेंचरों  के  बदले  बड़ी  राषि  का  ऋण  न  लेने  ये  सुनिद्दितित  करना  भी
 जरूरी  है  कि  किसी  एक  कम्पनी  अंथवा  कम्पनी  के  एक  समूह  के  शोयरों  के  बदले  विभिन्‍न  बंकों

 से  ऐसे  अग्रिम  न  लिए  जाएं  ।

 9.  जब  कभी  शेयरों/डिबेंचरों  की  जमानत  पर  किसी  ऋणकर्त्ता  को  दिए  गए  अग्रिमों  की

 सीमा/सीमाएं  1,00,000/-  रुपए  से  बढ़  तब  यह  सुनिदिचत  करता  चाहिए  कि  उक्त

 डिवेंचर  बंक  के  नाम  अंतरित  कर  दिए  जाए  और  बक  को  इन  शेयरों  के  सम्बन्ध  में  अनन्य  और

 बिना  हातं  मताधिकार  प्राप्त  हो  इस  प्रयोजन  के  किसी  बंक  द्वारा  किसी  एक  ऋणकर्ता
 को  उसके  सभी  कार्यालयों  द्वारा  शयरों/डिवेंचरों  के  बदले  दी  गयी  कुल  ऋण  सीमाओं  को  हिसाब
 में  लेना  चाहिए  ।

 10.  प्रतिमूति  के  रूप  उनके  द्वारा  धारित  क्षेयरों  के  सम्बन्ध  में  मताधिकारों

 केवल  भारतीय  रिजरवं  बेंक  के  पूर्वानुमोदन  और  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  जारी  किए  गए
 निदेशों  के  अनुसार  करेंगे  ।

 11.  मताधिकारों  के  साथ  शेयरों  के  अंतरण  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  पद  9  में  उल्लिखित  शर्तें
 दोयर  और  स्टाक  दलालों  को  दिए  गए  अग्रिमों  के  सम्बन्ध  लागू  नहीं  वहातें  कि  प्रतिमृति  के
 रूप  में  ये  शोयर  3  महीने  स ेअधिक  की  अवधि  के  लिए  नहीं  रखे  गए  हों  ।

 12.  छोयरों  और  डिवेंचरों  के  बदले  5  लाख  रुपए  के  अधिक  के  अग्रिमों  की  मंज्री
 निदेशकों  की  समिति  द्वारा  दी  जाएगी  ।  कम  राशियों  के  अप्निमों  की  मंजूरी  देने  के  लिए  मुख्य '
 बालकों  और  अन्यों  को  उचित  अधिकार  दिया  जा  सकता

 13.  छ्षोयरों/डिवेंचरों  की  मुख्य  जमानत  पर  अग्रिम  केवल  (1).  व्यक्तियों  (ii)  निवेक्ष

 कम्पनियों  (iii)  स्टाक  और  शेयर  दलालों  और  (iv)  न्यासों  तथा  धर्मस्वों  को  निम्नलिखित

 निर्देशों  के  अनुसार  दिए  जा  सकते  हैं  ॥

 (i)  झ्मक्ति  .

 प्रति  ऋणकर्त्ता  अधिक  से  लाख  रुपए  के  उचित  वापसी  अदायगी  कार्यक्रम

 के  आकस्मिक  खर्चों  और  व्यक्तिगत  प्रकार  की  आवश्यकताओं  को  करने  के  लिए  या  केवल

 शेयरों/डिवेंचरों  की  जमानत  पर  अधिकार  ढ्षेयरों  या  शेयरों/डिवेंचरों  के  नए  निर्गमों  में  अभिदान

 करने  के  लिए  दिए  सकते  हैं  ।

 41



 लिबह्ित  उत्तर  7  1986

 (ii)  निर्ेक्ष  कस्पत्नियां  :

 निवेश  कम्पनियों  से  अपने  निवेश  परिच[लनों  को  मुख्यतः  उनके  द्वारा  जुटाई  गई  दोर्घावधिक
 धनराहियों  अर्थात्‌  पूजी  और  प्रारक्षित  डिवेंचरों  और  जमारादियों  से  पूरा  करने  की
 अपेक्षा  की  जाती  ऐसी  दी्घायधिक  धनराशियों  के  जुटाए  जाने  बेंक  निवेश  कम्पनियों  को
 अधिक  से  अधिक  9  महीने  के  लिए  पूरक  किस्म  के  ऋण  देने  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ताकि  उन

 कस्पन्ििमों  के  पास  वर्तमान  में  उपलब्ध  साधनों  और  क्षेयरों/डिवेंचरों  में  उनके  बतंमान  तथा

 बित  निवेशों  के  बीच  अंतर  को  पूरा  किया  जा  बेकों  को  ऋणकर्त्ता  कम्पनियों  की  वित्तीय
 स्थिति  और  उनके  कार्यकरण  के  बारे  में  तथा  उनके  द्वारा  दीर्धावधिक  धनराध्षियां  जुटाने  के  प्रबन्धों
 के  बारे  में  तसलली  कर  लेनी  चाहिए  |  लेकिन  किसी  ऋणकर्त्ता  निवेश  कम्पनी  की  कूल  बाहरी
 दारियां  बेंक  ऋणों  उस  कम्पनी  की  अपनी  घनराष्थियों  के  10  गुणा  से  अधिक

 नहीं  होनी  चाहिए  ।  बेकों  को  यह्‌  तसलली  कर  लेनी  च।हिए  कि  ऋणकर्तता  कम्पनी  वास्तव  में  निवेश  .
 कम्पनी  है  जिसने  विभिन्‍न  प्रकार  के  शेयरों  में  निवेश  किया  है  और  उसके  द्वारा  किए  गए  निवेद्

 केवल  एक  कम्पनी  या  कंम्पनियों  के  एक  समूह  तक  सीमित  नहीं  हैं  ।
 ढ़

 (iii)  शेयर  झोर  सस्‍्टाक  दलाल  :

 शेयर  और  स्टाक  दलालों  को  विक्रेय  स्टाक  के  रूप  में  रखे  गए  शोथरों
 ओर  डिवेंचरों  के  बदले  युक्त  अंवेवर  ड्राफ्ट  सुविधाएं  दी  जा  सकती  ऐसी  वित्तीय  आवश्यकताओं

 का  सावधानी  से  मूस्यांकन  करना  चाहिए  और  ऐसा  करते  समय  ऋणकर्त्ता  की  वित्तीय  उसके

 खाते  के  परिचालनों  और  ग्राहकों  की  ओर  से  किए  जाने  वाले  अजित  स्टाक  और
 शेयरों  के  क्रय-विक्रग  की औसत  अवधि  तथा  उस  समय  सीमा  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाना
 जिस  सीमा  तक  दलाल  की  घनरादियों  के  उसके  व्यापारिक  परिचालनों  में  अन्तग्रेस्त  रहने  की

 '  अपेक्षा  हो  ।  स्‍्टाक  ओर  शेयर  दलालों  द्वारा  बंक  की  धनराह्ियों  से  उनके  अपने  नाम  पर  शोयरों
 और  डिवेंचरों  में  बड़े  पैमाने  पर  निवेश  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाना  प्रतियूति  के  रूप
 में  रखे  गए  शषोयरों/डिवेंचरों  का  नियमित  रूप  से  क्रय-विक्रय  होना  चाहिए  ।  यदि  ऐसे  शेयर/डिवेंचर
 3  ग्रहीसे  स ेअधिक  समय  के  लिए  रखे  जाएं  तो  पैरा  9  में  निर्दिप्ट  शर्त  का अवश्य  पालन  किया  जाना

 !

 (iv)  म्थाय  झोर  धर्मस्थ  :

 न्‍्यासों  और  धर्मस्थों  को  अधिकार  निरगंमों  में  निवेश/अभिदान  करैने  के  प्रयोजन  के

 लिए  शोग्नरों|डिवेंचरों  की जमानत  पर  अधिक  से  अधिक  9  महीने  के  लिए  अल्पावधिक  पूरक॑  ऋण
 दे  सकते  प्रति  ऋणकर्त्ता  यह  अग्निम  5  लाख  रुपए  सें  अधिक  के  नहीं  होने  चाहिएं  ।

 14.  ओद्योगिक  ऋणकर्त्ताओं  अथवा  कम्पनी  ऋणकर्त्ताओं  को  शेयरों  और  डिवेचरों  की

 मुख्य  जमानतं  पर  अग्रिम  देने  का  प्रश्न  उठना  ही  नहीं  नई  की  स्थापना
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 *

 या  वर्तमान  कारवार  के  विस्तार  के  दौरान  अथवा  अपेक्षित  अतिरिक्त  कार्यशील  पूजी  जुटाने  के

 प्रयोजन  के  लिए  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  सकती  है  जब  ऋणकर्त्ताओं  को  दीघाविधिक  साधन  जुटाने  तक

 माजिन  के  लिए  अपेक्षित  धनराशियां  न  मिल  सके  ।  ऐसे  मामलों  में  माजिन  के  रूप  में  शेयरों  और
 '

 डिवेंचरों  की  सांपश्विक  प्रतिमूति  लेने  पर  बेंकों  को  कोई  मनाही  नहीं  ऐसे  प्रबन्ध  अस्थायी

 किस्म  के  होंगे  और  यह  एक  वर्ष  से  अधिक  नहीं  बेकों  को  अपेक्षित  धनराषियां  जुटाने  में

 ऋणकर्त्ता  की  क्षमता  तथा  परिकल्पित  अवधि  के  अन्दर-अन्दर  अग्रिमों  की  रकम  चुकाने  के  बारे  में

 तसलल्‍ली  करनी  होगी  ।
 ह  ह

 करनी  विभिन्‍न  अनिवासी  जमा  और  निवेश  योजनाओं  का
 इय  अनिवास्प

 भारतीयों  की  वास्तविक  बचतों  को  आकर्षित  करना  है  और  सभी  बेंकों  कंड्े  यह  सुनिश्चित  करना

 चाहिए  कि  इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  केवल  इसी  प्रकार  की  स्थायी  घनराशियां  जुटाई
 भारत  में  कार्य रत  कोई  भी  बंक  ऐसे  लेन  देनों  का  सहभागी  नहीं  होना  चाहिए  ।  जैसे  अन्य  बेंकों

 की  कछ  विदेशी  शांखाओं  द्वारा  भारतीय  राष्ट्रीयता/मूल  के  ग्राहकों  को  ऋण  देने  के  लिए  उन  बेंकों

 यक्ष  में  समर्थनका री  गारंटियां  जारी  करना  अथवा  अग्रिम  देना  जिससे  ऋणकर्ता

 ()  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी/अनिवासी  बाह्य  योजनाओं  में  भारत  में  घनराशियां  जमा  करवा  सक

 और  विदेशी  भारतीय  कम्पनियों  के  शेयरों  और  डिवेंचरों  में  निवेश  कर

 ५  आस्ट्र  लिया  द्वारा  प्राथिक  सहायता  का  बन्द  किया  जानता

 *+80.  श्री  बनवारोी  लाल  पुरोहित  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 >  क्‍या  आस्ट्रं  लिया  न ेआथिक  कठिनाइयों  क ेकारण  भारत  को  दी  जाने  बाली  अपनी

 सहायता  बन्द  कर  दौ  है

 यदि  तो  आस्ट्रेलिया  प्रतिवर्ष  भारत  को  कितनी  आथिक  सहायता  ओर  किन
 प्रयोजनों  के  लिए  देता  और

 इस  आध्थिक  सहायता  के  बन्द  किए  जाने  से  भारतीय  अथ॑-ब्यवस्था  पर  क्या  प्रभाग

 पड़ेगा  ?

 वित्त  मंत्रों  विध्यनाथ  प्रताप  :  से  हाल  ही  के  वर्षो  में  भारत  को  20

 से  30  लाख  आस्ट्रं  लियाई  डालर  की  सहायता  प्रतिवर्ष  यह  पशुपालन  तथा

 ग्रामीण  विकास  आदि  क्षेत्रों  की  कई  एक  परियोजनाओं  के  लिए  तकनीकी  सहायता  के  रूप  में  प्राप्त

 हुई  हैं  ।  आदि क्षेत्रों की कई  ह

 हाल  ही  में  आस्ट्रं लिया  की  सरकार  उनकी  अपनी  आधिक  समस्याओं  के  इस

 सहायता  की  उपलब्धि  को  धीरे-धीरे  समाप्त  कर  देने  का  अपना  इरादा  प्रकट  किया
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 नि

 अमरीका  द्वारा  भारत  की
 द्रसंचार  विस्तार

 योजना  के  लिए  धन  दिया  जाना

 570.  श्री  जिस्तामणि  जेना  :  क्या  विश्ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कयां  अमरीका  भारत  की  दूर-संचार  विस्तार
 योजना  के  लिए  घन  देते  पर  विचार  कर

 रहा  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बूल्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 .  विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  से  भारत  की  दूर  संचार

 विस्तार  आयोजना  के  लिए  अमरीकी  पक्ष  की  ओर  से  अभी  तक  कोई  औपचारिक  निधिकरण  का

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 पह्चिचम  बंगाल  सें  रण  जूट  मिल  का  राष्ट्रीयकरण

 571.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 की

 कया  पद्दिचम  बंगाल  में  जूट  की  मिलें  दिन  प्रतिदिन  रुग्ण  होती  जा  रही  हैं
 ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  रुग्णज़ूट  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिए  कोई  उपांय

 सोच  रही  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तों  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
 ॥

 मंत्रालय  में  उपमंत्रों  एस०  कृष्ण  :  पद्िचम  बंगाल  में  कई  पटसन
 मिलों  में  रुग्णता  के  प्रफोप  कःमुरुष  कारंण  है  उत्पादन  की  बढ़ती  हुई  लागत  और  पटसन  उत्पादन
 की  मंद  मांग  के  कारण  बिक्रीसे  अलाभप्रद  के  बीच  असमानता  ।  इससे  उनकी  वित्तीय

 क्षमता  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 *  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पटसन  उद्योग  के  सामने  आने  वाली  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  राष्ट्रीयकरण
 उचित  समाधान  नहीं  समझा  जाता  ।  दूसरी  ओर  पटसन  उद्योग  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  कदम
 उठाने  हैं  ताकि  उसके  उत्पादों  की  उत्पादकता  और  प्रतियोगिता  क्षमता  में  वृद्धि  हो  सके  |  इस
 उद्देश्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  सरकार  ने  पटसन  उद्योग  के  फिर  से  खोले  जाने-और
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 पुमः  संरचना  के  लिए  100  करोड़  रु०  की  विशेष  विकास  निधि  के  अलावा  150  करोड़  ,  रु०  की
 *  पटसन  आधृनिकीकरण  निधि  स्थापित  की

 ,  ॥

 बन्दरगाहों  पर  प्रनियंत्रित  तस्करों  संबंधी

 गतिविधियों  के  बारें  में  शिकायतें

 572.  क्रो  भरत  कमार  ओडेवरा  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को.ये  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  बंदरगाह्टों  पर  तट  रक्षक  सीमाशुल्क
 और  पुलिस  अधिकारियों  की  उपस्थिति  में  तस्कर  और  समाज  विरोधी  तत्व  निषिद्ध  मदों  को  जहाजों
 से  ट्रकों  में  और  बंदरगाह  क्षत्रों  में  निडर  होकर  लांदते  रहते  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  और  :  सरकार  को

 प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  तथा  किए  गए  अभिग्रहणों  से  पता  चलता  है  है  कि  पत्तन  क्षेत्रों  सहित  हमारे  देश

 को  सम्पूर्ण  तटीय  सीमा  तस्करी  सम्बन्धी  गतिविधियों  के  लिए  आकर्षण  का  केन्द्र  बनी  हुई
 तथापि  प्रत्तनों  सहित  तटीय  क्षेत्रों  के जरिए  से  होने  वाली  तस्करी  को  रोक-धाम  करने  के  लिए  सीमा

 शुल्क  बिंभाग  का  निवारक  तथा  आसूचना  तंत्र  सतक  रहता  है  ।

 तस्करी रोधी अभियान सामान्य रूपसे रामग्र देश में तेज कर दिया गया है और हमारे : समुद्री तटों के अतिसंबेदनशील क्षेत्रों में इस पर विशेष जोर दिया गया है जैसा कि पद्चिमी और क्षेत्रों से किए गएं अभिग्रहणों के सम्बन्ध में नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है दे रुपए - ब्ष पद्चमी तट से किए पूर्वी तट से किए गए अभिग्रहण 60 । 09 39 +# 86... हु ्डड ओऑओकइक्‍अ ड अइ अ अन्‍ल्‍क्‍डक्‍ आस नकक्ेंनन्ो्ी?ीदीयीईकबअ कस अंक सत तरसऑफ असससस क अत * *अकिड़े अनन्तिम हैं । इस सम्बन्ध में केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ धनिष्ठ मेल से उपयुक्त तस्करी निबारण उपाय भी किए जाते हैं । 45



 लिखित  उत्तर  7  1986

 भोषधियों  को  अवध  बिक्को

 573.  श्री  लक्ष्मण  भलिक  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  मशीली  औषधियों  को  अवैध  बिक्री  के  बारे  में  बढ़ते  हुए  अपराधों  को  भारत  और

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  बीच  प्रत्यपंण  संधि  के  अन्तगंत  लाने  के  प्रयास  किए  गए

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अमरीका  के  फार  इन्टरनेशनल  नारकोंटिक्स  मंट्सਂ  के

 श्री  जे०  एन०  डिबओन के  नेतृश्व  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  ।2  सदस्यीय  शिष्ट  मंडल  ने  हाल  ही
 मैं  दिल्ली  का  दौरा  किया  था  और  भारत  सरकार  के  साथ  बैठक  की  थीं  ;  और

 यदि  तो  उनके  साथ  हुए  विचार  विमशं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  हां  ।
 (

 और  :  नई  दिल्‍ली  में  दिनांक  20  को  आयोजित  नार्कोटिक

 विषयक  भारत  अमरीकी  का्यंकारी  दल  की  पहली  बेठक  में  अमरीकी  प्रतिनिधि  दल  का  नेतृत्व
 जेराल्ड  मार्क  उप  सहायक  ब्यूरो  फार  इंटरनेशनल  नाकोटिक्स  डिपार्टमेंट

 आफ  यूनाइटेड  स्टेट  ने  किया  इस  बैठक  में  निम्नलिखित  मदों  पर
 विमर्श  किया  गया  था

 छः

 नशीले  औषध-द्रव्यों  में  गैर  कानूनी  धन्धे  के  तरीकों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी
 आदान-प्रदान  ।  ५

 ह

 पुनर्वास  और  शिक्षा  कार्यक्रम  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के अभिकरणों  के  जरिए  भारतीय  नोकोटिक्स  नियन्त्रण  सम्बन्धी
 प्रयासों  क ेलिए  अमरीकी  तकनीकी  सहायता  ।

 नशीले  ओषध-द्रव्य  के  दुरुपयोग/ग र  कानूनी  धन्धे  को  रोकने  के  लिए  प्रशिक्षण  ।

 अवैध  नशीले  औषध-द्रव्यों  को सप्लाई  और  मांग  को  कम  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  तथा

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  निकायों  में  संयुक्त  कारंवाई  ।

 चिकित्सीय  इस्तेमाल  के  लिए  अमरीका  द्वारा  भारत  से  अनुमत  अफीम  का  आयात
 *  बढ़ाना  ।

 प्रत्यपंण  संध्

 पश्चिम  बंगाल  में  क्णे  पटसन  की  खरोद
 |

 574.  भरी  आनन्द  पाठक  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  की  कपा  करेंगे  कि  भारतीय  पटसन
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 निगम  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  जिलावार  खरीदे  गए  पटसन  का  ब्यौरा  तथा

 इसकी  मात्रा  क्‍या  *

 बस्तर  मंत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  कृष्ण  :  भाल्‌  पटसन  वर्ष  के  दौरान  27

 ञ्रः  1986  तक  भारतीय  पटसन  निगम  सी०  द्वारा  पद्िचमी  बंगाल  में  जिलाबार

 ्घ  रीर्दी  गई  पटसन  की  मात्रा  के  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  अनुसार  हैं  ।

 ((180  कि०  प्रा०  को  गांठों
 नननीननतीतणत-न-+

 जिला  जे०  सी०  आई०  सहकारी  कुल
 .._

 क्चबिहार
 *

 82,222  26॥11  1,08,333  333

 जलपयगुढी  72,222  33,333  1,05,555

 दा्जिलिंग  12,222, *  --  12,222

 दिनाजपुर  43,333  28,889  72,222

 माल्दा  15,556
 -

 8,333  23,889

 मुर्शीदाबाद  61,111  31,557  92,668

 नादिया  55,556 *  44,444  1,00,000

 बर्दवान  22,223  20,000.  42,223

 हुगली  24,444  12,223  36,667

 हावड़ा  1,944  2,556  4,500

 बांकुरा  2,500  3,000  5,500

 मिदनापुर  10,000  4,444  14,444

 पूर्व  82,222  23,333  1,05,555

 योग  :  4,85,555  27223...  7,2,778

 ऋल णाययएग्रमझ  ऋऑटशएए गम  का  निर्यात
 या

 575.  ओर  जेनल  अिंदन  :  क्या  बानिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अगले  तीन  वर्षों  के  दोरान  पान  के  निर्यात  का  अनंतिम  अनुमान  कितना

 है  ;  और
 ‘

 यूरोपीय  आथिक्‌  समुदाय  और  मध्य  पूर्व  देशों  मे ंपान  की  बिक्री  को  लोकप्रिय  बनाने
 के  लिए  की  गई  कार्यव।ही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाशिज्य  मंभालम  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  शस  :  अनन्तिम  अनुमानों

 47



 लिखित  उत्तर  7  1986

 अनुसार  1985-86  के  दौरान  पान  के  निर्यात  61  लाख  रु०  मूल्य  के  हुए  ।  भावी  निर्यात  के  लिए

 अनुमान  नहीं  लगाए  गए
 *

 पान  के  निर्यात  की  संभाग्यता  सीमित  निर्यात  सुख्य  रूप  से  मध्य-पूर्व  देशों  को

 किए  जा  रहे  जहां  काफी  संख्या  में  इथनिक  समुदाय  जो  कि  इस  मद  का  उपयोग  करता
 पान  की  खपत  सीमित  होने  से  इसके  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं

 िकरागुआ
 के  राष्ट्रपति  की  यात्रा

 576.  श्री  सोमनाथ

 श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :.  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या
 कराया

 के  राष्ट्रपति  1986  में  भारत  की  यात्रा  पर  आए  थे  और  उन्होंने
 आपसी  सहयोग  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  थी  ;  और

 यदि  तो  उसके  साथ  हुई  बातचीत  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  ।

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्प्राडों  :  जी  हां  ।

 बातचीत  दिपक्षीय  सम्बन्धों  और  अल्तर्राष्ट्रीय  मामलों  को  लेकर  हुई  थी  ।  इस  यात्रा

 के  दौरान  तीन  दिपक्षीय  करारों--सांस्कृतिक  समभौता  जिसमें  आथिक  सहयोग
 शामिल  है  और  ऋण  करार.पर  हस्ताक्षर

 बैंकों  द्वारा  यूनियन  के  क्रियाकलापों  में  शामिल्र  व्यक्षितयों

 पर  खर्च  को  गई  राशि

 577.  श्री  बो०  शोभनाद्रीदवर  राव  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  में  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  के  बेंक  में  यूनियन  के  क्रियाकलापों  में  शामिल
 कर्मचारियों  पर  टेलीफोन  सुविधा  के  रूप  में  कितनी  धनरांशि  खर्च  की  गई  है  ;

 भौर  रे

 प्रत्येक  राष्ट्रीय  बेंक  में  वर्ष  1983-84  में  यूनियन  के  कार्यों  के  लिए  गएਂ
 कमंचारियों  की  कितनी  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  ओर  .:  राष्ट्रीयकृत  बेकों
 से  प्राप्त

 त
 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण  हि

 .  दृषं  4983-84  के  दौरान  यूनियन  गतिविधियों  में  अन्तग्रेंस्त  कर्म  चारियों  पर  प्रत्येक
 कृत  बेंक  द्वारा  फोन  सुविधाओं  आदि  पर  किए  गए  खर्चे  की  सशि  और  यूनियन
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 गतिविधियों  के  लिए  गएਂ  कमंचारियों  की  संख्या  दिखाने  बाला  विवरण

 ऋ०  स०

 गयी
 जम

 +2

 ©

 ८3
 AHS

 एज

 बेंक  का  नाम  वर्ष  1983-84  में  यूनियन
 गतिविधियों  पर  उनके

 फोन

 सुविधा  आदि  के  रूप  में

 खचच  की  गई  राशि

 2  3

 सेन्द्रल  बंक  आफ  इंडिया  1.19

 बेंक  आफ  इंडिया  उ०  न०

 पंजाब  नेदार्नल  बेक  श्न्य
 बेक  आफ  बड़ौदा  उल्न०

 यूकों  बेंक
 .

 1.53

 केनरा  बंक  उनन०

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया  उ०्न०

 देना  बेंक  7.80

 सिडकेट  बेक  1.43

 यूनियन  बेंक  आफ  इंडिया  श्न्य
 इलाहाबाद  बंक  0:20

 इंडियन  बेंक  0.90

 बेंक  आफ  महाराष्ट्र  उन्न०

 इंडियन  ओवरसीज  बेंक  2.62

 आंध्रा  बंक  0.80
 व  एण्ड  सिंध  बेंक  श्न्य

 न्यू  बेंक  आफ  इंडिया  0.80

 विजया  बेंक  ह्न्य
 कारपोरेशन  बंक  0.43

 ओरियंटल  बक  आफ  कामर्स  0.59

 जोड़  :  18,29

 बर्ष  1983-84  में

 यूनियन  गतिविधियों
 के  वास्ते  छोड़े  गए
 कमंचारियों  की

 संख्या

 14

 पाद  टिप्पणी  :  कुछ  बेंकों  ने सूचित  किया  है  कि  वार्ता  समिति  की  बेंकों  और  संयुक्त  बैठकों  में

 भाग  लेने  के  लिए  यूनियनों  के  सक्रिय  कार्यकर्ताओं  को  विश्येष  छूटूटी  दी  गई
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 /  हथकरधा  वस्तुओं  पर  छूट  दिवसों  में  कटोती

 578.  श्री  गवाधर  साहा  :  क्‍या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 /..  क्‍या  हथकरघा  वस्तुओं  पर  छूट  अब  30  दिन  की  अवधि  के  लिए  दी  जा  रही  है  जबकि

 पहले  यह  60  दिन  के  लिए  दी  जाती  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उपसन्त्रो  एस०  कृष्ण  :  और  विद्यमान  योजना
 के  अन्तगंत  मूल  रूप  में  व्यवस्था  किए  गए  रूप  में  हथकरघा  उत्पादों  पर  20%,  छूट  की  अनुमति
 एक  वर्ष  में  30  दिन  के  लिए  होती  हैं  और  इसके  अलावा  हथकरघा  विकास  आयुक्त  के  कार्यालय

 द्वारा  आयोजित  व  अनुमोदित  प्रदर्शनियों  के  दौरान  भी  दी  जाती  केवल  1983-84  और

 1984-85  के  दौरान  नीति  में  परिवर्तत  किया  गया  जबकि  सामान्य  छूट  अथवा  प्रदश्शंनियों  पर  छ्ट
 के  लिए  राज्यों  के  स्वविवेक  पर  उपयोंग  किए  जाने  के  लिए  एक  वर्क  में  60  दिन  के  लिए  20
 प्रतिशत  छुट  आफर  की  गई  थी  तथा  1985-86  में  अनुमति  एक  वर्ष  में  44  दिन  के  लिए  दी

 गई  थी  और  इसके  अलावा  राष्ट्रीय  हूथकरघा  एक्सपोस०  में  भी  यह  छूट  दी  गई  |  अब  सरकार  मूल
 नीति  पर  आ  गई  है  क्‍योंकि  कुछ  राज्य  सरकार  ने  अभ्यावेदन  किया  कि  पहले  योजना  अधिक

 न्यायसंगत  थी  तथा  इसलिए  भी  कि  हथकरघा  के  सम्बन्ध  में  उपसमूह  जो  छूट  योजना  सहित

 हथकरघा  क्षेत्र  के  विकास  सम्बन्धी  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिए  योजना  के  लिए
 बनाया  गया  सिफारिश  की  थी  कि  इस  योजना  को  क्रमबद्ध  रूप  में  समाप्त  कर  चाहिए  ।

 हथकरघा  उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनानें  की  योजना  ।

 579.  श्रीमती  विभा  गोस्वामी  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देह्ष  में

 हथकरघः  उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनाने  और  हथकरघा  बुनकरों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  ने  कौन-सी  योजनाएं  आरम्भ  की  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उपसन्त्रो  एस०  कृष्ण  :  केन्द्रीय  सरकार  हृथकरघा  क्षेत्र  की
 तथा  विकास  के  लिए  अनेक  योजनाएं  कार्यान्वित  करती  ऐसी  योजनाएं  जिन्हें

 राज्य  सरकारों  से  बराबर  की  सहायता  से  कार्यान्वित  किया  जाता  निम्नोक्त  प्रकार

 (1)  प्राथमिक  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  समितियों  को  शेयर  पूंजी

 (2)  एप्स  बुनकर  सहकारी  समितियों  और  राज्य  हथकरधा  विकास  निगमों  को  उनके
 विपणन  कायों  के  लिए  शेयर  पूंजी

 (3)  प्राथमिक  बनकर  सहकारी  समितियों  को  प्रबन्धकीय

 (4)  करधों  के  अधधुनिकीकरण  और  अधिक  उत्पादक  करघे  लगाने  के  लिए
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 (5)  करघा-पूर्व  और  करघा  पद्चात  प्रोसेसिंग  सुविधाओं  की  स्थापना  के  लिए  सहायता  ;

 (6)  हृथकरघा  बुनकर  सहकारी  कताई  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी
 विकास  निगम  की  मार्फंत  राज्य  सरकारों  को

 (7)  जनता  कपड़ा  योजना  ;

 (8)  हथकरघा  कपड़  के  जमा  स्टाकों  के  निपटान  तथा  मांग  के  सुजन  के  लिए  विशेष
 और

 (9)  हृथकरघा  उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनाने  तथा  हथकरघा  क्षेत्र  में  हुए  प्रोद्योगिकीय

 सुधारों  से लोगों  को  अवगत  कराने  के  लिए  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  हथकरषा

 प्रदशिनियों  का आयोजन  ।

 मिलों  में  हड़ताल  भ्रोर  उनके  बंद  होने  के  कारण  बेरोजगार

 >..  हुए  बम्बई  कपड़ा  अभिकों  को  फिर  से  रोजगार  देना  ,

 580.  प्रो०  सधु  वंडबते  :  क्‍या  बस्त्र  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  बम्बई  में  कपड़ा  श्रमिकों  की  लम्बे  समय  तक  हड़ताल  रहने  के  कारण  मिलों  के  बन्द

 होने  के  परिणामस्वरूप  बम्बई  से  कुल  कितने  कपड़ा  श्रमिक  बेरोजगार

 कपड़ा  मिलों  के  बन्द  होने  के  कारण  बेरोजगार  हुए  इन  श्रमिकों  को  रोजगार  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  क्या  ठोस  कदम  उठाए  गए  और

 उनमें  से  कितने  लोगों  को  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  चलाई  जा  रही  मिलों  में  खपाया
 गया  है  ?

 वस्न्न  संत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  :  सितम्बर  1986  को  विद्यमान
 स्थिति  के  अनुसार  बम्बई  में  60  सूती  वस्त्र  मिलों  में  से  57  ने  कार्य  करता  आरम्भ  कर  दिया  था  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  इन  तीन  बन्द  पड़ी  वस्त्र  मिलों  के  हाजिरी  रजिस्टर  में  कामगारों

 की  सख्यां  निम्नोक्त  प्रकार

 1.  ब्राडवरी  मिल्स  3093

 2.  मुकेश  टैक्सटाइल  मिल्स  1656

 3.  श्रीनिवास  काटन  मिल्स  5322.

 10071
 नैनन-नन  नननगनगभ02गन  अनन-नम«क

 देश  में  सम्भाव्य  रूप  से  अथंक्षम  एककों  के  पुनद्द्धार  के  लिए  समुचित  वित्तीय  पैकेज
 तैयार  करने  तथा  उसकी  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  नौडीय  अभिकरण  स्थापित  किया  गया
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 नी  ऑभनअिननननी-::>>ग---सस:सससस-

 सरकार  के  पास  इस  समय  इन  3  मिलों  को  चालू  करने  के  लिए  कोई  विशेष  प्रस्ताव

 नहीं  उनके  पुनरुद्धार  के  सम्बन्ध  में  किसी  भी  सुकाव  पर  संभाव्य  अर्थक्षमता  के  धिद्धान्त  को

 यान  में  रखते  हुए  विचार  करना

 इन  3  बन्द  पड़ी  वस्त्र  मिलों  के  कामगारों  को  नेशनल  टैक्‍सटाइल  कारपोरेशन  द्वारा

 संचालित  यनिटों  में  खपाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  उन  13  मिलों  जिन्हें
 1983  में  एन०  टी०  सी०  द्वारा  अधिग्र हण  कर  लिया  गया  नियोजित  कर्मचारियों  की  संख्या

 23,300  से  अधिक

 पश्चिम  बिहार  ओर  उड़ोसा  में  बेंकों  का  ऋण  जमा

 581.  श्री  रेणपद  दास  :  क्‍या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  परिचम

 बिहार  ओर  उडीसा  में  वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  अन्त  में  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों  द।रा  दिए  गए
 ऋणों  की  राशि  और  उनमें  जमा  कराई  गई  राशि  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  पश्चिम  बिहार  और
 उड़ीसा  के  सम्बन्ध  में  व  1983,  1984  और  .1985  के  अन्तिम  शुक्रवार  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों
 की  जमाराशियां  तथा  अग्रिमों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 करोड़  रुपए

 जमा  राशियां  अंग्रिम

 1983  1984  1985  1983  1984  1985

 पश्चिम  बंगाल  5802  6641  7822  3331  3717  3753

 बिहार  2592  3112  3600  1033  1199  1343.

 उड़ीसा  715  819  969  525  642  774

 अफ्रीका  विधि  को  कार्य  व्यवस्था
 ८

 582,  थे  डा०  बो०  एल०  होलेदा  :  क्‍या  विदेद्या  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अग्रिम  पंवित  के  देशों  को  दक्षिण  अफ्रीका  पर  निर्भरता  कम  करने  में

 सहायता  देने  हेतु  हरारे  गूट  निरपेक्ष  शिखर  सम्सेलन  में  भारत  की  अध्यक्षता  में  स्थापित

 विधि  की  कार्य  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  1986  में  अन्य  गुट-निरपेक्ष  देशों  क ेसाथ  बातचीत

 की

 यदि  तो  प्रस्तावित  विधि  का  प्रस्तावित  स्वरूप  क्या  और
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 न्निाख+  55  पपपपिप  घना  +++

 इस  बात  चीत  के  क्या  परिणाम  निकले  और  गह  मामला  इस  समय  किस  स्थिति

 में है  ?  ॥॒

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्ग्रा्डों  फंलीरों  :  हाल  ही  में  हरारे  में  संपन्‍न

 हुए  गुट  निरपेक्षे  आन्दोलन  के  आठवें  शिक्षवर  सम्मेलन  में  यह  प्रस्ताव  किया  गया  कि

 उपनिवेशबाद  तथा  जातोय  पृथग्वासन  को  रोकने  के  लिए  कारंवाई  कोष  स्थापित  किया

 9  सदस्यों  की  इस  कोष  समिति  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  भारत  ने  कोष  की  स्थापना  के  तौर

 तरीकों  तथा  भग्ररेखी  राज्यों  और  दक्षिण  अफ्रीका  और  नामीबिया  में  मुक्ति  आंदोलनों  की  प्राथमिक
 आवदयकताओं  का  जायजा  लेने  पिछले  मंहीने  दक्षिण  अफ्रीका  के  अंग्ररेखी  राज्यों  यानी

 वोत्स्वाना  तथा  योजाम्बिक  के  साथ  कोष  के  चार्टर  की
 शर्तों  के  अनुसार  विचार  विमर्श  किया  भारत  इस  मसले  पर  कोष  समिति  के  अन्य  सदस्य  देशों

 गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  के  अन्य  देशों  के साथ  भी  विच।र-विमश  कर  रहा  है  ।

 कोष  समिति  को  अग्ररेश्ली  राज्यों  तथा  दक्षिण  अफ्रीकी  मुक्ति  आंदोलनों
 की  सहायता  के  लिए  उपयुक्त  काय  योजना  तैयार  करती  इस  कोष  समिति  को  इस  प्रयोजन  के

 लिए  आवश्यक  संसाधन  निर्धारित  करने  कोष  के  लिए  अभी  तक  कोई  निद्िचत  लंक्ष्य  तय

 नहीं  किया  गया

 अग्ररेखी  राज्यों  के साथ  जो  बातचीत  हुई  है  बह  दक्षिण  अफ्रीका  पर  इन  राज्यों  की
 निर्भरता  को  कम  करने  के  लिए  उनकी  सहायता  के  प्राथमिक  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  में  उपयोगी
 सिद्ध  हुई  उम्मीद  है  कि  कोष  समिति  के  सदस्य  देशों  के  अधिकारियों  की  बेठक  शीघ्र  होगी
 ताकि  स्थिति  का  जायजा  लिया  जा  सके  और  आगे-की  कारंवाई  तय  की  जा  सके  ।

 भारत  स्वीडन  व्यापार  समझोता

 583.  श्री  प्ननन्त  प्रसाद  :  क्‍या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  और  स्वीडन  ने  हाल  ही  में  एक  ऐसे  समझौते

 पर  हस्ताक्ष  र  किए  हैं  जिसके  अन्तगंत  स्वीडन  को  भारत  से
 बड़  पर  निर्यात  करने  की

 व्यवस्था  की  गई  और

 यदि  तो  स्वीडन  को  निर्यात  किए  जाने  वाले  भारतीय  उत्पादों  के  बारे  में  लिये
 गये  निर्णय  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  '

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  :  भारत
 स्वीडिश  संयुक्त  आयोग  की  बंठक  नई  दिल्‍ली  में  3  से  7  1986  तक  आयोग  ने  तीन

 जिनमें  व्यापार  सम्बन्धी  उप-आयोग  भी  शामिल  के  माध्यम  से  विचार  विमछं

 किया  ।

 व्यापार  सम्बन्धी  उप-आमोग  की  बंठक  के  दोरान  यह  बात  नोट  की  गई  कि  दोनों  देशों  के
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 बीच  व्यापार  अपनी  पूरी  सम्भाव्यता  तक  नहीं  पहुंच  भारत  से  स्वीडन  निर्यात  वृद्धि

 हेतु  भारतीय  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  जंसी  मर्दे  अभिज्ञात  की  गई  ।

 भारतीय  पक्ष  ने  इस  बात  का  प्रस्ताव  किया  कि  व्यापार  संबधंन  हेतु  भविष्य  में  स्वीडिश  सहायता

 एक  ऐसे  सुपरिभाषित  कारयंत्रम  के  आधार  पर  हो  जो  समुद्री  सूती  बेड

 साज-सज्जा  सामग्री,“मे  खेल  सामग्री  और  मल्यवान  तथा

 नकली  आभषणों  जैसे  कुछ  चुनिन्दा  उत्पादों  पर  संकेन्द्रित  हो  ।

 सिले  सिलाये  बस्त्रों  पर  निर्यात  करने  वालो  जाली  फर्से

 584.  श्रो  मरातिह  सूर्यवंशी  :  क्‍या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बतादे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  1986  कोडेक्कन  हेराल्ड  “70

 परसैन्ट  गारमेंट  एक्सपोटिंग  फर्मंस  आर  बोगसਂ  श्ीषेक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया
 गया  है  जिसके  अनुसार  निर्यात  आयुक्त  ने  ऐसा  कहा  है  कि  देश  में  सिले  सिलाए  कपड़ों  का  निर्यात

 करने  वाली  70  प्रतिशत  फर्म  जाली  और

 यदि  तो  ऐसी  फर्मों  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  :  और  निर्यात  आयुक्त  ने

 शुल्क  मुक्त  आयात  योजना  के  पहलुओं  पर  चर्चा  करते  सम्रय  परिधान  क्षेत्र  की  सहयोगी  फर्मों  की

 समस्या  का  उल्लेख  किया  था  ।  सरकार  निर्यात  हकदारी  वितरण  दीति  के  अन्तग्ंत  शपथ-पत्रों

 के  सम्बन्ध  में  आग्रह  करते  हुए  सहयोगी  फर्मों  को  निरुत्साहित  करने  के  लिए  उपाय  किए  सरकार

 ने  हाल  ही  में  यह  शर्त  रखी  है  कि  हकदारियों  के  लिए  आवेदन  करने  हेतु  पात्र  होने  के  लिए  फर्म  को

 आयकर  निर्धारिती  होना

 1  पश्चिम  बंगाल  में  करेंसी  नोट  मुद्रणालय

 ।  585.  श्री  पूर्णचस्द्र  सलिक  :

 थी  सेफुद्दीन  चौधरी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  परिचम  बंगाल  के  पानागढ़  अथवा  किसी  अन्य  स्थान  पर  करेंसी  नोट

 प्रिंटिंग  प्रेस  स्थापित  करने  के  बारे  में  अन्तिम  तौर  से  निर्णय  ले  लिया

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनाइन  :  नहीं  ।

 यह  प्रइन  ही  नहों  उठता  ।
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 देश  में  बक  नोट  प्रेस  क्षमता  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  को  स्वीकार  किया

 जा  चका  फिर  प्रति  एकक  दृष्टतम  मांग  वितरण  आदि  जैसे  पहलुओं  की

 जांच  की  जा  रही  है  और  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तृ्ार  करने  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  निर्णय

 लिए  जाने  की  सम्भावना

 के  सामान  के  निर्यात  में  गिरावड

 _.586.  श्री  झ्रमरसह
 ८

 श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंजीनियरी  के  सामान  के  निर्यात  में  गिरावट  आई  है  और  यदि  हां  तो  उसके  कया

 कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  एसोसिएशन  आफ  इण्हियन  इन्जीनियरिंग  इंडस्ट्री
 ई०  ने  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया

 एसोसिएशन  आफ  इण्डियन  इंजीनियरिंग  इंडस्ट्री  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 इस  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  और  चाल  वित्त  वर्ष  की  शोष  अवधि  के  दौरान  निर्यात

 बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  अन्य  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  जी

 नियरी  म्मल  के  निर्यात  में  गिरावट  के  कारण  अन्य  बातों  के  साथ-साथ ये  है  --  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार

 में  कड़ी  कुछ  विकसित  देशों  में  संरक्षणवादी  एशिया  तथा  अफ्रीका  के  अन्य

 विकासशील  देशों  में  मृगतान  शेष  समस्याएं  तथा  विकासात्मक  क्रियाकलापों  में  पश्चिम
 *  एशिया  में  सतत  स्वदेशी  अन्तनिविष्ट  साधनों  की  ऊंची  लागत  और  भारत  में  कुछ

 इंजीनियरी  उत्पादों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  की  दृष्टि  से  अपर्याप्त  उत्पादन  आधार  आदि  ।

 जी  हां  ।

 ए०  आई०  ई०  आई०  ।  अब  इन्जीनियरी  उद्योग  परिसंख  ई०  ने  सुाव
 दिया  था  कि  वह  खण्डीय  तथा  कम्पनी  स्तरीय  योजनाएਂ  तैयार  कर  रहा  है  और  इच्छा  व्यक्त  की  कि
 मशीनी  इस्पात  की  ढली  हुई  साफ्टवेयर  आदि  के  निर्यात  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में
 तत्काल  निर्णय  लिए  जाए  ।

 (2)  एक  ऐसे  राष्ट्रीय  निर्यात  प्राधिकरण  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  जो  निर्यातकों
 द्वारा  ली  जाने  वाली  विभिन्‍न  स्वीक्षोतियों  और  वलीयरेसों  के  लिए  एबल  हीप  अभिकरण  के  रुप
 में  कार्य
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 (3)  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्रालयों  और  साथ  ही  ऊर्जा  आदिसे
 सम्बन्धित  मन्त्रालयों  में  परस्पर  घनिष्ठ  समन्वय  होना  और

 (4)  अण्डमान  में  एक  मुक्त  पत्तेन  की  स्थापना  ।

 सम्बन्धित  सरकार  ने  निर्यात  बढ़ाने  के  उहदं इय  से  अल्पावधि  तथा  दीर्घावधि  उपायों  का  प्रस्ताव

 करके  अधिकतभ  निर्यात  सम्भाव्यता  वाले  कुछ  अभिज्ञात  थ्रस्ट  उद्योगों  के  लिए  निर्यात  नीति  संबंधी

 पैकेज  बनाना  पहले  ही  आरम्भ  कर  दिया

 सरकार ने  निर्यात  क्षेत्र  की  समस्याओं  के  शीघ्र  समाधान  की  व्यवस्था  के  करने  के  उदय
 से  निर्यात  सम्बन्धी  अधिकार  प्राप्त  सच्चिव  समिति  और  निर्यात  सम्बन्धी  मंत्रि  मंडल  समिति  गठित

 की  ये  समितियां  निर्यात  प्रयासों  में  अन्त्ग्रंस्त  विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  उच्चस्तरीय  पारस्परिक  कार्ये

 के  लिए  मंच  भी  प्रस्तुत  वरती

 अण्डमान  में  एक  मुक्त  पत्तन  स्थापित  किए  जाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  बिचार  अण्डमान  तथा

 निकोबार  द्वीप  समूह  के  लिए  समग्र  विकास  योजनाओं  के  भाग  के  रूप  में  किया

 सरकार  ने  निर्यात  बढ़ाने  के  उहं इय  से  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 (1)  औद्योगिक  नीति  और  लाइसेंसिंग  तथा  सहयोग  प्रतक्रियाएं  उदार  बनाना  ।

 (2)  एक  स्थिर  नीति  सम्बन्धी  ढांचा  प्रदान  करने  के  लिए  तीन  वर्षीय  आयात  निर्यात

 नीति  आरम्भ  करना  ।

 (3)  1-1-1985  से  निर्या  उत्पादन  के  लिए  आयातित  अन्‍्तर्निविष्ट  साधनों  के  सम्बन्ध  में

 कर  मुक्त  व्यवस्था  हेतु  आयात-निर्यात  पासबुक  योजना  आरम्भ  करना  |

 (4)  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकीय  प्रगति  के  लिए  प्रोद्योगिकी  सम्बन्धी  आयात  नीति

 उदार  बनाना  ।

 (5)  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  पुनभुगतान  योजना  के  अधीन  निर्यातकों  की  अन्तर्राष्क़ैय  कीमत

 पर  कच्चा  लोहा  और  इस्पात  सम्बन्धी  कच्चे  माल  की  व्यवस्था  ।

 (6)  इंजीनियरी  निर्यातकों  को  स्वदेशी  अत्युमीनियम  की  सप्लाइयों  पर  अन्तर्राष्ट्रीय
 कीमत  पुनमगतान  योजना  लागू  का  निर्णय  ।

 (7)  घरेलू  कराफान  के  क्रम-प्रपाती  प्रभाव  के  मुआवजे  के  लिए  1-7-86  से  एक  नयी  नकद

 मुआवजा  सहायता  प्रणाली  आरम्भ  करना  ।

 (8)  सभी  प्रकार  के  निर्यात  माल  के  लिए  180  विनों  तक  9-5  प्रतिशत  की  ब्याज  दर  पर

 लदान  पूर्व  तथा  लदान  ऋण  की  व्यवस्था  ।
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 लत

 (9)  टनंकी/निर्माण  परियोजनाओं  और  परामर्शी  सेवाओं  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  कम्पनियों

 द्वारा  दी  गयी  बोली  की  लागत  के  50  प्रतिशत  भाग  का  मुगतान  करने  के  लिए  बाजार  विकास  निधि

 से  सहायता  दी  जाने  की  व्यवस्था  ।

 (10)  टंकी  तथा  सिविल  निर्माण  परियोजनाओं  संबंधी  संविदा
 के

 सविस  भाग  और

 मर्शी  सेवाओं  के  निर्यात  के  लिए  निवल  विदेशी  मुद्रा  आय  के  10  प्रतिशत  की  दर  से  परियोजना

 सहायता  ।

 (11)  विदेशों  में  कार्यालय  खोलने  के  लिए  परामर्श  संगठनों  को  बाजार  विकास  सहायता

 देने  की  व्यवस्था  ।
 ॥

 (12)  निर्यातकों  को  आयकर  के  प्रयोजन  के  लिए  निवल  दिदेश्षी  मुद्रा  आय  के  एफ०ओण्बी०

 मूल्य  के  4  प्रतिशत  की  प्रतिपूति  करने  और  व्यवसाय  प्रयोजन  के  लिए  निर्यातों  के लिए  दिए  जाने

 वाले  लाभ  का  50  प्रतिशत  भाग  अपने  पास  रखने  की  अनुमति  की  गई

 (13)  घुनिन्दा  थ्स्ट  उद्योगों  के  बढ़ाने  के  उहूं ह्य  से  दी्घावधि  एवं  अल्पावधि
 उपायों  का  प्रस्ताव  करके  निर्यात  करके  निर्यात  नीति  पैकेज  तंयार  करना  ।

 (14)  ऐसा  समिन्वित  विपणन  अभियान  तैयार  करना  जिसमें  व्यापार  मेला  सहमागिता
 और  चुनिन्दा  उत्पादों  तथा  बाजारों  के  लिए  माध्यम  विज्ञापन  शामिल  ई०ई०  पी०  सी०  को

 इंजीनियरी  उत्पादों  के लिए  रोटरडम  में  गोदाम  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृति  दे  दी  गई

 (15)  निर्यातकों  को  अद्यतन  बाजार  प्रदान  करने  के  लिए  ई०  ई०  सी०  में

 एक  फम्प्यूटकीकृत  आँकड़ा  आधार  स्थापित  करने  के  लिए  परियोजना  आरम्भ  करना  ।

 इसके  अलावा  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  में  निम्नलिखित  उपायों  पर  निर्णय  लिया  *

 (i)  निर्यातकों  को  विशिष्ट  निर्यात  संवर्धन  क्रियाकलापों  के  लिए  अपनी  विदेशी  मुद्रा
 आय  का  5  से  10  प्रतिशत  भाग  का  उपयोग  करने  की  अनुमति  ।

 (ii)  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  पूंजीगत  माल  का  आयात  करने  की  चाहे  वहू  कर

 मुक्त  हो  अथवा  कम  मूल्य  का  बशतें  कि  ऐसी  मशीनरी  का  स्वदेशी  उत्पादन  न  हो  रहा  हो  ।

 (॥)  निर्यात  के  लिए  फर्मों  को  चुनिन्‍्दा  उत्पादों  के  विनिर्माण  हेतु  अनुमति  प्रदान  करना

 बछतें  कि  वे  फर्म  अपने  कुल  उत्पादन  का  60  प्रतिशत  भाग  निर्यात  करने  की  इच्छुक  हों  ।

 उपरोक्त  निर्णयों  को  सिद्धांत  रूप  में  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  के  ब्यौरे

 तैयार  किये  जा  रहे

 विदेशी  मुद्रा  विनियमस  सम्बर्धी  घोष  समिति

 587.  श्री  श्री।वललभ  पाणिप्रही  :  क्या  बिशत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शा
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  सम्बन्धी  एक  घोष  समिति

 नियुक्त  की

 यदि  तो  इस  समिति  द्वारा  की  गई  उन  प्रमुख  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें
 सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ;

 कया  भारत  में  किसी  व्यवसाय  में  लगी  एक  अनिवासी  भारतीय  की  अ/स्तियों  को

 अनिवासी  को  अन्तरित  करने  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विसमंत्री  जविद्वनाथ  प्रताप  :

 एक  विवरण  सेलग्न  है  ।

 यह  प्रएन  ही  नहीं
 '

 विवरण

 सरकार  द्वारा  स्वीकार  की  गई  घोष  समिति  की,सिफारिशें  निम्नलिखित  हैं  ।

 विदेश  में  विशेष/व्यावहारिक  तकनोकी  प्रशिक्षण

 नर  (i)  पहले  महीने  के  लिए  85  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  प्रतिदिन  की  दर  को  बढ़ाकर
 100  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  प्रतिदिन  कर  दिया  जाए  और  शेष  अवधि  के  लिए  यह  दर  60

 संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  से  बढ़ाकर  75  संयुक्त  राज्य  अतरीकी  डालर  कर  दी

 (ii)  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  के  विदेशी  मुद्रा  की  कुल  राशि  600  संयुक्त  राज्य
 अमरीकी  डालर  से  बढ़ा  कर  900  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  कर  दी

 (॥)  प्रशिक्षण  के  लिए  पाठ्यक्रम  शुल्क  को  वास्तविक  आधार  पर  1000  संयुक्त  राज्य
 अमरीकी  डालर  तक  विदेश्षी  मुद्रा  विभाग  क्षत्रीय  का  द्वारा  मंजूर  किया  जाए  और  इससे
 अधिक  सीमा  तक  की  मंजूरी  विदेशी  मुद्रा  विभाग  के  केन्द्रीय  कार्यालय  द्वारा  दी

 (९)  विदेश  में  विख्यात  संस्थाओं  में  उच्च  विशेष  चिकित्सा  क्षेत्र  हृदय  धाल्य

 न्‍्यरोलाजी  सिटोलाजी  में  प्रशिक्षण  लेने  के  लिए  जाने  वाले  चिकित्सकों/विशेषज्ञों
 को  6  महीने  तक  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  जारी  की  जाए  ।

 (५)  6  महीनों  से  अधिक  की  अवधि  के  प्रशिक्षण  कायंक्रमों  के  आवेदन  पत्रों  पर  भारतीय

 रिजवं  सरकार  के  साथ  विचार  विमशं  से  कारंवाई  करें  ।

 स्वीकृत  किए  गए  मामलों  विद्वेष  प्रशिक्षणं  के  लिए  लागू  दरों  पर  विदेशी  मुद्रा
 दो  जाए  ।
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 क्षाकस्मिक  छर्घो  के  लिए  विदेशी  म॒द्रा  का  दिया  जाना

 छात्रवत्तियों  आवि  के  माभले

 आकस्मिक  खर्चों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  देने  की  दर  को  जो  कि  10  संयुक्त  राज्य  अमरीकी

 डालर  प्रतिदिन  ह ैऔर  जिसके  लिए  न्यूनतम  राशि  100  संयुक्त  राज्य  अमरोकी  डालर  और
 तम  राशि  600  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  को  बढ़ाकर  15  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर

 प्रतिदिन  कर  दिया  जाए  और  इसके  लिए  न्यूनतम  राशि  150  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर
 और  अधिकतम  राशि  900  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  रखी  जाए  ।

 बिदेदहा  में  डाक्टरो  इलाज

 ्र  (0)  सशस्त्र  सेना  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  महा  निदेशक  और  भारतीय  स्वास्थ्य  परिषद  के

 द्वारा  मान्यता  प्राप्त  सभी  मेडिकल  कालेजों  के  प्रधानाचार्याओं  द्वारा  अनुप्रमाणित  किए  गए  प्रमाण
 पत्रों  को  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  स्वीकार  कर  लिए  ।

 (ii)  किसी  प्रकार  के  अनुमान  की  अनुपस्थिति  में  वतंमान  लागू  5000  संयुक्त  राज्य

 अमरीकी  डालर  की  सीमा  के  स्थान  पर  रोगियों  को  7500  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  ड।लर  तक  की

 विदेक्षी  मुद्रा  दे  दी  जाए  ।

 (iii)  बाद्य  रोगियों  के  लिए  देखभाल  भत्ता  की  दर  और  अंतरग  रोगियों  के  लिए  स्वास्थ्य

 लाभ  की  दर  को  55  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  से  बढ़ाकर  100  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर

 प्रतिदिन  कर  दिया

 (iv)  परिचरों  के  भत्ते  की  दर  को  50  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  से  बढ़ा  कर  75  संयुक्त
 राज्य  अमरीकी  डालर  प्रतिदिन  कर  दिया  जाए  ।

 ब्रिशेष  अमण  योजना  स्रमण  योजना  झोर  पड़ोसी  देश  स्रम्नण

 ग्र्  (i)  विदेश  भ्रमण  योजना  और  पड़ौसी  देश  अमण  योजना  के  अधीन  विदेश  भ्रमण  को  दो
 कैलेण्डर  वर्षों  मे ंएक  बार  म्रमण  से  हटा  कर  तीन  कंलेण्डर  दर्षों  में  एक  बार  तक  सीमित  किया

 ह

 (ii)  विदेशी  म्रमण  योजना  और  पड़ौसी  देश  भ्रमण  योजना  के  अधीन  12  वर्षों  तक  की

 आयु  वाले  बच्चों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  राष्मि  उन  वयस्कों  के  लिए  निर्धारित  राशि  से  आधी  दी

 जाए

 (iii)  विदेशी  भ्रमण  योजना  और  पड़ोसी  देश  भ्रमण  योजना  दोनों  अलग-अलग  होगी
 अर्थात  पड़ोसी  देश  में  यात्रा  करने  पर  भ्रमणकर्त्ता  को  केवल  पड़ौसी  देश  भ्रमण  योजना  में  मिलने

 वाली  विदेशी  मुद्रा  उसे  विदेशी  भ्रमण  योजना  के  अनुसार  मिलने  वाली  विदेशी  मुद्रा  नहीं
 मिलेगी  ।

 (५)  विदेशी  मुद्रा  देमे  के  प्रयोजन  से  विदेशी  भ्रमण  योजना  और  और  पड़ौसी  देश  अंमंण

 योजना  की  सुविधाओं  को  एक  साथ  प्राप्त  करने  की  अनुमति  नहीं  दीं  जाएगी  ।
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 (५)  विदेशी  अमण  योजना  का  मुद्रा  घटक  घटाकर  100  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी  डालर
 कर  देना  चाहिए  और  पड़ीसी  देश  भ्रमण  योजना  के  अधीन  इसे  घटाकर  50  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी
 डालर  कर  दिया

 निर्माता्नोंਂ  के  एक  मुझ्त  परमिट  सुविधा

 (i)  सहायक  निर्माताओं  को  यह  अनुमति  दे  दी  जाए  कि  वे  व्यापारिक  घरानों/निर्यात  घरानों
 ब्लेकिट  परमिट  धारण  करने  वाले  केनिलाइजिंग  अभिकरणों  की  शर्तों  के  अनुसार  अपने  प्रतिनिधियों
 को  आयात  बढ़ाने  के  लिए  विदेशों  में  भेज  सके  ।

 (ii)  सहायक  निर्माताओं  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  आयात  को  बृढ़ावा  देने  के  लिए  स्वतंत्र  रूप
 से  विदेश  जाने  पर  उन्हें  मुख्य  निर्यात  कर्ता  के  ब्लेकिट  परमिट  पर  विदेशी  मुद्रा  लेने  की  अनुमति  दी

 जाए  ।  का

 दिपक्षीय  सम  ह  देझ्षों  में  यात्रा  करने  के  लिए  विवेशो  मुद्रां  की  सुविधा
 :

 विसी  भी  द्विपक्षीय  समूह  देश  में  यात्रा  करने  के  लिए  जाने  वाले  भ्रमणबर्ता  की  मुबत  विदेशी

 मुद्रा  की  राशि  की  मात्रा  को  उनकी  विदेशी  मुद्रा  पान्नता  के  20  प्रतिशत  या  100  संयुक्त  रा

 अमेरिकी  जो  भी  अधिक  कर  दिया  जाय  ।

 भा०  रिजब  बक  विदेशी  म॒द्रा  परसिट  के  घारकों  को  अस्तर्राष्ट्रीय  क्र  डिट  कार्ड  जारो  करना

 भारतीय  रिजवं  बेक  के  ब्लेकिट  विदेशी  मुद्रा  परमिट  के  धारकों  को  भारतीय  रिजवं  बंक

 द्वारा  बनाई  गई  शर्तों  के  अनुसार  अन्तर्राष्ट्रीय  क्रेडिट  कार्ड  प्रयोग  करने  के  लिए  अनुमति  दे  दी

 विवेश  से  भारत  लोटने  पर  भारतोय  निधास्तियों  हरा  न  रू  को  गई  विदेशी  मद्रा  का
 लोटाया  जाना

 भारतीय  रिजवं  बंक  विदेश  में  कारबार/सरकारी  काये  से  संबंधित  यात्रा  करके  भारत

 लौटने  वाले  व्यक्तियों  को एक  आम  अनुमति  देगा  जिसके  अनुसार  वे  भारतीय  रिजवं॑  बँक  को  सूचित
 किए  बिना  100  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  तक  था  उसके  समतुल्य  खर्च  न  की  गई  विदेशी  मुद्रा
 अपने  पास  रख  सकते  हैं  और  भारत  में  लौट  कर  आने  के  14  दिनों  के  अन्दर  अन्दर  सूचित  करके

 500  संग्रुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  या  उसके  समतुल्य  विदेशी  मुद्रा  अपने  पास  रख  सकते  हैं  ।

 भारत  में  घारित  निधियों/परिसम्पतियों  में  से  प्रश्यावतंग  वसीयत

 उत्तराधिकार  शामिल

 (i)  निश्चित  तिथि  से  पहले  के  मामले--अनिवासी  भारतीयों  को  भारत  में

 उत्तराधिका र  से  प्राप्त  और  अन्य  परिसम्पत्तियों  में  से  ।0  लाख  रुपए  तक  की  एक  मदत  प्रेषणाओं

 की  सुविधा  दी  सामान्य  अनिवासी  खाताओं  सहित  सभी  परिसम्पत्तियों  को  इस  प्रयोजन  के

 लिए  स्वीकार  किया  जाए

 (1)  निश्चित  तिथि  के  बाद  के  1-1-70  से  पहले  विदेशों  में  जाकर
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 बसे  भारतीयों  को  विशेष  स्वीकृत  प्रयोजनों  के  लिए  2-5  लाख  रुपए  तक  की  परिसम्पत्तियों  की

 प्रेषणाओं  के  लिए  पात्र  मान  लिया
 न्‍््

 (iii)  की  अवस्था  मेंਂ  भारतीय  उत्प्रवासियों  को  प्रेषणाओं  की  सुविधा  ।

 एक  लाख  रुपये  की  सीमा  को  बढाकर  2  लाख  रुपए  प्रति  व्यक्ति/परिवार  कर  दिया

 जाए  ।

 भारतीत  रिजवं  बेंक  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  दिए  जाने  की  राशि  के  वाधिक  आबंटन  को

 10  लाख  रुपए  से  बढ़ाकर  20  लाख  रुपए  कर  दिया

 निवासी  भारतोयों  द्वारा  अनिवासी  सम्बन्धियों  क॑  लिए  विशेष  मोकों  पर  उपहार  दबस्तुओं
 का  निर्यात

 निवासी  भारतीयों  द्वारा  अपने  अनिवासी  निकट  के  सम्बन्धियों  को  विशेष  मौकों  पर  नकद

 और  वस्तु  रूप  में  उपहार  की  1500  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  डालर  की  बढ़ाई  हुई  समस्त  सीमा  में

 निम्तलिखित  उपनसीमा  निर्धारित  की
 ॥॒

 सोने  की  वस्तुओं  का  मूल्य  300  संयुबत  राज्य  अमरीको  डालर  से  अधिक  का  नहीं  होना

 विदेशों  से  भारत  लौटने  वाले  भारतोयों  से  सम्बन्धित  विदेशी  मुद्रा  पात्रता  योजना

 एफ०  ई०  ई०

 आर०  आई०  एफ०  ई०  ई०  एस०  योजना  के  अधीन  पात्रता  की  प्रतिशतता  को  25

 शतता  को  25  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  भारत  में  स्थाई  रूप  से  बसने  के  लिए  आते  समय  प्रार्थी  द्वारा

 भारत  में  लाई  गई  विदेशी  मुद्रा  की  राहि  के  50%  के  बराबर  कर  दिया

 बिदेशी  मुद्दा  बोसा  पालिसियां

 वर्तमान  व्यवस्था  में  यह  प्रावधान  है  कि  निवासी  भारतीय  विदेश  में  रखते  हुए  ली  गई.जींवस
 बीमा  पालिसी  का  प्रीमियम  तभी  देने  के  पात्र  हैं  यदि  भारत  में  बसने  के  लिए  आने  से  कम  से  कम  7

 वर्ष  पूर्व  पालिसी  प्रभावी  रही  इस  व्ययस्था  में  दी  गई  अवधि  को  उदार  बनाकर  घटा  कर  तीन

 वर्ष  कर  दिया

 विदेशी  राष्ट्रीकों  के  लिए  सेवा  निवृत्ति  सुविधाएं

 (i)  विदेशी  राष्ट्रीकों  दवरा  भारत  में  छोड़ी“गई  पूंजीगत  परिसम्पत्तियों  में  से  सेवा  निवुति
 सुविधाओं  के  अधीन  प्रारम्भिक  कोटा  को  |  लाख  रुपए  से  बढ़ाकर  5  लाख  रुपए  कर  दिया

 (ii)  सेवा  निवुत  होने  वाले  विदेशी  राष्ट्रीकों  द्वारा  भारत  में  छोड़ी  गई  शोष  पूंजीगत
 सम्पत्तियों  के  मूल्य  से  संबंधित  प्रेषणाओं  की  सीमा  को  50,000  रुपए  प्रति  वर्ष  से  बढ़ा  कर  2:5

 लाख  रुपये  प्रतिवर्ष  कर  दिया  जाए  ।
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 भारतोय  राष्ट्रोकों  की  विधवा  को  जन्म  विदेश  में  प्रेषण  सुबिधाए

 ऊपर  बताई  गई  प्रक्रिया  के अनुसार  निवासी  भारतीयों  की  विदेश  में  जन्मी  पत्नियों  को

 उनके  संयुक्त  चालू  और  पूंजीगत  परिसम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  प्रेषण  सुविधाएं  दे  दी  यह

 सुविधा  उन  मामलों  में  दी  जाएगी  ।  जहां  कोई  स्त्री  अपने  पति  की  मृत्यु  के  पश्चात  अपने  जन्म  स्थान
 वाले  देश  में  जाकर  बसने  की  इच्छुक  हो  ।

 वबसीयत  संपदा  झौर  वसीयत  के  सम्बन्ध  में  प्रेषणाएं

 (i)  :  इन  प्रेषणा  सुविधाओं  को  सेवानिवृत्ति  सुविधाओं  से  अलग  कर  दिया  जाए  अर्थात्‌
 वसीयत  सम्पदा  और  वसीयत  के  सम्बन्ध  में  प्रेषणाओं  को  विदेशी  राष्ट्रीक  लाभ  प्राप्तकर्त्ताओं  के

 मामले  में  सामान्य  सेवानिवृत्ति  सुविधाओं  के  अतिरिक्त  कर  दिया

 (ii)  प्रारम्भिक  प्रेषण  की  सीमा  को  बढ़ा  कर  5  लाख  रुपए  कर  दिया  जाए  और  परवर्ती

 प्रेषणाओं  को  बढ़ाकर  2.5  लाख  रुपए  प्रतिवर्ष  कर  दिया  जाए  ।  ग

 वस्तुओं  का  नगद  भुगतान  के  भ्राधार  पर  निर्यात

 ()  सूची  की  वस्तुओं  के  आयात  पर  एजेंसी  कमीशन  की  दर  की
 सीमा  को  5  प्रतिषत  से  बढ़ाकर  निर्यात  मल्य  का  7.5  प्रतिशत  कर  दिया  जाए  ।  इसी  प्रकार

 सूचीਂ  की  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  एजेंसी  कमीशन  की  दर  को  बढ़ाकर  निर्यात  मूल्य  का  12.5

 शत  कर  दिया  जाए

 (1)  एजेंसी  कमीशन  की  संशोधित  सीमा  दर  सभी  देशों  को  आयात  की  जाने  वाली  वस्तुओं
 पर  लागू  होगी  ।  चुनींदा  सूची  और  गंर  चुनींदा  सूची  की  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  2.5  प्रतिशत  के

 अन्तर  की  राशि  भारतीय  रिजर्व  बेंक  को  उपलब्ध  होगी  ।  इसका  प्रयोग  केवल  केन्द्रीय  कार्यालय  द्वारा

 ही  किया  जाना  चाहिए  न  कि  विदेशी  मुद्रा  विभाग के  क्षेत्रीय  कार्यालय  इस  प्रयोजन  के

 लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  वित्त  मन्त्रालय  के  परामशं  से  उपयुक्त  दिशा  -  निर्देश  तैयार
 इन  सीमाओं  से  अधिक  के  एजेंसी  कमीशन  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  सरकार  के  परामह्ां  से  विचार
 किया  जाए  ।  -

 आस्थगित  भुगतान  शर्तों  पर  इन्जीनियरो  बस्तुझ्नों  का  निर्यात

 परियोजना  निर्यात  के  वित्तीय  संस्थानों  के  कार्यकारी  दल  द्वारा  बोली  देने  वाले  को  संविदा

 मूल्य  के  10  प्रतिशत  तक  एजेंसी  कमीशन  देने  की  स्वीकृति  दी  जा  सकती  है  ।

 एजे  न्‍सी  कमोशन  को  ध्रावधिक  प्रथणाएं

 प्राधिकृत  डीलरों  द्वारा  की  नामजद  शाखाओं  को  यह  शक्तियां  प्रदत्त
 की  जाए  कि  वे  परियोजना  निर्यात  के  वित्तीय  संस्थानों  के  कार्यकारी  दल  या  भारतीय  रिजर्व  बेंक
 जसा  भी  मामला  के  द्वारा  जारी  किए  गए  आरम्भिक  स्वीकृति  पत्र  के  आधार  पर  एजेंसी
 कमीदन  से  संबंधित  आवधिक  प्रेषणाएं  प्रभावी  कर
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 जी  सउफ  नकइअइइओओ

 जहाजरानी  कंपनियों  की  समस्याएं

 अधिशेष  भाड़ा  पैसेज  कलेक्शन  :

 भारतीय  रिजवं  बेंक  साधारण  बीमा  निगम  और  महानिदेशक  आपूर्ति  क ेमशविरे  से

 रण  बीमा  निगम  द्वारा  अनुमोदत  पोतों  पर  निर्यात/आयात  माल  बुक  करने  से  सम्बन्धित  भारतीय

 पोतवणिकों  के  लिए  व्यापक  दिशानिदेश  बनाएगा  ताकि  मार्ग  में  या  गहरे  समुद्र  में  माल  या  जहाज
 नष्ट  होने  क ेकारण  नुकसान/ख्चो  को  बचाया  जा  सके  ।

 पत्तन  भोड़-भाड़  ओर  निरद्रता  प्रभार

 ट्रें म्प  पोत  प्रचालकों  द्वारा  दायर  दावों  की  रकम  कांफ्रस  लाइन  पोत  के  सम्बन्ध  में  दायर

 रकमों  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।  संदिग्ध  मामले  भारतीय  रिजय॑ं  बंक  द्वारा  महानिदेशक  आपूर्ति

 के  परामहं  से  निपटाए  जाए  ।

 विदेश  में  प्रचालनात्मक  खर्थों  ओर  शुष्क  गोदी  की  फालत्‌  पुण्षों  के  क्रय

 झ्रावि  से  सम्बन्धित  प्रेषणाएं

 भारतीय  जहाजरानी  कंपनियों  के  शुष्क  विदेश  में  मरम्मत  और  फालसू  पुओं  की

 खरीद  से  संबंधित  आवेदन  पत्रों  पर  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  महानिदेशक  आपूर्ति  के  मणविरे  से

 कार्यवाही  की

 <  प्रतिरिकत  खर्चो  के  लिए  प्रेषणाएं

 जहाजरानी  कंपनियों  द्वारा  विदेश  में  अतिरिक्त  खर्चो  के  लिए  की  गई  प्रेषणाओं  से  संबंधित

 आवेदन-पत्नों  पर  भारतीय  रिजव॑  बंक  द्वारा  महानिदेशक  आपूर्ति  की सलाह  से  विचार  किया
 ग

 कांउप्टर  व्यापार  तथा  लिक  सोदे

 Star  जैसा  कि  पटवर्धन  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई  है  जब  तक  भारतीय  रिजवं  बंक  पर्याप्त

 कड़े  प्राप्त  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हो जाता  और  उसे  अपेक्षित  अनुभव  प्राप्त  नहीं  हो  जाता  तथा

 भारत  सरकार  आवेदन  पत्रों  पर  कायंवाही  करने  के  लिए  व्यापक  दिशा-निर्देश  तैयार  नहीं  कर  पाती

 तब  तक  भारतीय  रिजवं  बेक  इन  आवेदन-पत्रों  पर  भारत  सरकार  की  सलाह  से

 कार्यवाही  करता  रहे  ।

 भारतीय  कंपनियों  हारा  विदेशी  शयर  होल्डरों  को  लाभांध  का  प्रेषण

 ()  प्राधिकृत  डीलरों  को  यह  शक्ति  प्रदत्त  कर  दी  जाए  कि  वे  सभी  गैर-फेरा  कंपनियों  के

 विदेशी  शेयर  होल्डरों  के  लाभांश  प्रेषण  से  सम्बन्धित  आवेदन-पत्रों  पर  कार्यवाही  कर

 (ii)  अनिवासी  शेयर  होल्डरों  को  लाभांश  प्रेषण  के  लिए  फेरा  कंपनियों  के  आवेदन  पत्र
 केन्द्रीय  विदेशी  मुद्रा  विभाग  द्वारा  केन्द्रीय  रूप  से  निपटाए  जाते
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 नि  क  एप  प  ध जजणफजफ

 भारतीय  रिजवं  बेंक  धारा  9  निवासी  के  अधीत  एक  अधिसूचना  जारी  करे  ताकि

 भारत  में  आने  बाले  अनिवासी  भारतीयों  पर  निवासी  भारतीयों  द्वारा  मेजवानी  की  सुविधा  दी  जा

 सके  बशततों  कि  प्रत्येक  मौके  पर  इस  सम्बन्ध  में  किया  गया  खर्च  2000  रुपए  से  अधिक  न  हो  ।

 और-प्रत्यावतंन  ध्राधार  पर  उधार  :

 निवासी  भारतीयों  को  यह  अनुमति  दी  जाए  कि  वे  अपने  अनिवासी  निकट  के  सम्बन्धियों

 और  मित्रों  से  व्यक्तिगत  कार्य  के  लिए  और  कुछ  कारबार  कार्यकलाप  के  लिए  गैर-प्रत्याबतंन  आधार

 पर  आसानी  से  कर्ज  ले  बशरतें  कि  मूलधन  अदायगी  भौर  ब्याज  की  वापसी  के  लिए  निर्धारित
 शर्ते  पूरी  की  जाती  हों  ।

 विदेशी  तकतीशियों/विद्येषज्ञों  का  भारत  में  झ्लाना  भोर  जाना  तथा  देनिक  शुल्क  को  दर

 भारतीय  रिजर्व  बंक  मुद्रा  के  क्षंत्रीय  कार्यालय  विदेशी  तकनीशियनों
 विदोषज्ञों  के  लिए  प्रतिदिन  के  शुल्क  हेतु  500  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी  डालर  तक  विदेशी  म॒द्रा  जारी
 कर  सकते  500  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी  डालर  से  अधिक  के  आवेदन  पत्रों  पर  विदेशी  मुद्रा
 विभाग  के  केन्द्रीय  कार्यालय  द्वारा  कायंबाही  की

 फेरा/फेरा  --  भिन्न  कम्पनियों  में  अनिवासी  निवेशकों  की  नियुक्ति

 भारतीय  रिजव॑  बेंक  भारतीय  कम्पनियों  को  बात  के  लिए  एक  सामान्य  अनुमति
 दे  सकता  है  कि  वे  बोर्ड  की  बैठकों  में  और  मेकवान  कम्पनी  के  अन्य  शासकीय  कारोबार  के  प्रयोजन
 से  आने  वाले  अपने  अनिवासी  निदेशकों  की  यात्रा  के  लिए  आने-जाने  के  मार्गों  की  भारत  में

 भारतीय  रुपयों  में  बुकिंग

 भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  भारतीय  कम्पनियों  को  इस  बात  के  लिए  सामान्य  अनुमति
 दी  जाए  कि  वे  बोर्ड  की  बंठकों  और  अन्य  दासकीय  प्रयोजनों  से  यात्रा  करने  वाले  अपने  अनिवासी

 निदेशकों  के  स्थानीय  ख्चों  को  पूरा  करे  जिसकी  दर  प्रतिदिन  देशों  रुपये  से  अधिक  नहीं  होगी  और

 जिसकी  अधिकतम  अवधि  एक  बार  में  5  दिन  होगी  ।

 समाचार  पन्नों/समाचार  एजेन्सियों  द्वारा  विदेशों  में  नियुक्त  किए  गए  संवाददाताझों  के  लिए
 विदेशी  मुद्रा  सुविधाएं

 ()  यू०  के०|यू०  एस०  ए०/जापान/यूरोपीय/खाड़ी  देशों  और  अन्य  देशों  के  लिए  दरों  को

 प्रति  माह  और  अन्य प्रयोजनों  प्रति  माह  के  मौजूदा  दरों  से  बढ़ाकर  क्रमश  2500
 अमरीकी  डालर  और  2000  अमरीको  डालर  कर  दिया

 द्वारा निर्धारित दरों के (४) विभिल प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए भारतीय रिजवं वे पर अमेरिकी डालरों में व्यक्त साथ समरूपता लाने की दृष्टि से दरों की भारतीय रुपयों के स्थान किया ज 64
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 (iii)  भारतीय  रिजवं  समाचार  पत्रों  और  समाचार  एजेंसियों  को  ब्लेंकिट  मुद्रा  परमिट
 जारी  करते  के  लिए  सरकार  के  साथ  विचार  विमर्श  करके  एक  स्कीम  तंयार  कर  सकता  हैਂ  जिससे

 वे  विदेशों  से  प्राप्त  की  गई  प्रकाशन  सामग्री  यात्रा  लागत  और  विदेशों  में  संवाददाताओं  के  होटल
 खर्च  एवं  तार/टेलिफोन  प्रभार  ज॑से  कार्यालय  के  खर्च  का  मुगतान  किया  जा  सके  ।  ,

 भारत  सरकार  हारा  भारतीय  रिजवं  बंक  को  अतिरिक्त  शक्तियां  प्रदान  करता

 धास्थगित  प्रदायगी  शर्तों  पर  ह  जीनियरी  घस्तुओं  का  निर्यात  भौर  टर्न-फो/निर्माण

 कार्य  संधिशा  *

 भ्रप्रिम  और  मकद  अक्षयगी

 परियोजन  निर्यात  कार्यकारी  दल  को  इस  बात  के  लिए  अधिकार  दिया  जाए  कि  वह
 आपबादिक  मामलों  में  उसके  गुण  अवगुण  के  आधार  इस  बात  से  सन्तुष्ट  होने  के  पश्चात्‌
 विदेशी  खरीदकर्ता  से  अग्निम/नकद.  अदायगो  प्राप्त  करने  को  कोई  सम्मावनाਂ  नहीं  है  बल्कि  संविदा  सेਂ

 .  उपयुक्त  लाभ  बोली  की  कीमत  की  5  प्रतिशत  अग्नरिम/तकद  अदायगी  की  न्यूनतम

 अपेक्षा  को  हटा  सके  ।

 भारतोय  संविदाकर्ताओं  हारा  प्रस्थायी  अधिशेष  राशियों  का  विदेशों  में  निवेश

 विदेशों  में  टने-की/निर्माण  कार्य  सिवा  संविदा  निष्पादित  करने  वाले  भारतीय  संविदाकारों

 द्वारा  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  अनुमति  से  लघु  आवधिक  बैंक  में  अस्थायी  अधिणेष

 राशियों  के  निवेश  करने  से  अजित  ब्याज  की  राशि  की  उसी  परियोजना  के  व्यय  को  पूरा  करने  के

 लिए'विदेश  में  ही  रखने  की  अनुमति  दी

 दिपक्षोय  समूह  वाले  देशों  से  निर्यात  के  आड्डरों  को  पूरा  करने  के  लिए  विदेशी  समूह
 स्रोतों  से  प्राप्त  किए  गए  पुओं/संघटकों  के  बास्ते  मुक्त  विदेशी  मुद्रा  में अवायगी

 <  भारतीय  रिजवं  बेक  को  इस  बात  के  लिए  अधिकार  जाए  कि  वह  द्विपक्षीय  समूह
 देशों  से  प्राप्त  किये  गये  मिर्यात  आर्ड रों  की  पूर्ति  के लिए  संतुलन  उपस्कर  छोटे  संघटकों  की  खरीद
 के  वास्ते  मुक्त  विदेशो  मूद्रा  में  की  गई  प्रेषणाओं  वाले  मामलों  में  अपनी  अनुमति  प्रदान  कर  सके  ।

 मुक्त  विदेशी  मुद्रा  में  पूरा  किया  जाने  वंलला  व्यय  पूरे  निर्यात  आर्डर  की  कीमत  के  25  प्रतिशत  के
 भीतर  होना

 अ्रण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समू ह  में  होटलों  का

 58.  श्री  भीकास्त  दत्त  नरसिह  राज  वाडियर  :.  क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गैर  सरकारी  क्षेत्र  से अण्डमान  और  द्वीप  समूह  में  एक
 होटल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किया  है
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 यदि  तो  उन  गैर-सरकारी  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्होंने  सरकार  के  इस
 प्रस्ताव  के  प्रत्युत्तर  में  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  होटल  स्थापित  करने  के  लिए  अपनी

 इच्छा  प्रकट  की है
 ;  और  -

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  गर-सरकारी  या  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  होटलों
 के  निर्माण  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 aa  पयंटस  मंत्रों  लो  समोहस्मद  :  और  अंडमान  और  निकोबार

 समूह  में  पर्यटक  आधार  सँशंचना  के  विकास  की  जो  योजनाएं  भारत  सरकार  के  विचारधीन  हैं  उनमें

 गैर-सरकारी  क्षत्र  द्वारा  होटलों  के  निर्माण  की  षरिकल्पना  की  गई  अतः  अनेक  उद्यमियों  ने

 पोर्ट  ब्लेयर  में  और  अंडमान  समूह  के  निकटवर्ती  द्वीपों  पर  होटलों  का  निर्माण  करने  की  रूचि

 दिखाई  अभी  तक  तीन  गेर-सरकारी  पार्टियों  यथा  (i)  मँसर्स  स्टलिंग  हालिड़े  रिसार्टंस

 प्राइवेट  लिमिटेड  मद्रास  ;.  (ii)  ट्रैवफ  कार्पोरेशन  प्राइवेट  लिमिटेट  बम्बई

 (11)  श्री  नरेन  आर  भुटा  अम्बई  ने  इन  द्वीपसमूहों  में  होटलों  का  निर्माण  करने  के  लिए  अपने

 विद्धिष्ट  इरादों  को  व्यक्त  किया  है  ।

 पर्यटन  विभाग  ने  एक  गर-सरकारी  पार्टी  की  पोर्ट  ब्लेयर  में  48  कमरों  वाली  एक
 3  स्टार  परियोजना  को  पर्गटंकों  के  लिए  इसकी  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पहले  ही

 अनुमोदित  कर  दिया  है  परन्तु  पार्टी  से  इस  परियोजना  के  निर्माण  में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  कोई
 रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  खववंजनिक  क्ष  त्र  का  एक  अंडमान  में  300  बैड  वाली
 एक  होटल  परियोजना  के  निर्माण  की  योज॑ना  बना  रहा

 विवेज्ञों  में हयकरधा  उत्पादों  को  लोक़प्रिय  बनाने  को  योजना

 589.  श्री  सेघद  मखूदल  हुसन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विदेशों  में

 हथकरघधा  उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कौन  सी  योजनाएं  आरम्भ  की

 wen
 ब्त्र  संत्रालय  सें  उपसंत्री  एस०  कृष्ण  :  सरकार  ने  विदेशों  में  हथयकरघा

 निर्यात  परिषद  की  स्थापना  की  परिषद  विदेशों  में  हथकरघा  उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिए  निम्नोक्त  कार्य-कलाप  कर  रही

 (1)  व्यापार  मेलों  में  भाग  लेना

 (2)  ज़ेता-विक्रेता  बैठक  आयोजित  करना

 (3)  विक्री-सह-अध्ययन  दल  भेजना

 (4)  भारतीय  हथकरघधा  उत्पादों  के  बारे  में  विदेशों  में  विज्ञापन

 66



 16  1908  जो  लिखित  उत्तरं

 (5)  विदेशों  क्रेता  दलों  और  डिजाइनरों  को  आमन्त्रित  करना  ।

 सरकार  उपयुक्त  निर्यात  संवर्धन  कार्य-कलापों  में  परिषद  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती

 हैं  ।  "

 क्षांश्न  प्रवेश  में

 का

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बेरोजगार  युवकों  को  ऋण

 590.  श्री  एस०  पर्ला
 '  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृत  बैंकों  द्वारा  वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  में  20  सूत्री
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आंध्र  प्रदेश  में  कितने  बेरोजगार  युवकों  को  ऋण  मंजर  किया  गया  ;  और

 बेरोजगार  युवकों  को  ऋण  के  रूप  में  बंक-वार  और  वर्ष-बार  कुल  कितनी  धनराशि

 दी  गयी  ?  हैं

 वित्त  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्रों  जनादन  :  और  सम्भवत

 माननीय  सदस्य  का  आशय  वर्ष  1983-84  में  शुरू  की  गई  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार

 देने  की  योजना  से  बंकों  को  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  पूछे  गए  ढंग  से  सचना  प्राप्त

 नहीं  होती  है  ।  उद्योग  विकास  आयुक्त  के  कार्यालय  से  प्राप्त
 खचना  के  अनुसार  वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  आंध्र  प्रदेक्ष  में  ्रमणश

 14,  781  मामलों  में  29.36  करोड़  13,084  भामलों  में  27.34  करोड़  रुपये  तथा  .

 16,  518  मामलों  में  34.74  करोड़  रुपये  मंजूर  किए  गए  थे  ।

 कषि  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  कोਂ  स्थापना

 591.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  कृषि  उत्पाद  निर्यात  विकास

 करण  के  मामलों  की  देखभाल  करने  के  लिए  पैनल  की  स्थापना  के  बारे  में  ।8  1986  के
 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  187  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 ॥  कया  कृषि  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  का  अब  तक  गठन  कर  दिया  गया  है  ;

 और  े

 यदि  तो  इसमें  विलंब  के  क्या  कारण  है  ?

 वाणिज्य  भन्त्रालप  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  वास  :  जी  कृषि  एव
 साधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  का  गठन  हो  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 ,

 कम  कोसतो  पत्थर  पर  शुल्क  में  छूट

 592.  श्री  जगन्ताथ  पाठक  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बढाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टूटे/टुकड़े/टूटे-फूटे/बरबाद  रूप  में  कम  कीमती  पत्थरों  पर  शुल्क  में  छूट  देने  का
 प्रस्ताव  है  ;  और  ह

 ा
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 यदि  तो  इस  प्रकार  की  रियायतों  सम्बन्धी  ब्यौरा  जया  है  और  त  क्षंत्र  में

 निर्यात  की  दूसरी  सर्वाधिक  मद  के  रूप  में  अपने  स्तर  को  प्राप्त  करने  के लिए  कीमती  और  कम

 की  मती.पत्थरों  को  इससे  कितनी  सहायता  मिलेगी  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  र।/ज्य  मन्त्री  प्रिय  रंजन  दास  सुन्शी  )  .:  और  राजस्व

 विभाग  ने  दिनांक  2  1986  की  अपनी  अधिसूचना  सख्या  में  स्पष्टतः

 उल्लेख  किया  है  कि  टूटे-फूटे  तथा  बरबाद  अधंमूल्यवान  पत्थरों  को  शी  संख्या  7103.10
 के  भंतगंत  अनगढ़े  या  सामान्यतः  घिरे  हुए  या  खुरदरे  किस्म  के  पत्थरों  की  दामावली  में  शामिल

 किया  जाएगा  जिन  पर  पहले  से  ही  सौमा  शुल्क  से  छूट  दी  गई  ऐसी  आशा  है  कि  इससे  कच्चे

 माल  की  सप्लाइयां  बढ़े  गी और  संसाधित  अध॑मूल्यवान  पत्थरों  के  हमारे  निर्योतों  को  बढ़ाने  में

 सहायता  मिलेगी  ।
 ह

 मध्य-पू्व  क्षेत्र  की  स्थिति

 593.  धम्पन  धाभस  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेगे

 मध्य-पूर्व  क्षेत्र  मे ंचल  रही  है  स्थिति  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  विचार  है  ;  और

 इस  क्षेत्र  में  शांति  को  खतरा  उत्पन्न  करने  वाले  विभिन्‍न  मसलों  के  समापन  में

 सहायता  देने  हेतु  भारत  ने  हाल  ही  मैं  क्या  कार्यवाही  की  है  वधवा  करने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  सरकार  समझती  है  कि  परिचय

 एशिया  की  स्थिति  अभी  भी  विस्फोटक  बनी  हुई  है  क्योंकि  इजराइल  अरब  क्षेत्रों  पर  बराबर  कब्जा

 किपु  हुए  हैं  तथा  फिलीस्तितियों  को अज  निर्णय  और  अपना  एक  स्वतन्त्र  राज्य  स्थापित  करने  के

 अधिकार  से  वंचित  रखा  जा  रहा  लवनान  पर  इजराइल  क्रे  आक्रमण  तथा  उसके  भागों  पर

 बरावर  कब्जा  करने  से  स्थिति  और  भी  बिगड़  गई

 भारत  ने  फिलिस्तीन  के  पक्ष  का  हमेशा  समर्थन  किया  है  और  अब  भी  करता

 भारत  परिचिम  एशिया  के  सम्बन्ध  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  बुलाने  का  भी  समर्थन  करता  इस
 प्रस्ताव  को  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  का  तथा  संघर्ष  के  अधिकांश  पक्षा  का  समर्थन  भी  प्राप्त

 भारत  फिलीस्तीन  सम्बन्धी  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  9  सदस्यों  की  समिति  का  भी  सदस्य  भारत

 बराबर  अपना  दबाव  डालता  रहेगा  तथा  सभी  देशों  के  साथ  सम्पक  बनाए  रहेगा  ताकि  पदिचम

 एशियाई  संघर्ष  का  संगत  और  सम्मानजकन  समापन  टूठा  जा  सके  ।

 थाइलेंड  में  संयुक्त  उद्यम  शुरू  किया  जाना

 /  594.  भरी  राधाकान्त  दिगाल  :  क्‍या  काणिम्य  मेंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  भारतीय  कम्पनियों  ने  थाइलेंड  में  संयुक्त  उच्च म  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  किया
 ह

 यदि  तो  इन  भारतीय  कम्पनियों  के  नाम  क्या  है  ;  और
 बा
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 न्जि++  न  जज

 इन  कम्पनियों  द्वारा  शुरू  किए  जाने  वाले  उद्यमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  आज  तक  की
 स्थिति  के  अनुसार  थाइलंण्ड  में  एक  संयुक्त  उद्यम  प्रारम्भ  करने  का  केवल  एक  प्रस्ताव  इस  मंत्रालय
 के  विचारधीन  है  ।

 मैं०-रेनबेक्सी  लेबोरेट्रीज  लि०  ।

 प्रस्ताव  शुरू  में  विषणन  के  लिए  तथा  बाद  में  बल्कि  औषधियां  ब्रांडशूदा  उत्पाद

 बनाने  के  लिए

 करल  में  हयकरघा  बुनक  को  सहायता  देने  के  लिए  उपाय

 595.  श्री  के०  कुन्जम्बु  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  :

 केरल  में  हथकरघा  बुनकरों  को  सहायता  देने  के  लिए  क्या  विशिष्ट  उपाय  किए  गए

 क्‍या  सरकार  को  शिकायतों  के  बारे  में  बुनकरों  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एस०  कृष्ण  :  भारत  सरकार  हथकरघा
 उद्योय  तु्॒रा

 उसमें  लगे  बुनक्गीं  के  समग्र  विकास  करने  के  लिए  तैयार
 की  गई  अनेक  हथकरघा

 विकास  योजनाएं  कार्यान्बित  करती  रही  है  ।  ये  केरल  सहित  सभी  राज्यों  लिए  लागू  हैं  तथा

 इनको  राज्य  सरकारों  के  अभिकरणों  के  जरिए  कार्यान्वित  किया  जाता  ये  थोजनाएं  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  निम्नलिखित  है

 (i)  प्राथमिक  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  समितियों  को  शोयर  पू  जी  सहायता  ।

 (ii)  राज्य  एपैक्स  समितियों  ओर  राज्य  हथकरघधा  विकास  निगमों  को  दोयर  पूजी

 सहायता  ।  हु

 (iii)  प्राथमिक  समितियों  को  प्रबन्धकी  य  सहायता  ।

 (iv)  करघों  के  आधुनिकी  कैरण  के  लिए

 (५)  करघा-पूर्व  और  करधघा-पश्चात  प्रोसेस्िग  सुविधाओं  को  स्थापित  करने  के  लिए
 सहायता  ।

 विशेष  छूट  योजना  ।

 (vii)  जनता  कपड़ा  यौजना  ।-
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 नली ता  डी  अं

 (viii)  कल्याण  योजनाएं  जिनमें  वर्कंशे  ड-सह-आवास  योजना  तथा  लचत  निधि  योजना
 -  शामिल  हैं  ।

 भारत  सरकार  को  केरल  से  बुनकरों  की  शिकायतों
 के  सम्बन्ध  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  प्रथमिक  सहुकारों  सम्रितियों

 से  कपड़ा  सामप्री  को  खरोद

 596,  श्रो  प्रतोश  चन्द्र  सिन्हा  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  क्रि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  बी०  ए०  वी०

 कलकत्ता  ने  मान्यता  प्राप्त  सहाकारी  यूनिटों  से  खरीद  करने  सम्बन्धी  सभी  नियमों  का  उल्लंघन

 करके  बिहार  राज्य  में  स्थिति  वुछ  प्राथमिक  सहकारी  समितियों  से  बतिपय  कपड़ो  सामग्री  की  हाल

 ही  में  अभी  खरीद  की

 ©  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया

 क्या  किसी  जांच  ऐजेंसी  ने  इस  मामले  की  जांच  पहले  ही  शूरू  कर  दी  है  ;  और

 यदि  तो  उप्तके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  औरं  प्रबन्धक  मंडल  के  विरुद्ध  आम  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
 9
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 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उप  सन्त्रो  एस०  क्रण  :  जी  एन०  टी०  सी०
 बी०  ए०  बी०  लि०  की  रिपोर्ट  दर्शाती  है  कि  बेचे  गए  यान॑  के  बदले  में  बिहार

 सरकार  द्वारा  अनुमोदित  दरों  पर आजमाइसी  आधार  पर  पटना  स्थित  विपणन  डिवीजन  द्वारा

 केवल  लगभग  43.000  रु०  की  खरीदारियां  की  गई  ।

 से  :  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 झापदाधों  से  बचने  के  लिए  शरण-स्थलों  के  निर्माण  हेतु
 करल  का  कन्द्रीय  सहायता  हेत  भनुरोध

 597.  श्री  बी०  एस०  विजयराघवन  :

 श्री  के०  कुन्जम्यु
 :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  पापदाओं  से  बचने  के  लिए  शरण  स्थलों  के  निर्माण

 ,  हेतु  वित्तीय  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोष  किया
 है  ;  और

 यदि  तो  केरल  सरकार  के  अनुरोध  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 वित्त  सम्त्रालय  सें  इ्यय  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  बो०  के०  :  जी

 70  हु
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 केरल  सरकार  ने  बाढ़  राहत  सहायता  के  लिए  1985  में  प्रस्तुत  किए  गए  ज्ञापन  में  केन्द्रीय
 सरकार  से  राज्य  में  300  रोधी  शरण  गाहों  काकनर्माण

 कसने  के  लिए  12  करोड़  रुपये  की

 राशि  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  अनुरोध  किया

 राज्य  सरवार  के  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  यह  एक

 ऐसा  मद  है  जिसके  लिए  राज्य  की  योजना  में  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 केरल  में  कप्पड़  धोर  मुझप्पीलगड़  समुद्र  तट  सरगाहों  को  विकसित

 करने  को

 598.  श्रो  मुलला  पल्‍लो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  केरल  राज्य  में  समुद्र-तट  सरगाहों  को  विकसित  करने  की  कोई
 योजना  है  ;

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  केरल  के  कालौकट  जिले  में  कप्पड़  समुद्रतट  को  जहां

 डिगामा  उतरा  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ग्रेजा  .

 यदि  तो  विकास  के  लिए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  सरकार  की  योजना  केरल  के  कन्तोर  जिले  में  मुभप्पीलगड़  समुद्रतट  को  विकसित
 का  और  '

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है  ?

 परयंटन  मंत्री  मोहम्मद  :  हां  ।

 हां  ।
 ह

 केरल  राज्य  सरकार  की  प्रस्तावित  कप्पड़  समृद्रतट  बिहार-स्थल  पर  4  समुद्रतट
 एक  स्वागत  स्वास्थ्य  क्लबਂ  तरणताल  और  कैफेटेरियाओं  का  निर्माण  करने  की

 योजना

 और  (४)  राज्य  सरकार  ने  1987-88  में  कन्नानोर  जिले  में  मुभप्पलीगड़  समुद्रतट
 को  भी  एक  समुद्रतट  बिहार  स्थल  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिए  अभिनिर्धारित  किया  तथापि
 राज्य  सरकार  से  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 झराँष्  प्रदेश  में  राष्ट्रीयक्त  बेकों  फो  शालाएं  खोलना
 ०

 599.  श्री  कदुरी  नारायण  स्वामी  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीयक्त  बंकों  की और  शाखाएं  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  ;
 भौर
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 यदि  तो  तत्सुम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैऔर  उन्हें  किन-किन  स्थानों  पर  खोला

 जाएगा  ?  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  बेंक

 भारतीय  रिजव॑  बेंक  द्वारा  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  के  आधार  पर  विभिन्‍न  केन्द्रों  मे ंअपनी

 शाखाएं  खोलते  हैं  ।  अर्प्रल  से  किया  की  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तगंत
 अग्रणी  बैंकों  और  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  शाखा  लॉइसेंसिंग  नीति  के  अंतर्गत

 निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  केन्द्रों  का  पता  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  जिला

 परामशंदात्री  समितियों  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  अनुमोदित  इस  प्रकार  पता  लगाए  गए  केन्द्रों  की

 सूची  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  मेजें  ।  भारतीय  रिजर्व  बंक  ने  भी  बताया  है  कि  आंध्र  प्रदेश

 सरकार  ने  वाणिज्यिक  बंकों  द्वारा  शाखाएं  खोलने  के  लिए  अभी  केन्द्रों  की सची  मेजी  है  ।.  भारतीय

 रिजव॑  बेक  ने  बताया  है  कि  इन  प्रस्तावों  कीਂ  जांच  का  काम  अभी  पूरा  नहीं  हुआ  अतः  वर्तमान  .

 शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तगंत आंध्र प्रदेश में किसी भी राष्ट्रीयकत बेंक को अभी तक केन्द्र आंबटित नहीं किए गए रँ बिनिर्माताओं पर वकाया उत्पाद शुल्क * 600. श्रीं के० राममति : क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : : « उन वितिर्माताओं के नाम क्या हैं जिनकी और 3। को 50 लाख रुपये से अधिक उत्पाद शुल्क के दावे बकाया पड़े थे ; इनमें से प्रत्येक विनिर्माता के विरुद्ध गत तीन वर्षों से बकाया दाबों और प्रत्येक विनिर्माता द्वारा जमा की गई राशि का वषंवार ब्यौरा क्‍या है ; क्या इनमें से कोई विनिर्माता शीष॑स्थ पचास ओद्योगिक घरानों से सम्बन्धित है ; और यदि तो उनके सम्बन्धों का स्वरूप क्‍या है ? वित्त संत्रालय में राज्य मंत्रो जनादन : से : संभव सीमा तक एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी । न जनता कपड़े का उत्पादन भी हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्‍या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे , क्‍या जनता कपड़े का अपेक्षित मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को अपेक्षित राहत नहीं मिल रही है यदि तो इसके क्‍या कारण हैं गत महीनों के दौरान कितसी मात्रा में जनता कपड़े का उत्पादन किया गया और इसका किस प्रकार किया गया ; 72 न
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 इसका  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  :  और

 क्या  सरकार  ने  वेतन  भोगी  लोगों  को  अधिक  सुविधाएं  देने  की  दृष्टि  से
 सरकार  कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई  दिल्‍ली  के  माध्यम  से  जनता  कपड़ा
 बेचने  के  लिए  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  कोई  निर्देश  जारी  किए  है  ?

 _>
 मंत्रालय  में  उप  सम्त्री  एस०  कृष्ण  :  ओर  उपदान  के

 भुगतान  की  संसाधन  सम्बन्ध ड्री  कठिनाइयों  को  महू  नजरा  रखते  हुए  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  का

 आहए्यय  कमजौर  वर्गों  की  समूची  आवश्यकताओं  को  पूरा  करना  नहीं

 1985-86  के  दौरान  पूरे  देश  में  398  मिलियन  वर्गमीटर  जनता  कपड़े  का  उत्पादन

 हुआ  इसकी  खपत  अधिकाशतः  उन्हीं  राज्यों  में  होती  हैं  जहां  इसका  उत्पादन  होता  है  ।

 1985  की  नयी  वस्त्र  नीति  में  कन्ट्रोल  के  कपड़े  के  उत्पादन  को  नेशनल  टैक्स

 टाइल  कार्पोरेशन  से  हथकरघा  क्षेत्र  को  अन्तरित  करने  की  व्यवस्थां  की  गई  इसके  फलस्थरूप

 1985-86  के  420  मिलियन  बर्गमीटर  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  1986-87  में  जनता  कपड़े  का  लक्ष्य  “

 बढ़ाकर  500  मिलियन  बगर्ग  मीटर  कर  दिया  गया

 (3)  नई  दिल्‍ली  में  जनता  कपड़े  के  वितरण  के  लिए  एन०टी०सी०  ने  ऐसे  कोई  मार्ग॑दर्शी

 सिद्धांत  जारी  नहीं  किए  हैं  ।

 >  आय  कर  तथा  घन  कर  का  स्वेष्छिक  प्रकटीकरण
 ८  '  ॥

 602.  डा०  लन्द्रशेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  आयकर  धन-कर  के  स्वेच्छिक  प्रकटीकरण  की
 अवधि  और  बढ़ा  दी

 यह  अवधि  पहले  भी  बढ़ाई  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  इसके  लिए  अब  अन्तिम  तारीख  क्या  निर्धारित  की  गई  है  तथा  यह  अवधि

 बार-बार  बढ़ाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादन  :  हां  ।  आयकर  और

 कर  अधिनियमों  के  अन्तगंत  राजसभा  की  अवधि  आगे  और  बढ़ाई  गई  है  ।

 ह  अब  अन्तिम  तारीख  31  1987  निर्धारित  की  गई  तारीख  में  वृद्धि  जनता

 की  मांग  पर  और  करदाताओं  से  अच्छी  प्रतिक्रिया  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  गई  है  ।
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 a  जनम

 ]
 ”

 विदेशों  में  भारतीय  उद्यम  बढ़ाने  क ेलिए  जल  निधि

 603.  क्री  गुरुवास  कामत  :  क्‍या  वाणिज्य  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 SJ  कया  सरकार  को  विदेशों  में  भारतीय  संयुक्त  उद्यम  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  चल
 निधि  स्थापित  करने  ।  सम्बन्ध  सुमाव  प्राप्त  हुए  हैं

 हां  तो  इन  सुकावों  की  जांच  कर  ली  गई  है  ;  और

 यदि  तो  निकट  भविष्य  में  विदेशों  में  ऐसे  संयुक्त  उद्यमों  को  बढ़ावा  देने  के लिए
 क्या  उपाय  किए  जाने  का  प्रस्ताव  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  वास  :  विदेशों  में  चल  रहे
 संयुक्त  उद्यमों  के  लिए  एक  चल  निधि  बनाने  के  लिए  कोई  सुझाव  प्राप्त  नहीं  हुआ  तनजानिया

 विष्य  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  संयुक्त  उद्यमों  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  की  एक  निधि  बनाने

 लिए  भारतोय  उच्चा  दार-एं-सलाम  से  एक  सुमाव  प्राप्त  हुआ  है  ।

 दार-ए-सलाम  के  इस  सुझाव  पर  इस  मंत्रालय  में  विचार  किया  जा  रहा
 है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 झफ़ोका  भारतीय  परियोजनाओञों  ओर  परामशंदायी  सेशओं  का  निर्यात

 604,  श्री  मुरलोधर  भाने  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  भारतीय  परियोजनाओं  और  परामशेंदायी  सेवाओं  का  अफ्रीका  और

 ऐसे  नये  बाजारों  जहां  इन  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  अवसर  होने  की  संभावना  निर्यात  करने  के  बारे
 में  कोई  अध्ययन  किया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍त्रो  प्रिय  रंजन  वास  :  से  पश्चिम

 एशिया  में  भारतीय  परियोजना  निर्यातों  के  लिए  बाजारों  के  संकुचन  को  देखते  अफ़ीका  और

 दक्षिण  पूर्व  एशिया  जैसे  अन्य  क्षेत्रों  मे ंविविधीकरण  के  प्रयास  किए  जा  रहे  इस  उद्ं ध्य  की

 पूर्ति  के  लिए  विदेशों  में  हमारी  मिशनों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  विभिन्‍न  देशों  की  विकास

 योजनाएं  और  परियोजनाओं  के  लिए  उपलब्ध  अवसरः  सरकार  के  नोटिस  में  भारतीय
 कम्पतियों  के  व्यापार  अंश  को  बढ़ाने  के  लिए  .

 भारतीय  आयात  बेक  ने

 पक्षीय  एजेंसियों  द्वारा  वित्त  घोषित  परियोजनाएं  अभिज्ञात  करने  हेतु  एक  ट्रें  किंग  प्रणाली  तैयार  की

 है  ।  एग्जिम  बेक  द्वारा  बांशिगटन  और  मविदजान  में  प्रतिनिधि  कार्यालय  स्थापित  किए  गए
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 >>  >--++---

 विदव  एशियाई  विकास  अफ्रीकी  विकास  बेंक  जैसी  बहुपक्षीय  वित्तपोषक  एजसियों  द्वाराਂ

 वित्त  पोषित  परियोजनाओं  के  बारे  में  जानकारी  नियमित  रूप  से  इंजीनियरी  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌
 और  भारतीय  विदेश  निर्माण  परिपद  द्वारा  अपनी  पाक्षिक  पत्रिकाओं  के  माध्यम  से  दी  जाती

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  भ्रधिनियस  के  श्रन्तगंत  किए  गए
 उल्लंधनों  के  लिए  क्षमादान

 पोजना
 है

 606.  श्रीमतो  पढेल  रमाबेन  :

 रामजी  भाई  मावाणि  :  क्‍या  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  19-10-86  के  एक्सप्रेसਂ  में  इन  फैरा
 स्कीमਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसके  अनुसार  भारतीय
 रिजवं  बंक  ने  विदेशी  मुद्र|  विनियमन  अधिनियम  के  उल्लंघनों  के  लिए  क्षमादात  योजना के  बारे  में

 कुछ  आपत्तियां  की  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया
 और  *

 क्षमादान  योजना  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की  सम्बावना  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  जनाइंन  :  समाचार  पत्र  में

 प्रकाशित  समाचार  वास्तविक  रूप  से  ठीक  नहीं  हैं  ।

 और  :  कित्त  मन्त्री  जी  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  पहले  ही  6

 1986 को  दिया  जा  चुका  है  ।

 विस्कोज  फाइवर  को  किस्‍स  गुणाक

 607,  डा०  ए०  पटेल  :

 श्री  सी०  जंगा  रेहडो  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  उत्पादित  विस्कोज  फाइबर  की  किस्म  गुणांक  कया  है  और  उनकी  प्रति

 किलोग्राम  उत्पादन  लागत  कितनी  है  ;

 उक्त  गृणांक  और  उत्पादन  लागत  जापान  की  लोन  बेल  और  सुपर  लोन

 बेल  फाइबर  तथा  दक्षिण  कोर्टेसेल्डस  आदि  की

 तुलना  में  कितनी  है  ;
 |

 भारतीय  फाइबर  की  किस्म  घटिया  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;  और  .

 भारतीय  फाइबर  की  किस्म  में  सुधार  करने  और  उसकी  लागत  कम  करने  हेतु  क्या
 कदम  उठ़ाए  जा  रहे  हैं  ताकि  वह  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पद्धा  कर  सके  ?
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 ऑऑओओनी  ७

 बस्त्र  सन्‍्त्रालय  सें  उप  सन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  से  विस्कोज  फाइब

 का  किस्प्र  प्रयुक्त  लकड़ी  की  लुगदी  अर्थात्‌  लुगदी  के  निर्माण  में  लकड़ी  की  किस्म

 पर  निर्भर  होता  एक  प्रमुख  विनिर्माता  के  अनुसार  1984-85  के  द्वौरान  उत्पादन  की

 विस्कोज  स्टेपल  फाइबर  के  लिए  17.90  रुं०  से  20.74  रु०  प्रधि  किग्रा०  के  वीच  तथा  ग्रंसीलीन

 फाइबर  के  लिए  27.22  go  प्रति  किग्रा०  थी  ।  बताया  जाता  है  कि  विभिन्‍न  किस्म  की  लकड़ी  से

 उत्पादित  भारतीय  विस्कोस  स्टंपल  फाइबर  का  किस्म  अन्य  देक्षों  में  उत्पादित  फाइबर  के

 समान  दक्षिण  इंग्लेंड  आदि  में  उत्पादित  विस्कोस  फाइबर  के  किस्म

 गुणांक  में  अन्तर  होगा  क्योंकि  उनमें  निदिष्ट  किसमें  उनके  ट्रेंड  मार्क  तथा  उनके  स्वामित्व  उत्पादों

 के  सूचक
 ह॒

 आवश्यकताओं  के  लिए  प्रतियोगी  कीमतों  पर  फाइबर  की  उपलब्धता  में

 सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  ने  समय-समय  पर  नयी  क्षमता  के  लिए  आह्यय  पत्र  जारी  किए

 प्रोद्योगिक  विकास  के  लिए  सरकार  ओर  अनियासी  /
 भारतोयों  के  बोच  वार्ता

 /  608.  श्रो  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 /

 क्या  1987  में  औद्योगिक  विकास  के  बारे  में
 सरकार

 और  अनिवासी

 भारतीयों  के  बीच  वार्ता  आयोजित  की  जायेगी  ;  और  ५ '
 थदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हैं  ?

 बिस  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनावंन  :  नहीं  |  कुछ  अ  निवासी

 भारतीयों  ने  1987  में  नई  दिल्‍ली  में  एक  सम्मेलन  का  आयोजन  करने  का  इरादा  जाहिर
 किया  है  और  उन्होने  आई०  सी०  आई०  से  सह-प्रायोजन  की  मांग  भी  की  परन्तु  यह  निर्णय
 लिया  गया  है  कि  किसी  सरकारी  एजेंसी  की  तरफ  से  कोई  सह-प्रायोजन  की  व्यवस्था  नहीं  को

 जाएगी  ।  अनिवासी  भारतीयों  के  अनेक  संगठन  है  और  किसी  संगठन  विद्ञेष  का  एक  प्रतिनिधि  -

 संगठन  के  रूप  में  चयन  करता  कठिन  है  ।  इस  सम्मेलन  के  आयोजकों  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि
 सम्मेलन  का  आयोजन  उसका  करने  ओर  उसका  वित्त  पोषण  करने  की  जिम्मेदारी

 उनकी  अपनी  होगी  ।

 यह  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 हथकरघा  वस्त्रों  का  निर्यात
 जे

 609.  शी  कावस्व॒र  फनादंझन  :  वया  बस्त्न  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देछ्षा  में  हथकरधा  उद्योग  को  सुव्यवस्थित  बनाने  का  विचार  कर  रही

 क्या  यह  संच  है  कि  सरकार  को  पहले  आओ  पहले  आओ  के  आधार  पर  कोटा  देने  की
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 नवीनतम  नीतियों  के  कारण  दक्षिणी  राज्यों  के  हथकरघा  निर्यातक  अन्य  देशों  को  हथकरघा  वस्त्र

 निर्यात  करने  में  बहुत  कठिनाई  का  सामना  कर  रहे  और

 यदि  तो  दक्षिणी  राज्यों  के  विनिर्माताओं  और  निर्यातकों  की  शिकायतों  को  दूर
 करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस»  कृष्ण  :  सरकार  बुनकरों  की  उत्पादकता

 ओर  आय  बढ़ाने  तथा  हथकरघा  उत्पादकों  की  क्वालिटी  में  सुधार  लाने  के  लिये  अनेक  कदम

 उठाती  रही  है  ।

 जी

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  बाजार  सर्वेक्षण

 810.
 श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  बस्च्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रे  क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  उपभोवताओं  की  पसंद  का  लगाने  के  लिए  कोई
 बाजार  सर्वेक्षण  किया  और  ,

 '

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालव  में  उपमन्त्री  एस०  कृष्ण  :  और  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम
 की  उत्पादन  योजनाओं  में  प्राप्त  आड्डरों  तथा  वस्त्र  व  याने  दोनों  से  सम्बन्धित  बाजार  की  संभावित
 मांग  का  ध्यान  रखा  जाता  बाजार  की  प्रवृत्तियों  का  मूल्यांकन  डीलरों  आदि
 तथा  एन०  टी०  सी०  की  खुदरा  दुकानों  से  प्राप्त  फीड  बेंक  जैसे  विभिन्‍न  माध्यमों  से  किया  जाता

 प्रकाशित  आंकड़ों  का  प्रयोग  करने  के  अतिरिक्त  एन०  टी०  सी०  विशिष्ट  उत्पादों/ब।जार  खण्डों  का
 बाजार  सर्वेक्षण  भी  करता  वर्ष  1985  में  एन०  सी०  ने  कंट्रोल  कपड़े  पर  एक  उपभोक्ता

 सर्वेक्षण  किया  तथा  औद्योगिक
 फैब्रिक्स  पर  एक  सीमित  स्वेंक्षणं

 |  विस्फोस  यान  के  उत्पादन  के  लिए  संयस्त्र

 611.  श्रोमतो  किशोरों  सिह  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विस्कोस  याने  अथवा  रेशों  की  उत्पादन  क्षमता  पर्याप्त

 कया  हसके  लिए  नये  संयंत्र  लगाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 ओर
 .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  नए  संयंत्र  स्थापित  करने  में  विलम्ब  के

 कया  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  सन्‍्त्रालय  में  उपभन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  जी  कमी  को  आयातों

 द्वारा  पूरा  किया  जाता
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 और  फिलहाल  नए  एककों  को  नए  आश्यय  पत्र  जारी  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  आशय  पत्र  घारित  कम्पनियों  को  नए  संयंत्रों  को  स्थापित  करने  के  लिए  अपेक्षित  विभिन्‍न

 कारंवाईयां  पूरी  करनी  होती  आशय  पत्र  घारित  एक  कम्पनी  ने  विदेशी  सहयोग  के  अनुमोदन  और

 पूंजीगत  माल  के  आयात  के  निर्बाधन  के  लिए  उपयुक्त  आशय  पत्र  की  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए
 आवेदन  किया  नए  संयंत्र  के लिए  आशय  पत्र  घारित  एक  और  कम्पनी  ने  विदेशी  सहयोग  के

 अनुमोदन  के  लिए  आवेदन  दिया  '  है  ।

 इजरायल  का  परसाण  दाक्ति  के  रूप  सें  उभरना

 ल्‍रा

 '....
 श्री  बृजमोहन  महन्ती  :  क्या

 विदेश
 मन्‍्त्री  येह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इजरायल  परमाणु  बम  सहित  परसप्लाण
 हथियारों  का  निर्माण  करके  एक  परमाणु  शक्ति  के  रूप  में  उभर  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  नटबर  :  और  सरकार

 ने/हाल  ही  में  ऐसी  रिपोर्ट  देखी  हैं  जिनमें  इस  बात  के  प्रमाण  दिए  गये  कि  इजरायल/नाभिकीय
 हथियार  बनाने/ने  की  क्षमता  हासिल  कर  ली  इससे  केवल  अस्थिरता  ही  बढ़ेंगी  ।  इसके  अतिरिक्त
 सरकार  सभी  नाभिकीय  हथियारों  का  विरोध  करती  वह  इजरायल  के  गुप्त  नाभिकीय

 हथियारों  के  कार्यक्रम  के  बारे  में  चितित  हैं  और  इसकी  भत्संना  करती  हैं  ।

 भारत  तिब्बत  सोमा  पर  तस्करी

 डा०  गौरो  दांकर  राजहूंस
 श्रीवी०

 श्री  बनवारी  लाल

 डा०  बी०  एल०  इलेश  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  आन

 इन्डो-तिब्बत  बाड्डरਂ  द्वीषक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  की  तिब्बत  के  साथ  लगी  पूर्वी  सीमा

 पर  नियुक्त  सीमा  सुरक्षा  बल  के  जवान  तस्करी  की  गतिविधियों  का  पता  लगाने  में  असफल  रहे
 और

 भारत-तिब्बत  सीमा  पर  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  बया  कदम

 उठाने का  विचार  है  ?
 ४  ।  े  ह  ु

 र््र  बित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  जनादंन  सरकार  का  ध्यान  दिनांक

 को  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  सीमा  पर  तस्कारीਂ  शीर्षक  के  अन्तगंत

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलायः  गया  है  ।
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 नहीं  ।  प्राप्त  हुई  रिपोर्ट  यह  नहीं  दर्शातों  कि  इस  क्षेत्र  में  किसी  बड़े  प॑माने  पर

 तस्करी  सम्बन्धी  गतिविधियां  की  जा  रही  हैं  ।

 इसे  क्षेत्र  में  तस्करी  सम्बन्धी  गतिविधियों  की  रोकथाम  के  सरकार  ने  सीमा

 शुल्क  अधिनियम  के  सीमाशुल्क  अधिकारियों  के  कतिपय  कार्य  भारत  तिब्बत  सीमा  पुलिस  के
 अधिकारियों  को  सौंध  द्विए  तस्करी  के  तौर-तरीकों  की  तथा  इस  क्षंत्र  में  किए  गए  अभिग्रहणों
 की  सत्त  समीक्षा  की  जाती  है  ताकि  इसक्षत्र  में  लगायी  गई  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  की  संबंधित

 एजेंसियों  क ेसाथ  घनिष्ठ  ताल-मेल  स्थापित  करके  उपयुक्त  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  सकें  ।

 बांग्लादेश  का  पहला  परमाणु  अमुसंधान  रियेक्टर  चालू  किया  जाना

 614,  श्री  आनन्द  सिंह  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  आहाय  के  समाचारों  की ओर  दिलाया  गया  है  कि  बांग्ला
 देश  ने  14  1986  से  अपने  पहले  परमाणु  अनुसंधान  रियेक्टर  को  चालू  कर  दिया  है  ;  '

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मन्च्रालय  में  राज्य  मन्त्र  के०  नटवर  :  हां  ।

 सरकार  को  यह  पता  चला  है  कि  बांग्ला  देश  प्रांधिकारियों  के  अनुसार  इस  रिएक्टर
 को  नाभिकीय  औषध  और  अनुप्रयुक्त  क्ँषि  अनुसंधान  में  प्रयोग  के'लिए  रेडियो  आइसोटोप  के
 उत्पादन  के  क्षेत्र  में  प्रयोग  में  लाया  जाएगा  ।

 रा  संत्ताधित  फलों  व  सब्जियों  का  निर्यात

 615.  श्री  शमिन्दर  सिह  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  विद्व  आंकड़ों  के  अनुसार  भारतीय  संसाधित  फलों  और  सब्जियों  के  निर्यात  का

 प्रतिशत  कितना  है  ;  और  ेल्‍

 इस  क्षेत्र  में  कम  निर्यात  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 बाणिण्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रिय  रंजन  :  विश्व  व्यापार  के
 रूप  में  भारतीय  संत्राधित  फलों  और  सब्जियों  का  निर्यात  2%  से  भी  कम

 निर्यातों  की  वृद्धि  में  क्कावट  डालने  वाली  अनेक  बातें  इनमें  अन्य  बातों  के

 साथ  निम्नोक्त  शामिल  हैं  :

 (!)  प्रमुख  निर्यातक  देशी  की  उत्पादकता  की  तुलना  में  भारत  में  फलों  और  सब्जियों  की

 उत्पादकता  का  स्तर  कम

 (2)  चूंकि  उद्यान-कृषि  का  निर्यात  उत्पादन  *  की  दृष्टि  से  संगठित  नहीं
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 किया  इसलिए  उपयुक्त  किस्म  के  फलों  को  विशेष  रूप  से  नहीं  उपजाया

 जाता

 (3)  फलों  और  सब्जियों  को  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  संसाधित  किया  जाता  है
 जिसमें  प्रोसेसिंग  की  पुरानी  प्रौद्योगिकी  इस्तेमाल  की  जाती  है  जो  लागत  प्रभावी

 नहीं  है  ।

 (4)  पैकेजिंग  सामग्री  महंगी  है  और  पैकेजिंग  बढ़िया  क्वालिटी  चाहने  वाले  उपभोक्ताओं
 की  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  नहीं  होती  ।

 (5)  प्रोसेसिंग  उद्योग  निर्यातों  पर  आधारित  इसे  घरेलू  बाजार  का  समर्थन  प्राप्त

 नहीं  है  क्योंकि  संसाधित  उत्पादों  की  ऊंची  कीमतों  के  कारण  धरेलू  बाजार  सीमित

 है  ।

 ५
 खम्हल  में  मन्दिर  का  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकास

 616.  श्री  कप्तोदीलाल  जाटव  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  कौन-कौन  से  स्थानों  पर  इस  समय  परयंटन  केन्द्रों  का विकास  किया  जा

 इनमें  से  प्रत्येक  स्थान  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  जा  रहो

 क्‍या  चम्बल  डिवीजन  में  मन्दिर  को  पर्यटन  केन्द्र  के रूप  में  शामिल  किया
 गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  ।
 और  मध्य  प्रदेश  के  उन  स्थानों  के पर्यटन  मन्त्री  मोहम्मद

 नाम  जिनके  लिए  परयंटन  मन्त्रालय  ने  निधियां  स्वीकृत  की  हैं  और  साथ  ही  सप्थ  कुल  स्वीकृत  राशि

 80

 र
 भी

 तक  रिलीज  की  गई  राष्ि  इस  प्रकार  हैं

 राशि

 .
 स्थानों  के  नाम  _  स्वीकृत

 भोपाल  भील  के  लिए  जल  *  771

 कऋ्रीड़ा  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 सांची  में  एक  कैफेटेरिया  का  8-32

 निर्माण
 जिला  बस्तर  में  490

 मार्गस्थ  सुविधाएं

 स्वीकृति
 वर्ष

 1984-85

 1985-86

 *  1985-86

 रिलीज  की  गई
 राशि

 न्न्
 3-00

 2.00

 200
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 2  3  4

 4.  दिओरी  गांव  में  आवास  1371  1985-86...  2:00
 सहित  मार्गेस्थ  सुविधाएं

 5.  जगदलपुर  में  पर्यटक  परिसर  31°86  1985-86  5:00

 6.  *  मन  ग्वालियर  में  28.83  1985-86  5-00
 ध्वनि-व-प्र काष्ष  प्रदर्शन

 7.  बांधवगढ़  में  वन-गृह  21-00  1984-85  19.50

 8.  पन्‍ना/बांधवगढ़  राष्ट्रीय  उदच्चानों  .  3'21  1984-85  2.89
 के  लिए  मिनी  बसें/हाथी

 9.  में  पर्यटक  गांव  44.04  1985-86  40-00

 10.  कान्हा/बांधवगढ़  राष्ट्रीय  2.49  2,  43

 .  उद्यामों  के  लिएमिनी  बसें  /  |
 11.  खजुराहों  में  टायलेट  3.00  1985-86  2.00

 और  पीने  के  पानी  की

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  ,

 12.  खजुराहों  में  चन्देला  सांस्कृतिक  22,00'  1985-86  5.00

 विरासत  का  निर्माण  :

 और  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  चम्वल  डिवीजन  में  शनिदेव  मंदिर  के  विकास  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मेजा  है  ।  राज्य  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  उस  पर  गुणों  के  आधार
 '  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 कर  लोरो  करने  बालों  पर  सारे  गए  छापे

 617.  श्री  रामभगत  पासवान  :

 /  थीं  मूल  थन्‍्द  डागा  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 उन  उद्योग  पतियों  और*्अन्य  व्यक्तियों  की  संख्या  तथा  उनके  नाम  क्या  है  जिनके गृह
 परिसरों  में  कर  चोरी  करने  के  आरोप  में  वर्ष  1984  से  1986  छापे  मारे  गए  थे  और
 उनके  क्‍या  परिणाम  निकले

 इन  छापों  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  चांदी
 और

 नकदी  आदि  पकड़ी  गई

 कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  और

 किलने  व्यक्तियों  को  अपराधी  घोषित  किया  गया  है/अपराध  से  मुक्त  कर  दिया  है  और

 उनकी  अलग-अलग  संख्या  कितनी  है  ?

 81
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 क्ब्लितणःलेः

 .  वित्त  सल्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  से  सूचना  संभव  सीमा

 तक  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 डो०  एम०  टी०  और  पो०  टो०  ए०  पर  उत्पादन  शुल्क

 6/8.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  वित्त  मंम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पी०  टी०  ए०  जो  डी०  टी०  का  एक  वेकेल्पिक  कच्चा  माल
 पर  उत्पादन  शुल्क  लगाया  जाता  जबकि  डी०  एम०  टी०  प्र  इस  प्रकार  के  शल्क  से  छट  दी

 गई  और

 यदि  तो  उत्पादन  शुल्क  लगाने  के  मामले  में  उक्त  मेदभाव  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  पी०  टी०  ए०  पर  उत्पादम

 शुल्क  लगता  लेकिन  डी०  एम०  टी०  पर  उत्पादन  शुट्क  छूट  है  ।  कुछ  अर  तक  पी०  टी०  ए०
 तथा  डी०  एम०  टी०  को  एक  ही  अन्त्य  उत्पाद  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  है  ।

 पी०  टी०  ए०  के  उत्पादन  को  अभी  देश  में  स्थापित  किया  जाना  है  ।  जब  ऐसा  हो
 जाएगा  तो  सरकार  इसके  लागत  आंकड़ों  पर  और  डी०  एम०  टी०  की  तुलना  में  इस  पर  कितना
 उत्पादन  शुल्क  लगाया  जा  सकता  इस  संबंध  में  समीक्षा  तःकि  क्रिसी  किस्म  का  भेद-भाव

 नहीं  रहे  ।

 नि्धनता  उन्मूलन  परियोजना  लिए  घिदव  बेंक  निधि

 "619.  भी  क०  रामचन्द्र  रेडडो  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  1986  के  .  अन्तिम  सप्ताह  में  विश्व  बंक  के  श्री

 बाबर  कोसावल  द्वारा  दिए  इस  बयान  की  जानकारी  है  कि  विश्व  बेंक  के  पास  कुछेक  बिलियन

 डालरों  की  धनराशि  पड़ी  है  और  वे  विकासशील  देशों  में  निर्धनता  को  दूर  करने  के  लिए  मदद  करने

 के  इच्छुक  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  कादेहा  में  नि  घनता  उन्मूलन  परियोजना  के  लिए  और

 अकाल-पीड़ित  तथा  रेगिस्तानी  क्षंत्रों  का विकास  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  का  नियतन  करने
 के  लिए  पर्याप्त  धनराक्षि  का  नियतन  करने  हेतु  विश्व  बेक  से  आग्रह  करने-का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  भन्त्रालय  में  राज्य  मंन्‍्त्री  जनादन  :  और  विए्व  बेंक  की

 वाधिक  बेंठक  में  दिए  गए  अपने  भाषण  में  श्री  कोनावल  ने  कहा  है  कि  विश्व  बेक  के  सामने  सबसे  बड़ी

 चुनौती  गरीबी  के  विरुद्ध  विष्व-व्यापी  लड़ाई  के  लिए  सम्पन्न  तथा  पीड़ित  दोनों  ही  प्रकार  के  राष्ट्रों
 के  साधनों  और  इच्छाशवित  को  जुटाना  है  ।  अ्ा

 $2
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 भारत  सरकार  ने  विगत  में  भी  विश्व  बेक  ग्र  प  से  गरीबी  को  दूर  करने  से  संबह  पर्रियोजनाओं

 के  लिए  सहायता  मांगी  तथा  प्राप्त  की  है  और  भविष्य  ऐसा  ही  किया  जाएगा  ।

 )  ं

 गट  निरपक्ष  देशों  के  सम्मेलन  में  भारतीय  प्रतिनिधि

 620.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 /  1986  में  हरारे  में  हुए  गुट  निरपेक्ष  देक्षीं  में  आठवें  सम्मेलन  में  भाग  लेने
 वाले  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या

 भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  किन  मुद्दों  पर
 बल  दिया  और  भारत  के  दृष्टिकोण  के  संदर्भ

 में  अन्य  देशों  के  प्रतिनिधिमंडलों  के  नेताओं  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 सम्मेलन  में  निर्णीत  भ्रत्येक  मसले  के  सम्बन्ध  में  भारत  दृष्टिकोण  क्या  और

 सम्मेलन  में  कौन-कौन  से  मसले  हल  नहीं  किये  जा  सके  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  नटबर  :  एक  बिवरण  संलग्न

 भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  हरारे  सम्मेलन  की  कार्रवाई  में  सक्रिय  भाग  लिया  और

 इसने  अनेक  महत्वपूर्ण  प्रइनों  एक  राय  कायम  करयोने  की  दिशा  में  एक  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया
 जिसमें  नाभिकीय  अस्त्रों  की  दक्षिणी  अफ्रीका  की  स्थिति  और  विकासद्दील  देशों  की  आथिक
 समस्या  शामिल  है  जिन  पर  शिखर  सम्मेलन  में  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  गया

 और  गुट-निरपेक्ष  आदोलन  के  समक्ष  जो  भ्रमुख॑  मुंह  हैं  उत  पर  भारत  की  स्थिति

 सुविदित  आन्दोलन  में  अपनी  सक्तिय  मूमिका  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  आन्दोलन  के  संकल्प
 से  निरन्तर  जुड़ा  रहेगा  और  आन्दोलन  की  एकता  को  मजबूत  करने  में  सहयोग  देता  रहेगा  ।

 विवरण

 हरारे  में  आयोजित  ग्रुट-नि  रपेक्षं  देशों  में  आठवें  सम्मेलन  में  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  ।

 ।.  श्री  राजीव  प्रधानमन्त्री  ।

 .  श्री  शिव  विदेश  और  वाणिज्य  मंत्री  ।  .

 »  श्री  के०  भ्रार०  विदेश  राज्य  मंत्री  ।

 .  श्री  के०  नटवर  राज्य  मन्‍्त्री  और  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  के  महासचिव  ।

 -  श्री  मोहम्मद  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  ।

 -  श्री  ए०  पी०  विदेश  सचिव  |

 .  श्री  एन०  संयुक्त  राष्ट्र  में  भारंतीग्र  स्थायी  प्रतिनिधि  । ब्यउ
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 8.  श्री  एन०  पी०  सचिव  (६०  विदेश  मंत्रालय  ।

 9.  श्री  एच०  वाई  शारदा  प्रधान  मंत्री  के  सूचना  सलाहकार  ।

 10.  श्री  जी०  के०  अमर  सचिव

 1.  श्री  एम०  अपर  विदेश  मंत्रालय  ।

 12.  श्री  सी०  आर०  संयुक्त  राष्ट्र  को  नागित  स्थायी

 13.  श्री  के०  के०  भारत  का  हाई  हरारे  ।

 14,  श्री  प्रकाश  संयुक्त  विदेश  मंत्रालय  ।

 15.  श्री  मणिह्ांकर  संयुक्त  सचिव  मंत्री  ।

 16.  श्री  आर०  संयुक्त  सचिव  मंत्री  ।

 ]
 ह

 महाराष्ट्र  में  पयंटक  केन)ं  के  विकास  का  प्रस्ताव

 621.  श्री  मुकुल  वासनिक  :  क्‍या  पर्यटन  मन्त्री  यह  ब्रताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  चालू  योजनावधि  में  पर्यटक  केन्द्रों  के विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों
 के  परामछे  से  कुछ  नये  स्थान  चुने  हैं

 *  *

 ह  यदि  तो  क्‍या
 महाराष्ट्र

 राज्य  में  किम्हीं  नए  स्था  नों  को  विकसित  किया  जाना

 ओर
 ॥॒

 यदि  तो  इन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  यह  किन-किन  जिलों  में  स्थित  हैं  ?
 ह

 «५  पयंडन  सन्‍्त्रो  मोहम्मद  :  हां  +
 ह

 और  चालू  योजनावधि  के  दौरान  रत्नगिरि  जिले  में  रायगढ़  जिले
 में  खोपोली  और  रत्नगिरि  जिले  में  वल्लेश्वर  में  पर्यटक  केन्द्रों  पर  विकास  प्रारम्भ  किया  जा  रहा  है  ।

 नई  वस्त्र  नीति  की  घोषणा  के  पदचात्‌  कपड़े  के  मुल्य  में  वृद्ध

 622.  श्रो  श्रार०  एस०  माने  :  क्‍या  वस्ज  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 “.  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वस्त्र  नीति  की  घोषणा  के  बाद  कपड़े

 के  मूल्यों  में  असाधारण  वृद्धि  हुई  है

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  विद्यत-करा  क्षेत्र  में  रंगीन  साड़ियों
 आदि  के  उत्पादन  पर  प्रतिबन्ध  हटाने  का  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विद्यु  त-करघा  क्षंत्र  को  स्वायत्तता  प्रदान  करने  पर  विचार

 84
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 करने  और  संघटक  मिलों  विद्य॒त  कर  त्र  और  हथकरघा  क्षेत्र  को  तीन  स्वतन्त्र  क्षंत्रों  के  रूप  में

 मान्यता  देने  का  है  ?
 "Wey

 बस्तर  मम्त्रालय  सें  उपसन्त्री  एस०  कृष्ण  :  वस्त्र  नीति  घोषिन्न  किए  जाने
 के  बाद  कपड़े  की  कीमतों  में  असामान्य  वृद्धि  का  ऐसा  कोई  उदाहरण  सरकार के  ध्यान  में  नहीं  आया

 है  ।  ु
 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  द्वारा  घोषित  वस्त्र  नीति  में  वस्त्र  उद्योग  का  और  अधिक  एकीकृत  दृष्टिकोण

 की  व्यवस्था  उसका  विधार  उद्योग  को  उसकी  विनिर्माण  प्रक्रियाओं  अर्थात  बुनाई  और
 संसाधन  की  अवस्थाओं  के  रूप  में  देखना  है  ।

 अफ्रीका  कोष

 >>  623.  श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  क्या  बिदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  1986  में  हरारे  में  हुग  निर्गुट  सम्मेलन  दक्षिण

 का  सामना  करने  और  रंगमंद  को  समाप्त  करने  के  लिए  दक्षिण  अफ्रीका  से  संघर्ष  करने  के  लिये  भी

 प्रमुख  अफ्रीकी  देशों  की  सहायता  के  लिए  स्थाप्रित  अफ्रीका  कोष  का  अध्यक्ष

 क्‍या  कोष  की  राशि  निर्धारित  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  कोष  का  किन-किन  कार्यों
 के लिए  उपयोग  किया  जायेगा  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्शार्डो
 :

 हां  ।

 इस  कोष  के  लिए  कोई  निश्चित  लक्ष्य  तय  नहीं  किया  गया  अफ्रीका  कोष  समिति

 को  अग्ररेखी  राज्यों  तथा  दक्षिण  अफ्रोकी  मुक्ति  आंदोलनों  की  सहायता  के  लिए  उपयुक्त  कारये

 तैयार  करती  इस  कोष  समिति  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  अपेक्षित  संसाधनों  का  निर्धारण

 करना  होगा  ।

 हसरे  में  हाल  ही  में  हुए  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलनों  के  आठवें  शिखर  सम्मेलन  द्वारा

 स्वीकार  किए  गए  अस्ताव  के  अनुसार  यह  कोष  अनिवायं  पुण्यों  की  कमी  को  दूर  करने  के  उहं  ए्य  से

 एक  सामरिक  सहायता  रिजर्व  स्थापित  करने  के  अग्ररेखी  र/ज्यों  में  परिवहन  तथा  संचार

 प्रणाली  को  मजबूत  करने  के  आधारित  प्रतिष्ठानों  और  संबंधिंत  व्यबस्थाओं  की  सुरक्षा  को

 सुनिश्चित  करने  के  नकारात्मक  व्यापारिक  प्रभावों  को  निष्प्रभ  बताने  के  प्रशिक्षित

 मानव  शक्ति  संसाधन  विकसित  करने  के  लिए  जातीय  पृथग्वासन  के  खिलाफ  अन्तर्राष्ट्रीय  जनमत

 को  और  तेजी  से  तंयार  करने  के  लिए  और  दक्षिण  अफ्रीका  तथा  नामीविया  में  मुक्ति  आंदोलनों  को

 समर्थन  देने  के  स्थापित  किया  जा  रहा

 ०  ॥
 उत्तर  प्रदेश  के  पर्बतोय  जिलों  में  समकित  हथकरघा  विकास

 624.  शो  हरोश  रावत  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मर

 ह
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 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों  के  लिए  समेकित  हथकरंघा  विकास  के  सम्बन्ध  में

 कोई  योजना  स्वीकृत  की  गई  और
 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 /

 वस्त्र  स  त्रालय  में  उपमम्त्र  एस०  :  जी

 उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  और  कुमाऊ  डिबीजनों  में  उन्हीं  हथकरघों  के  लिए  एक
 पवंतीय  क्षेत्र  जिकास  परियोजना  अनुमोदित  की  गयी  है  जिसू  पर  5  वर्ष  की  अवधि  में  798-73  लाख

 रु०  व्यय  होंगे  ।  इसमें  8  प्रशिक्षणफ-सह-उत्पादन  46  उत्पादन  केन्द्रों  कि  वास्तव  में  कच्चे

 माल  और  डिजाइनों  आदि  जंसी  निविष्टयों  के  सप्लाई  केन्द्र  एक  सुसज्जित  डिजाइन  केन्द्र  एक

 प्रोसेस  सदन  और  साथ  ही  उत्तर  प्रदेश  राज्य  हथकरधा  निगम  जो  कि  -  इस  परिथोजना  को

 कार्यान्वित  कर  रहा  विपणन  नेट  वर्क  का  विस्तार  करने  सुदृढ़  बनाने  की  व्यवस्था  इस

 परियोजना  में  कुल  मिला  कर  के  1184  हथकरघा  होंगे  ।  परियोजना  की  लागेत  राज्य  और  केन्द्रीय

 ,  सरकार  समान  रूप  से  वहन  परियोजना  की  लागत  का  50%  भाग  अनुदान  और  50%

 ऋण  द्वारा  पूरा  किया

 ]

 इ  जोनियरिय  क्षेत्र  में  व्यापार  झ्रसन्तुलन

 ५625,  श्रीबाला  साहिव  विखे  पादिल  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 /  *
 बंया  यह  सच  कि  इस  समय  इन्जीनियरिंग  क्षेत्र  में  व्यापार

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थिति  कया

 विंदेश  व्यापार  में  असन्तु नन  के  लिए  इन्जीनियरिंग  उद्योग  किस  सीमा  तक

 दायी
 ह

 ,

 कौन-कौन  से  अन्य  क्षेत्र  बिदेश  व्यापार  में  असन्तुलन  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  और  इसमें

 उनका  कितना-कितना  हिस्सा  और
 ह

 1986'87  के  लिए  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के लिए  आयात  और  निर्यात  के  क्या  लक्ष्य

 रित  किये  गए  हैं  ?

 बाजिश्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  वास  से  व्यापार

 के  क्ष  त्रवार  आंकड़े  संकलित  नहीं  करिए  जाते  ।
 ”

 आयातों  के  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  जाते  ।  1986-87  के  दौरान  निर्यातों

 के  लिये  समग्र  लक्ष्य  12203  करोड़  र०  निर्धारित  । ह
 निर्वात  को  तुलना  में  ह्मयात

 626.  श्रो  शहाबुद्दोन  :  क्‍या  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 -
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 नल

 वर्ष  1985-86  में  हुए  निर्यात  आयात  तथा  व्यापार-असन्तुलन  का  नबीनतम  अनुमान
 क्‍या

 ह

 वर्ष  1985-86  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  किन  किन  मुख्य  मदों  का  निर्यात  कम  हुआ
 अथवा  किन-किन  मदों  के  आयात  मूल्यों  में  बद्धि

 -  बर्ष  1985-86  में  पिछले  वध  की  तुलना  में  किन-किन  म्‌रुय  देशों  ने  भारत  से  कम

 आयात  किया  अथवा  उन्होंने  भारत  को  अधिक  मात्रा  में  निर्यात  और

 क्‍या  विपक्षीय  व्यापार  अन्तर  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  कोई  मदवार  और  देशवार

 समीक्षा  की  गई  है  ?

 ...  बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्रो  ब्रियरंजन  दास  :  उपलब्ध  अनन्तिस
 :  ऑकड़ों  के  अनुसार  1985-86  के  दौरान  भारत  के  आयात  और  व्यापार  शेष  घाटा

 110005-91  करोड़  रु०  19622:27  करोड़  २०  और  861636  करोड़  र०  के  थे  ।  चि

 1984-85  की  तुलना  में  1985-86  में  जिन  कुछ  मुख्य  वस्तुओं  के  निर्यात  घटे  हैं  उनमें

 शामिल हैं  कच्चा  रासायनिक  एवं  सम्बद्ध  पटसन  सूती
 निर्मित  धातु  विनिर्माण  और  इस्पात  को  एवं  दूसरी  ओर
 1984-85  की  तुलना  में  1985-86  के  दौरान  जिन  प्रमुख  वस्तुओं  के  आयात  बढ़े  उनमें  शामिल

 *  मशीनरी  एवं  परिवहन  लोहा  एवं  लौह  अयस्क  तथा  मेटल  अलौह
 कृत्रिम  प्लास्टिक  सामग्री  आदि  रसायन  और  व्यावसाथिक

 वैज्ञानिक  नियन्त्रक  उपकरण  आदि  पल्प  एवं  रद्दी  कागज  ।

 उपलंब्ध  अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  1985-86  के  दौरान
 जिन  कुछ  प्रमुख  व्यापारी  देशों  को  हमारे  निर्यात  कम  हुये  हैं  भौर  अथवा  जहां  से  हमारे  आयात

 बड़  हैं  उनमें  शामिल  हैं  जर्मन  संघीय

 स्विटज  कोरिया

 संयुक्त  अमी  मिस्र  का  गणराज्य  संयुक्त  राज्य  कनाडा  एवं
 ।

 भारत  की  विदेश  व्यापार  स्थिति  निरन्तर  समीक्षाधीन  निर्यात  बढ़ाने  और

 ऋ्रम  आयात  प्रतिस्थापन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सरकार  द्वारा  बराबर  प्रयास  किये  आ  रहे

 डी०  एम०  टो०/पी०  टी०  ए०  आयात  नीति  में  परिवतेन

 हर
 क्री  गंगारास  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  मुख्य  आयात  और  निर्यात  नियन्त्रक  ने  अप्रैल/मई  1985  में  डौ०  एम०
 पी०  टी०  एस०  की  आयात  नीति  में  परिवर्तेन  की  घोषणा  की

 हा
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 यदि  तो  क्या  वोंगई  गांव  रिफाइनरीज  और  पैट्रो  कैमिकल्स  लिमिटेड  और  बाम्बे

 डाइंग  उस  समय  अपनी  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  कर  रहे  और

 यदि  तो  इन  मदों  के  सम्बन्ध  में  आयात  नीति  में  परिवर्तत  करने  के  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 ह

 वानिण्य  मन्‍्त्री  पो०  :  12  1985  को
 *

 1985-88

 के  लिए  आयात  नीति  के  अधीन  डी०  एम०  टी०  मद  सीमित  अनुज्ञ  य  सूची  में  थी  और  टी०  पी०  ए०
 मद  खले  सामान्य  लाइसेन्स  के  अधीन  थी  ।  29-5-1985  को  टी०  पी०  ए०  को  भी  सीमित  अनुज्ञ  य

 सूची  में  स्थानान्‍्तरित  कर  दिया  गया  ।  सीमिति  अनुज्ञ य  सूची  में  दर्शायी  गई  मदों  के  आयात  क

 अनुमति  प्रयोजक  प्राधिकारी  के  अत्यावश्यकता  प्रमाण  पश्र  और  स्वदेशी  दृष्टिकोण  से  क्लियरेन्स  के
 '

 आधार  पर  अनुपूरक  लाइसेंस  प्रक्रिया  के  अधीन  दी  जाती

 और  टी०  पी०  ए०  को  सीमित  अनुज य  सूची  में  स्थानांतरित  इसलिए  कियी
 *  गया  जिससे  स्वदेश  में  उत्यादित  डी०  एम०  के  पूर्ण  उपयोग  को  सुनिश्चित  किया  जा  जो

 कि  पोलिएस्टर  फिलामेंट  आदि  के  उत्पादक  के  लिए  वैकल्पिक  कच्चा  माल  है  ।

 में  यूथ  होस्टलों  का  निर्माण

 dB.
 प्रो०  के०  बो०  यामस  :  क्‍या  पय्टन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *
 सातवीं  योजना  के  दौरान  पर्यटकों  की  सहायता  के  लिये  कितने  यूथ  होस्टल  प्रारम्भ

 फरने  का  विचार

 इस  परियोजना  पर  कितनी  लागत

 क्या  कोचीन  में  एक  यूथ  होस्टल  खोला

 क्‍या  कोचीन  और  अन्य  पयंटक  केन्द्रों  में  पयंटकों  के  लिये  नावों  की  खरीद  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  दी  और  .

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  कितने  होटल  खोले  जायेंगे  ?

 पर्यटन  भन्‍्त्री  सोहम्मद  :  से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 वर्णाकुलम  और  कालीकट  में  यूथ  होस्टलों  का  निर्माण  का  प्रस्ताव  युवा  कार्य  और  खेल
 विभाग  ने  22,71,000₹०  +  कालोकट  यूथ  होस्टल  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभ.ग  को  114%  ३3%
 की  दर  से  देय  विभागीय  प्रभार  के  अनुमान  ही  स्वीकृति  किये  हैं  और  22,57,110  रु०  --
 एणकुलम  में  एक  यूथ  होस्टल  का  निर्माण  करने,के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग
 को  49%  की  दर  से  देय  विभागीय  प्रभार  रिलीज  किये

 विवलान  और  थेवकड़ी  में  प्रयोग  के  लिये  नौकाओं  की  खरीद
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 करने  के  वास्ते  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  50:78  लाख  ₹०  की  एक  राशि  मंजूर  की
 ह

 इस  राशि
 में  से  1985-86  के  वौरान  25:00  लाख  रिलीज  किये  गये  थे  ।

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  होटलों  का  निर्माण  करने  के  बारे  में  इस  में

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 ह  |  हैं

 पर  लकड़ो  लुगदी  का  निर्यात

 2262.
 श्री  एस०  जी०  घोलप  :  क्या  वाणिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  नीति  आवश्यकता  के  एक  तिहाई  भाग  तक  लकड़ी  की  लुगदी  का

 आयात  करने  की  अनुमति  देने  की

 न  यदि  तो  वर्ष  1986-87  में  कितना  आयात  कंरने  की  अ  तुमति  दी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रेयन  उद्योग  की  एसोसिएशन  ने  आयात  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 अभ्यावैदन  किया  और

 |

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  पी०
 :  और  विस्कोस  फिलामेंट  यानं/स्टेपल  ,

 फाइबर  के  विनिर्माताओं  को  1985-86  के  दौरान  स्वदेशी  उत्पादकों  से  उनके  द्वारा  खरीदी  गई

 रेयन  ग्रेड  लकड़ी  को  लुगंदी  की  मात्रा  के  50  प्रतिशत  तक  अनुमति  रेयन  ग्रंड  लकड़ी  की  लुगदी  के

 आयात  की  इस  आधार  पर  14,240  मे०  टन  की  कुल  मात्रा  के आयात  की  अनुमति  दी  गई

 जी  हां  ।

 इसकी  जांच  को  जा  रही

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  के  कर्म  धारियों  का  स्थानान्तरण
 -  630.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  के  कमंचारियों  को  बेंक  की  कलकत्ता  और

 दिल्‍ली  स्थित  शाखाओं  में  लगातार  अधिक  से  अधिक  कितनी  अवधि  तक  तैनात  किया  जा  सकता

 कया  उनके  स्थानांतरण  सम्बन्धी  नियमों  का  दिल्ली  स्थितं  शाखाओं  में  पालने  किया

 जा  रहा  और

 5  वर्षों  से  भी अधिक  समय  तक  ही  स्थान  पर  तैनात  अधिकारियों  की  संख्या

 क्‍या  न

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादेन  :  से  सूचना  एकत्र  कौ  जा

 रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रेख  दी
 ह
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 वविकिवनिक कल  बल  ननलुलनत  न

 श्री  दिनेश  सिंह  :  क्‍या  बाजिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  प्रथम  छः  महीनों  में  अमरीकी  डालर  में  कितने  सामान  का  निर्यात

 किया  और

 (a)  गत  वर्ष  इसी  अवधि  के  दोरान  किये  गये  निर्यात  की  तुलना  में  यह  कितना  है  ?

 वाणिज्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दास  और

 भारतीय  रुपयों  में  भारत  के  विदेश  व्यापार  के  अद्यतन  अनन्तिम  आंकड़े  चालू  वित्तीय  वर्ष  अर्थात

 अप्र  1986  की  प्रथम  तिमाही  के  लिए  त्तत्काल  उपलब्ध  1986  के  लिए  ।

 अमरीकी  STAT= 12-4864  रु०  की  औसत  विनिमय  दर  को  देखते  1986  के

 दौरान  भारत  के  निर्यात  2234:62  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  बैठते  जबंकि  1985

 के  दौरान  1797.86  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  जिसका  अर्थ  है  243  प्रतिशत  की  वृद्धि

 अखबारों  कागज  ह्ायातकों  पर  आय  कर  छापे

 632.  भरी  मोहम्मद  महफूज  झलो  खां  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अखबारी  कागज  आयातकों  पर  देश  व्यापी

 आयकर  छापे  मारे  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  पास  क्‍या  परिणाम  निकले
 और  धि

 सरकार  द्वारा  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 विस  सम्त्रालय  सें  राज्य  सम्त्री  जनादंग  :  से  जी  आयकर
 विभाग  ने  हाल  ही  में  अखबारी  कागज  के  आयातकों  के  76  परिसरों  की  तलाक्षियां  तलाशी  के
 परिणाम  स्वरूप  प्रथम  दृष्टया  लगभग  21:60  लाख  रुपये  की  लेखा  बाह्य  परिसम्पत्तियां  पकड़ी  गई

 मामलों  पर  आयकर  अधिनियम  के  अन्तगंत  उपयुक्त  कारंवाई  की  जा  रही

 निग ुट
 बेशों  के  हरारे  शिखर  सम्मेलन  के  निष्क्य

 ४
 633.  श्री  उत्तम  राठोड़  :

 ह
 श्री  ई०  हस्यूप  रेड्डी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  हरारे  में  हुए  निगुट  देशों  के  शिखर  सम्मेलन  में  किन-किन  विषयों  पर

 चर्चा हुई  ;

 इन  चर्चाओं  के  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ;  और
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 उपयुक्त  छिखर  सम्मेलन  में  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  ने  क्या  भूमिका  अदा  की  ?

 विवेश  मंत्रालग्र  सें  राज्य  मन्‍्त्री  के०  नटबर  :  और  हमारे  शिखरे
 सम्मेलन  ने  विश्वव्यापी  राजनीतिक  और  आधिक  स्थिति  का  विस्तृत  रूप  में  मूल्यांकन
 सम्मेलन  ने  चिद्योष  रूप  से  ध्यान  नाभिकोय  शस्त्रों  की  उपनिवेशवाद  तथा  दक्षिणी
 अफ्रीका  में  आक्रमण  की  ओर  और  विद्॒व  की  अथंव्यवस्था  की  विशेषकर  गुट-निरपेक्ष  और
 विकासशील  देशों  की  दुर्देशा  की  ओर  दिया  ।  सम्मेलन  ने  विश्व  के  कुछ  क्षंत्रों  में  चल  रहे  संघ  और
 तनाव  पर  भी  विचार  किया  और  उनके  समाधान  के  लिए  आंदोलन  की  आधारमृत  स्थिति  का

 निर्धारण  किया  ।
 '

 सम्मेलन  के  अन्तिम  दस्तावेजों  में  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  मूलमूति  सिद्धांतों  ओर  उद्दे  यों  की

 पुष्टि  की गई  है  और  उनको  विद्यमान  अस्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  में  कायंरूप  देने  क ेलिए  आंदोलन
 की  कार्य  योजना  अभिष्यक्त  की  गई  है  ।  हरारे  में  लिए  गए  महत्वपूर्ण  निर्णयों  में  विशेष  रूप  से

 अफ्रीका  कोष  उपनिवेशवाद  और  पृथथ्यासन  को  रोकने  के  लिए  की  स्थापना

 किए  जाने  और  विश्वव्यापी  आर्थिक  मामलों  पर  ग्‌ट-निरपेक्ष  देशों  के  बीच  सम्बन्धी  और  मैँत्रीपूर्ण
 कारंवाई  किए  जाने  के  लिए  एक  स्थायी  मंत्री  स्तरीय  समिति  का  गठन  विशेष  रूप  से  उल्लेखनीय

 है  ।
 ,

 गुठ-निरपेक्ष  आंदोलन  के  निवर्तमान  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  हरारे  के  विचार  विमर्श

 में  भारत  को  विशेष  सम्मान  मिला  और  उसकी  बात  आदर  के  साथ  सुनी  अनेक  महत्वपूर्ण
 मसलों  पर  आम  राय  कायम  करने  के  दिशा  में  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  ने  प्रमुखਂ  योगदान  दिया  ।

 इस  प्रक्रिया  में  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  प्रमुख  मूमिका  निभाई  पर  दक्षिण  अफ्रीमा  में  जातिਂ

 उपनिवेशवाद  और  अस्थिरता  से  मुकावला  करने  की  दिद्षा  में  गृट-निरपेक्ष  आंदोलन  की  नीति

 के  सम्बन्ध  में  शिखर  सम्मेलन  के  महत्वपूर्ण  निर्णयों  के  सन्दर्म  में  ।

 लक्षद्वीप  में  पयंटन  का  विकास

 634.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कई  निजी  होटल  के  प्रतिनिधियों  ने  पर्यटन  के  उह्ँ  इय  से  उन  महाद्वीपों  के विकास

 की  कोदिश  में  लक्षद्वीप  का  दौरा  किया  है  ;

 यदि  तो  उन्होंने  क्या  टिप्पणियाँ  की  हैं  और  क्या  सरकार  को  व्यवहायता  रिपोर्ट
 प्राप्त  हो  गई  है  और  यदि  नहीं  ;  तो  उनके  द्वारा  इसे  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भ:वना  है  ;

 क्‍या  गेर  सरकारी  उद्यमियों  ने  कुछ  सुविधाएं  देने  के  लिए  सरकार  से  कोई  मांगें

 रखी  और

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 पर्यटन  मन्‍्त्री  मोहम्मद  :  हमें  ऐसी
 कोई

 जानकारी  नहीं
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 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।  ला

 और  :  उपकरण  तथा  अन्य  मदों  के  शुल्क  मुक्त  आयात  की  10  वर्षों

 के  लिए  कर  इक्विटों  ऋण  ब्याज  की  अत्यधिक  इमदादी  दर  और  चाटर

 उड़ानों  के  पनिचालन  की  सम्भावना  के  बारे  में  कुछ  सूकाव  दिए  गए  हैं  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  सहायता ँ
 ह  िण्टि

 635,  श्रो  मरलो  देवरा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रु  क्या  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  दी  जाने  वाली  सहायता
 को  दुगना  करने  के  लिए  योजना  आरम्भ  की

 क्या  इस  सहायता  का  प्रयोजन  रूग्ण  एककों  को  सक्षम  बनाना  और

 .  रूग्ण  एककों  को  सक्षम  बनाने  और  उनमें  फंसी  घनराशिं  निकालने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विस  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादत  :  से  लघु  उद्योग  क्षंत्र
 को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  का  समन्वय  करने  और  उसकी  व्यवस्था  करने  तथा  रूग्ण  लघु
 एकंकों  को  पुनरुज्जीवित  करने  के  लिए  भारतीय  औद्योगिक  विक्रास  बेंक  में  लघु  औद्योगिक  विकास

 निधि  आई०  डी०  बनाई  गई  भ[रतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  हैं
 कि  इस  निधि  के  अन्तर्गत  कई  नई  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  से  1981-86  के  वर्षों  के  मुकाबले
 1986-91  के  दौरान  सहायता  की  राशि  के  दुगना  हो  जाने  की  संभावना  भारतीय  औद्योगिक

 विकास  बंक  राज्य  वित्तीय  निगमों  और  बेंकों  के  माध्यम  से  रूग्ण  लधु  एककों  के  पुनरुत्थान  के  वास्ते

 रियायती  शर्तों  पर  एक  पुनवित्त  योजना  भी  चलाता  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  की  आशा

 है  कि  पुनरुत्थान  सहायता  से  रूग्ण  लघु  एककों  में  फंसी  राशि  को  वसूल  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 :
 झ्लकों  में  कम्प्यूटर  लगाए  जाने  से  रोजगार  के  अवसरों  पर

 उसका  प्रभाव  /

 म॥
 636.  श्री  महेन्र  सिह  :

 मई  थी  अमर  सिह  राठबा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बेंकों  में  कम्प्यूटर  लगाए  जानें  पर  रोजगार  अवसरों  पर  पड़ने  बाले  उसके

 सम्भावित  प्रभाव  के  प्रति  अपनी  अद्यंका  व्यक्त  करने  के  लिए  विभिन्‍न  बंक  कर्मचारी  संघों  के
 निधि  29  1986  को  आप  से  मिले  थे  ;

 यदि  तो  उन्होंने  अपने  अम्यावेदन  में  क्या  कहा  था  ;  और

 उनके  डर  को  दूर  करने  के  लिए  उन्हें  क्या  आहधवासन  दिया  गया  था  और  उसे  देखते
 हुए  क्‍या  कदम  उठाए  गए
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादन  :  से  बेकिंग  उद्योग  में
 मशीनौकरण  और  कम्प्यूटरीकरण  तथा  वेहतर  ग्राहक  सेवा  प्रदान  करने  से  सम्बन्धित  मामलों  पर
 विचार-विमश  करने  के  अखिल  भारतीय  बेक  कमंचारी  राष्ट्रीय  बेंक  कमंचारी  परिसंघ
 और  राष्ट्रीय  बैंक  कमंचारी  कांग्रेस  के  प्रतिनिधि  दिनांक  28  1986  को  वित्त  मंत्री
 जी  से  मिले  थे  ।  विचार-विमर्श  के  दोरान  यूनियनों  के  क्रुछ  प्रतिनिधियों  ने  आश्वंकाएं  जाहिर  की  थीं
 कि  बेकिंग  उद्योग  के  मशीनीकरण  और  कम्प्यूटरीकरण  से  रोजगार  के  अवसर  कम  हो  जाएंगे  और
 इससे  छंटनी  की  सर्म्भावना  हो  सकती

 वित्त  मंत्री  जी  ने  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  का  1983  में  बेकों  के  प्रबन्धकों

 और  यूनियनों  के  बीच  हुए  समभौते  की  ओर  दिलाया  जिसमें  यह  कहा  गया  है.कि  मशीनीकरण  के
 परिण।मस्वरूप  कोई  छंटनी  नहीं  होगी  और  यदि  स्टाफ  को  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  भेजना  पड़ा
 तो  वह  कम  से  कम  होगा  और  इस  प्रकार  भेजे  गए  कमंचारियों  को  उसी  शहर/कस्बे  मे  जायेगा

 वित्त  मंत्री  जी  ने  रोजगार  के  अवसरों  की  कम्‌  संभावना  के  बारे  में  उनकी  आशंकाओं  का  निराकरम्‌
 किया  ।

 ु  ।

 >>  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  अधिक  केंद्रीय  धनराशि

 ग्रत

 7.  श्री  आर०  पी०  समन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  वि

 पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  राज्यवार

 कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  और  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  कितनी  राशि  जारी  की  गई  है  ?

 क्या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  के  क्षेत्र  और  जनसंख्या  को  देखते  हुए  और  अधिक  राहि

 स्वीकृत  करने  पर  विचार  करेगी  ताकि  राज्य  का  तेजी  से  विकास  हो  सके  ;  और  ः

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 १

 वित्त  भन्‍्त्रालय  में  ध्यय  में  राज्य  मन्‍्त्री  बो०  के०  :  एक  विवरण

 संलग्न  जिसमें  राज्यों  को  आबंटित  केन्द्रीय  निधियां--पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौराम

 वार  और  वर्ष  के  अन्त  तक  जारी  की  गई  राष्षियाँ  दिखाई  गई
 ह

 और  :  भारत  सरकार  वित्त  आयोग  द्वारा  निर्धारित  सिद्धांतों  के  अनुसार
 संविधान  के  अनुच्छेद  275  (1)  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  करों  और  सांविधिक  अनुदोनों  में  राज्यों  के  हिस्से
 आबंटित  करती  है  और  जारी  करती  राज्यीय  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद्‌  द्वारा  अनुमीदित  गाडगिल  फाम ूले  के  अनुसार  आबंटित  की  जा  रही  है  जो  आबादी

 को  60%  भारांछ्ष  प्रदान  करती  इन  मार्ग  निर्देशक  सिद्धान्तों  को  पूर्णतः  ध्यान  में  रखते  हुए
 केन्द्रीय  सरकार  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  चिकास  के  लिए  भी  निधियां  आबंटित  करती  है
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 लिखित  उत्तर  7  1986
 कल  --  न  न  5  सस्ती  ैतनतत+त+>जजत+त  -

 थौथे  वेतन  झ्रायोग  के  प्रतिवेदन  विरुद्ध  प्रदर्शन

 ८८
 बा  *

 638,  थी  कृष्ण  सिंह  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : टा

 क्या  यह  सथ  है  कि  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  ने  29  1986  986  को  बोट
 क्लब  मैदान  चोथे  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बिशुद्ध  प्रदर्शन  किया  था  ;_

 यदि  ती  उनकी  मुख्य  मांगें  क्या  है  ;  और

 विवाद  ग्रस्त  मुद्दों  को  हल  करने  के  लिए  क्‍या  निर्णय  किए  हैं  ?

 वित्त  ससत्रालय  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  जनादंन  :  इस  बारे  में

 सरकार  को  कोई  विशेय  जानकारी  नहीं

 और  :  प्रएन  ही  नहीं

 कोवलम  में  जल-खल

 639.  श्री  जी०  एम०  बनातकाला  :

 श्री  वक्‍्कम  प्रुषोत्तमतन  :
 '

 श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :

 प्रो०  के०  वी०  थामस  :  क्‍या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  कोवलम  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  जल-खेल  शुरू  करने  के  लिए

 कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ;

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  मेजा  गया  था  ;

 इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  इस  पर  कितनी  घनराशि  ब्यय  होगी  ;

 क्‍या  इस  प्रस्ताव  की  जांच  कर  ली  गई  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिया  गया  और  यदि  तो

 इस  प्रस्ताव  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  है  ?
 ह

 पर्यटन  मन्त्री  मोहम्मद  :  और  अक्तूबर  1985  में  राज्य

 सरकार  ने  केरल  में  जल  क्रीड़ा  उपकरणों  की  व्यवस्था  क़रने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  मेजा  था|  इसे

 अधूरा  समभा  गया  भा  और  इसलिए  और  अधिक  ब्यौरे  भिजवाने  को  कहा  गया  था
 ।

 ये  ब्यौरे  अप्रैल

 1986  में  भिजवाए  गए  थे  ।
 "

 .  96  ि
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 अपेक्षित  नौकाओं  और  अन्य  उपकरणों  १र  लगभग  28.00  लाख  रु०  खर्च  होने  की

 सम्भावना  ः

 और
 :  इंस  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  और  राज्य  सरकार  से  कुछ  मदों र

 पर  अतिरिक्त  सूचना  भिजवाने  को  कहा  गया

 म  परेषण  कर  लगाना

 640

 धो  सो

 घटर्जो

 ।  ते  सिह  गायकबाड़  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नर  क्या  परेषण  कर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  कानून  बनाने  हेतु  निर्णय  लिया

 गया  जिसके  सम्बन्ध  में  आवश्यक  संवेधानिक  उप्रबन्ध  किया  गया

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  कानून  के  कब  तक  बताए  जाने  की  आह्षा  और

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  मंत्रियों  की  कोई  बंठक  करने  का  विचार  है  और  यदि
 तो  कब  तक  ?  :

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादेन  :  से  :  संविधान

 1982  केਂ  दिनांक  28  1984  को  आयोजित  मुख्य  मन्त्रियों  के

 सम्मेलन  में  माल  के  अन्तर्राज्यीय  परेषणों  पर  कर  लगाएं  जाने  हेतु  विधान  बनाए  जाने  के  लिए
 विभिन्‍न  पहलुओं  की  एक  मत  सिफारिश  की  गई  च्‌  कि  उसमें  अन्तग्रंस्त  कुछ  मुद्दों  को  अभी  हल
 क्रिया  जाना  बाकी  इसलिए  उसमें  अभी  तक  कोई  निर्णय  लिया  जाना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  ।

 वर्ष  19  8  6-87  के  दोरान  कपास  को  सांग

 41.  प्रो०  रामक॒८्ण  मोरे  :

 थी  प्रकाश  वी०  |

 श्री  श्रीकांत  वत्त  नर  सिह  राज  वाडिय्रेर  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  सूती  कपड़ा  उद्योग  की  स्थिति  ज्यों  की  त्यों  बनी

 इने  के  कारण  वर्ष  1986-87  के  दौरान  सूती  कपड़े  की  देश  में  मांग  बढ़ने  की  आशा  नहीं  है  और

 वर्ष  1986-87  मौसम  में  कपास  के  अनुमान  से  अधिक  उत्पादन  होने  के  कारण  उसके  जमा  हो  जाने

 की  आहछंका  है
 ;

 यदि  तो  वर्ष  1985-86  की  तुलना  में  वर्ष  1986-87  के  दौरान  कपास  का  दे  में

 कितनी  मांग  होने  की  आशा  है  और  देंश  में  कम  मांग  के  कारण  भारतीय  रुई  निगम  के  पास  किस

 सीमा  तक  भण्डार  में  वृद्धि  हों  जाने  की  संभावना  है

 9



 लिखित  उत्तर  7  1986

 मांग  में  कमी  के  कारण  महाराष्ट्र  में  कपास  का  आविका  अनुमानित  भण्डार  कितना

 और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  कपास  के  के  लिए
 दीर्धावधि  निर्यात  नीति  तेयार  करने  का  है  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?
 ह  ह

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्रो  एस०  कृष्ण  :  और  :  रुई  की  घरेलू
 खपत  में  पिछले  वर्ष  की  खपत  की  तुलना  में  2.4  लाख  गांठों  की  वृद्धि  होने  की  भाशा  जबकि

 .1986-87  के  दौरान  उत्पादन  पिछले  वर्ष  के  107  लाख  गांठों  की  तुलना  में  102  लाख  गांठों  का

 होने  की  सम्भावना  जब  कभी  कीमतें  समर्थत  कीमतों  से  नीचे  आ  जाती  है  भारतीय  रुई  निगम

 न्यूनतम  समर्थन  कीमतों  पर  कपास  खरीदती  भारतीय  रुई  निगम  के  पास  रुई  के  स्टाक  में

 किसनी  वृद्धि  होगी  इसका  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 इस  समय  महाराष्ट्र  में  रई  की  लगभग  16.57  लाख  गांठे  उपलब्ध  हैं  ।

 सरकार  ने  24  1986  को  दीर्घावधि  आधाट  पर  अपनी  रुई  निर्यात  नीति  की

 घोषणा  की  |  इस  नीति  के  अनुसार  प्रति  वर्ष  रुई  की  निम्नोकत  मात्रांओं  के  निर्यात  की  चालू  रई
 मौसम  1986-87  से  आरम्भ  होते  वाले  तीत  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  अनुमति  दी

 लम्बे  तथा  अधिक  लम्बे  रेशे  वाली  रुई
 रुई  की  दिग्विजय  किस्म  50,000]  गांढे
 बंगाल  देशी  50,000

 दक्षिण  झ्फ़ीफा  के  विद  ्रमरीकी  ग्राथिक  प्रतिबन्ध

 -  642.  श्री  ई०  ह्यप्प्‌  रेड्डी  :  क्‍या  विदेश  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  अमरीकी  कांग्रंस  ने  दक्षिण  अफ्रीका  के  विरुद्ध  कठोर
 -  आधिक  प्रतिबन्ध  लगाने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्‍या
 प्रक्रिया

 विवेज्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  सरकार  को  यह  जानकारी

 है  कि  राष्ट्रपति  के  वीटो  का  अतिक्रमण  करने  के  अमरीकी  कांग्रेस  के  निणंय  के  फलस्वरूप  अमरीकी

 प्रशासन  ने  दक्षिणी  अफ्रीका  के  विरुद्ध  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाते  हुए  एक  कानून  लागू  किया  है  ।

 सरकार  ने  हसे  अमरीकी  प्रशासन  द्वारा  किया  गया  उत्साहवर्धक  कार्य  आता  है

 हालांकि  ये  घोषित  उपाय  उन  उपायों  से  कम  है  जो  सरकार  की  दृष्टि  में  पृथग्वासत  समाप्त  करने
 के  लिए  दक्षिणी  अफ्रीका  के  जातिवादी  शासन  पर  पर्याप्त  दवाब  डालने  के  लिए  आवश्यक  है  ।

 जुट  की  वस्तुझों  को  तृलना  में  सियेटिक  के  लिए  निर्यात  नीति

 643,  ड०  लिम्ता  सोहन  :  कया  बस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 98.  /  |
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 त्या
 लाजजफप,:।ण/थ/थ,थपभप ता  पा  पाप  जा  उन

 व  क्‍या  सरकार  ने  यह  सुनिष्चितत  करने  के  लिए  कोई  व्यापक  योजना  तैयार  की  है
 जिससे  कि  परम्पागत  जूट  की  वस्तुओं  विशेषकर  जूट  प्रैंकिंग  सामग्री  का  स्थान  न  ले  सकें  ;

 और
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ८३  बस्त्र  सन्‍्त्रालय  में  उप  सन्त्री  एस०  कृष्ण  और  :  पठसन  उद्योग
 को  सिग्रेंटिक  बस्तुओं  की  प्रतिकूल  प्रतियोगिता  से  बचाने  के  लिए  सरकार  ने  उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्रों
 द्वारा  पटसन  पैकेजिंग  सामग्री  का  प्रयोग  अनिवार्य  करने  का  निर्णय  लिया  इस  सम्बन्ध  में  रूप :
 रेखा  तैयार  करने  के  लिए  सचिवों की  अधिकार  प्राप्त  एक  समिति  गठित  की  गई  है  ।

 ब्रिटेन  से  उप्रवादियों  का  निष्कासन

 «...  544.  श्री  कमल  नाथ  :  क्या  बिवेश्ञ  मंत्री  यह-बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ब्रिटेन  की  ने  हाल  ही  में

 पांच  अरब  के  और  एक  स्वीडन  के  उग्रवादी  को  से  निष्कासन  के  आदेश्य  दिये  और

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  ग्रंट  ब्रिटेन  में  रह  रहे  भारतीय  उग्रवादियों
 तथा  उनके  निष्कासन  की  मांग  करने  हेतु  मामले  को  ब्िंटेन  सरकार  के  साथ  उठाने  का  है  ?

 विदेश  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  क०  नटबर  सिंह  :

 सरकार  यू०  के०  में  भारत  विरोधी-उम्रवादियों  के  खिलाफ  कारंवाई  करने  के  सवाल
 जिसमें  उन्हें  भारत  वापिस  मेजने  का  सवाल  भी  शामिल  बराबर  यू०  क े०  प्राधिकारियों  के

 साथ  उठाती  रही  है  किन्तु  अभी  तक  इसका  कोई  फायदा  नहीं  हुआ

 हथकरधा  उद्योग  हारा  निभित  माल  का  सर्वेक्षण

 /  645.  श्री
 जी

 मे  :  क्‍या  बस्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हथकरघा  क्षेत्र  का  आधुनिकीकरण  करके  प्रौद्योगिकी  में  सुधार  करने
 के  लिये  एक  राज  सहायता  योजना  तैयार  की  है  ;

 जनता  वस्त्र  योजना  के  लिए  विशेष  रूप  से  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  कितनी
 धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ;  और

 क्‍या  सरकार  ने  हथकरघा  उद्योगों  द्वारा  उत्पादित  माल  का  सर्वेक्षण  किया  24

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  करधों  की  उत्पादकता
 तथा  फंग्रिक्स  की  क्वालिटी  बढ़ाने

 के  लिए  तथा  अन्ततः  बुनकरों  की  आय  बढ़ाने  की  दृष्टि  से
 केन्द्रीय  सरकार  सहकारी  क्षंत्र  में  हृधकरघा  के  लिए  करणों  तथा  सहायक  सामान  की  खरीद/आधु-
 निकीकरण/नवीकरण  के  लिए  ६  ऋण  तथा  है  अनुदान  के  रूप  में  केन्द्र  तथा  राज्यों  के बीच
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 50-50  की  बरावरी  के  आधार  पर  1980-81  से  एक  योजना  कार्यान्वित  करती  रही  सहायता
 की  मात्रा  साधारण  करने  के  लिए  1000  ₹०  तथा  अधंस्वच'लित  करघे/जैंकार्ड  करघे  के  लिए
 2500  २०  से  बढ़ाकर  2000 रु०  प्रतिकरधा  और  4000  २०  प्रति  करधा  कर  दी  गयी

 यह  योजना  सहकारी  क्षंत्र  के  बाहर  के  करघों  के  लिए  भी  लागू  कर  दी  गई

 1985-86  के  दौरान  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  मंजूर  किए  गए  उपदान  की  राध्षि  71.34

 करोड़  रु०  थी  जिसमें  से  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  लिए  वह  19.59  करोड़  रु०  तथा
 8.08  करोड़  रु०  थी  ।

 जी  नहीं  ।
 ह

 कपड़ा  कामगारों  को  निर्यात  झ्राय  का  लाभ

 646,  डा०  जी०  विजय  रामा  रात्र  :  क्‍या  कपड़ा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सही  है  कि  कपड़ा  निर्यात  से  जिसमें  सिले-सिलाये  वस्त्र  शामिल  रिकाईड
 आय  हुई  है  दिनांक  9  1986)  ;  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  बात  के  लिए  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  कि  मुनाफे  की  राशि
 का  अंश  निम्न  आय  वाले  कर्मचारियों  को  आमदनी  में  भी  दिखाया  जाये  ?  !

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एस०  कष्ण  :

 सरकार  न्यूनतम  काय॑  की  भविष्य  निधि  लाभ  कमंचारी  बीमा  योजना
 भादि  के  सम्बन्ध  में  अनेक  विधायी  कानून  बन।कर  कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  रही  .

 ]

 इलायलो  बोर्ड  के  संवधंतात्मक  क्रियाकलाप

 647,  श्रीभ्षती  साधरी  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इलायची  बोड  ने  इलायची  के  उत्पादन  को  किस्म  में  सुधार  खरीद  और

 निर्यात  को  बढ़ाने  हेतु  कदम  उठाये  है

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इलायची  की  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया  ;  यह
 निर्यात  किन-किन  देझ्यों  को और  किस  दर  पर  किया  गया  ;

 भारत  में  इलायची  की  कितनी  मात्रा  की  बिक्री  हुई
 ;

 देश  के  बाजारों  में  उचित  दरों  पर  बढ़िया  इलायची  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाये  गये  ओर

 देश  में  जिला  स्तर  पर  व्यापारियों  को  नियुक्त  करने  के  लिए.इलायंची  बोर्ड  की  क्या
 नीति  है  ?
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 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रिय  रंजन  वास  :  इलायची  का

 उत्पादन  बढ़ाने  तथा  उसकी  क्वालिटी  में  सुधार  लाने  के  लिए  बोड्ड  विस्तार  विभागीय

 कापर  सल्फेट  की  इमदादी  सप्लाई  आदि  जैसी  विभिन्‍न  उत्पादन  अभिमुख  विकासात्मक

 योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रहा  बाजार  संवर्धन  के  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  कार्यक्रम  चलाये  जाते  हैं  ज॑से

 कि  10%  की  दर  पर  नकद  मुआवजा  सहाथता  निदेशक  बहरीन  द्वारा  मध्यपूर्व  में

 प्रचार  तथा  विदेशों  में  होने  वाले  मेलों  में  भाग  मध्यपूर्व  में

 अध्यर्यन  दल

 एक  विवरण  संलग्न

 भारत  में  बेची  गई  इलायची  की  मात्रा  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :
 ह

 रु  वर्ष  मात्रा  मि०  टन  में

 1984-85  1517

 1985-86  1428

 मद्रास  तथा  कोचीन  ज॑से  प्रमुख  नगरों  में  बिक्री  संवर्धन  केन्द्र

 खोलकर  बोड  ने  घरेल  बाजार  के  लिए  एक  योजना  कार्यान्वित  की  है  ।

 इलायची  बोड  ने  जिला  स्तरों  पर  कोई  व्यापारी  नियुक्त  नहीं  किया
 हा

 विवरण

 ्_न्‍्मा  ५  1984-85  1985-86

 देश  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 कुवेत  568  1403.  «1237  1880

 सउदी  अरब  752  2154  1164  2123

 सोवियत  404  1258  318  490

 जापान  108  “213  1340  155

 “7  183  35  33

 ब्रिटेन  7  7  12
 है

 संयुकत  अरब

 बतीरात  72  187  67  126

 ,  जतार  156  409  77  150

 जोड़ें  न  56  153  20  29
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 2  3  4  5

 इराक  _ 4  ५9  50  90

 आफ  ओमान  16  35
 “56

 56  86

 बहरीन  31  81  49  87
 5  9  -+-  --

 88  295  --.  --

 एस  यमन  16  “39  --  न

 अंन्य  46  101  51  79

 योग  :  2383  6481  3272...  5346

 1984-85,  1985-86  के  औसत  इकाई  मूल्य  प्राष्ति
 271.92  र०  तथा  163.54  रु०  थी  ।

 ]

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़  क्षेत्रों  में  बेंक  ऋण

 648.  श्री  रामधन  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ”

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  अर्थात्‌  गोरखपुर  और  वाराणसी  मंडलों  के  जिलों

 के  पिछड  क्षंत्र  में  बंक  ऋण  की  राशि  विभिन्‍न  जमा  बचत  योजनाओं  के  माध्यम  से  जमा  की  गई
 राशि  की  अपेक्षा  बहुत  कम  है

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  बचत  जमाओं  के  माध्यम  से  एकत्र  की  गई  और  ऋण  के  रूप

 में  बांटी  गई  वास्तविक  राशि  कितनी  और

 इस  अंसंतुलन  को  दूर  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  करते  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  ;  गोरखपुर  और

 वाराणसी  के  जिलों  के  सम्बन्ध  में  1983,  1984  और  1985  के  वर्षो  में  सरकारी  क्षंत्र  के  बेंकों  की
 सकल  जमा  राशियों  और  जमा  राशियों  और  सकल  बेंक  ऋणों  का  ब्यौरा_नीचे  दिया  गया  है  ।

 करोड़  रुपयों

 जमा  राशि  |  अप्रिम  _

 गोरखपुर  वाराणसी  गोरखपुर  वाराणसी

 1983 177  342  69  133
 1984  216  405 *  78  175

 1985  259  467  82  197
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 ॥
 स्थानीय  रूप  से  जुटाई  गंयी  जमाराशियों  का  उपयोग  परिवहन  और  बिजली  कच्चे

 माल  के  स्रोतों  से  बाजार  तक  स्थानीय  उद्यमवृत्ति  आदि  जैसी  आधारभूत  सुविधाओं
 की  स्थानीय  सरकारी  तंत्र  से सहयोग  और  वसूली  की  युक्‍त-युक्त  भपेक्षाओं  जैसी  कई

 बातों  से  प्रभावित  होता  इसके  बेंक  राज्य  सरकारों  द्वारा  जारी  की  गई  प्रतिमूतियों  में

 भी  अपने  साधनों  का  निवेश  करते  इसलिए  बेंकों  का ऋण  जमा  अनुपात  राज्य  के  अन्दर  स्थानीय

 साधनों  के  उपयोग  का  पूरा-पूरा  निर्देशक  नहीं

 सीम्नाशुल्क  अधिकारियों  हारा  विदेशी  मुद्रा  श्रादि  को  जब्तो

 699:  श्री
 योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्‍या  थि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  चार  महीनों  के  सीमाशुल्क  अधिकारियों  द्वारा  सीमा  हवाई

 अड्डों  तथा  अन्य  स्थानों  से  विदेश  मुद्रा  आदि  को  की  गई  जब्ती  का  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  तस्करों  की  गैति-विधियों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादेन  :  जून  से  1986  के

 महीनों  के  दोरान  पकड़े  गए  सोने  और  विदेशी  मुद्रा  का  मूल्य  दिखाते  पकड़े  गए  निषिद्ध  माल
 का  कुल  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है

 सोना

 वि  विदेशी  मुद्रा  15.40

 पकड़े  गए  निषिद्ध  माल

 का  कुल  मुल्य  73.99

 अनन्तिमः

 तस्करी-रोधी  अभियान  को  सामान्य  रूप  से  समग्र  देश  में  तेज  कर  दिया  गया  और

 हमारे  समुद्री  तट/मू  सीमा  क्षेत्रों  क ेअति  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  इस  पर  विद्ोष  जोर  दिया  गया
 तस्करों  को  प्रवृत्तियों  और  की  गयी  जब्तियों  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  उपचारों  उपाय  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  और  राज्यों  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  क ेसाथ  घनिष्ठद  समन्वय  बनाये  रखकर  लगातार

 समीक्षा  की  जाती  है  |

 तस्करी  सम्बन्धी  गतिविधियों  में  ग्रस्त  पाये  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  विज्ञागरीय  तौर
 तथा  न्यायालयों  में  मुकहमे  दोनों  तरह  से  सख्त  कारंवाई  की  जाता  ग्रस्त  माल  को

 जब्त  करने  तथा  उपयुक्त  मामलों  में  अर्थदण्ड  लगाने  के  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी
 तिवारण  अधिनियम  के  अन्तगंत  निवारक  नजरबंदी  को  भी  लागू  किया  जाता  स्वापक  औषधियों
 के  पकड़े  जाने  के  मामलों  को  पूरी  तरह  से  जाँच  पड़ताल  की  जाती  और  स्वापक  औषध  द्रव्य  तथा
 मनः  प्रभावी  पदार्थ  1985  के  अन्तर्गत  का  रंवाई  की  जाती
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 बैंकों  में  बढ़तो  हुई  अनुशासन  होनता

 650,  श्री  निश्यानन्द  मिश्र  :

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 {  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रिजवं  बेंक  अधिकारी  संघ  ने  हाल  में  दिल्ली  में  हुई
 क्षपनी  बैठक  में  भारतीय  रिजवं  बेंक  में  बढ़ती  हुई  अनुशासनहीनता  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  जैसा
 कि  27  1986  के  टाईम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या

 वाही  की  गई  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  जनादंत  :  यह  सच  है  कि  दिनांक  27

 1986  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  इस  आशय  का  एक  समाचार  प्रकाशित  है  ।

 *  हालांकि  भारतीय  रिजवे  बेक  और  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  ने अनुशासन  हीनता  में  हुई  वृद्धि
 के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  दी  लेकिन  सरकार  हमेशा  इस  बात  पर  जोर  देती  आ  रही  है  कि  जब

 कभी  अनुशासन  हीनता  का  मामला  ध्यान  में  आए  तो  अनुशासन  होनता  के  बर्ताव  के  खिलाफ  कढ़ी
 कारवाई  की  अधिक  समय  तक  चलने  वाली  अनुशासन  हीनता  और  नीचे  मनोबल  की  जोखिम
 पर  थोड़े  समय  को  शांति  को  कठोरतापूर्वंक  हतोत्साहित्त  किया  जाता

 मंहगाई
 भरे  को  प्लायकर  से  छूट  बेना

 651.  झरो  प्रकाश  बो०  धाटिल  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 >'
 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  मंहगाई  वेतन  और  भत्ते  को  आयकर  से  छूट  देने  पर

 विचार  कर  रही  है

 क्‍या  वेतन  आयोग  ने  गत  समय  में  इन  दो  संघटकों  को  वेतन  के  साथ  मिला  दिया  था

 और  इस  तरह  कर्मचारियों  को  कोई  अधिक  लाभ  नहीं  होगा  जब  तक  कि  दोनों  को  मिलाने  से  पहले

 ऐसा  नहीं  किया  जाता  और

 बया  सरकार  इस  योजना  को  लागू  करने  से  पहले  इस  पहल्‌  को  ध्यान  में  रखेगी  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  से  वेतन  आयोग  ने

 मंहगाई  वेतन  और  मंहगाई  भत्ते  को  मौजूदा  परिलब्धियों  के  साथ  मिलाने  की  सिफारिश  की

 चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  किए  गए  निर्णय  आधार  पंर

 कारी  कमंचारियों  द्वारा  प्राप्त  मंहंगाई  भत्ते  पर  आयकर  से  छूट  देने  के  प्रशत  पर  सरकार  विचार  कर

 रही  है  और  अभी  तक  इस  मामले  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 सिक्कम  में  भारतीय  रिजय  बेंक  को  धाखा  खोला  जाना

 652,  भरी  साइमन  तिग्गा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  सरकार  सिविकम  में  भारतीय  रिजवं  बेंक  की  एक  शाखा  खोलने  पर  विचार

 कर  रही
 *

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विश  सस्त्रालय  सें  राज्य  मस्त्री  जनादन  :  से  सिक्किम  में  शाखा
 खोलने  का  भारतीय  रिजवं  बंक  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 |

 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  सिक्किम  की  करेंसी  तथा  सिक्कों  संबंधी

 एयकताएਂ  गंगटोक  में  स्थित  भारतीय  स्टेट  बेंक  के  करेंसी
 चेस्ट  तथा  लघु  डिपो  द्वारा  पूरी

 की  जा  रही  सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  को  भी  अपनी  गंगटोक  शाखा  में  करेंसी  चेस्ट  तथा  सिक्का
 डिपो  खोलने  की  अनुमति  प्रदान  कर  दी  गई  आशा  है  कि  इन  उपायों  से  क्षेत्र  की  साधनों  संबंधी

 आवश्यकताएਂ  पूरी  हो  जाएगी  ।

 क्षेत्रीय  प्रामोण  बेंकों  में  देनिक  मजद्रो  पर  कार्यरत  लोग

 ,  653,  कुमारी  समता  बनजों  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 रु

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  में  विश्विन्न  श्रेणियों  के  पदों  पर  देनिक  मजदूरी  पर  कार्य  कर  रहे
 लोगों  की  कुल  संख्या  कया

 ये  व्यक्ति  कितनी  अवधि  से  काये  कर  रहे  और बढ

 उनकी  सेवाओं  को  नियमित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 वित्त  मन्त्रालय॑  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  उपलक्षध  आंकड़ों  के  अनुसार  माच
 1986  के  अन्त  में  193  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  में  से  179  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  में  11057  संदेशवाहक
 दिहाड़ी  पर  काम  कर  रहे  थे  ।

 वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  हु  विभिन्‍न  कमंचारियों
 द्वारा  की  गई  सेवा  की  अवधि  के  सम्बन्ध  में  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।'

 देश  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  स्थापित  करने  की  योजना  अक्टूबर  1975  में  गरीबों  की
 सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  की  गई  इन  बेंकों  से  यह  भ्रपेक्षा  की

 जाती  है  कि  वे  अपने  परिचालन  लागत  को  कम  से  कम  रखेंगे  ।  अलबत्ता  इन  बंकों  के  प्रधान

 लयों  तथा  शाखाओं  में  हाथ  से  किए  जाने  वाले  विविध  प्रकार  के  कार्यों  के  लिए  कुछ  देने
 की  आवश्यकता  को  महसूस  करते  हुए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  को  स्थानीय  प्रिस्थितियों  तथा  अपेक्षाओं
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिहाड़ी  पर  संदेश  वाहक  नियुक्त  करते  की  अनुमति  दे  दी  गई  थी  ।

 इन  बेंकों  को  राज्य  सरकार  के,वर्ग  कर्मचारियों  के  वेतममान  में  संदेशवाहकों  के
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 नियमित  पद  बनाने  की  अनुमति  दी  गई  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  कि  आवश्यक  अहुँताओं  को

 पूरा  करने  पर  उम्मीदवारों  की  सेवाओं  को  नियमित  कर  दिया  जाए  ।

 बेंकों  द्वारा  कम्प्यूटरों  को  सरोद

 654,  श्री  बनवारों  लाल  बेरथा  :  क्‍या  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दा टी
 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  1985  से  30  1986  की  अवधि  के

 दौरान  किलने  कम्प्यूटर  एल०  पी०  खरीदे  गए  और  इस  खरीद  में  बंकों  द्वारा  कितनी
 धनराशि  खर्च  की  गई

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  मशीनें  सप्लाई  की

 क्या  इन  कम्प्यूटरों  में  प्रयुक्त  प्रौद्योगिकी  देश  में  विकसित  की  गई  और

 क्‍या  मजदूर  विशेष  रूप  से  पद्दिचम  बंगाल  में  मजदूर  संघों  ने  बेकों  में
 फरण  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  1  1985  से  30  1986-  तक  की  अवधि  के  सरकारी
 क्षेत्र  क ेविभिन्‍न  बंकों  द्वारा  इलेक्ट्रानिक  मेमोरी  वाली  2998  एडबांस्ड  लेजर  पोस्टिग  मझीनें  लगाई

 इन  मछीनों  पर  लगभग  कुल  15  करोड़  रुपये  से  20  करोड़  रुपये  तक  के  प्‌जी  निवेश  का

 अजुमान  निवेश  को  ठीक-ठीक  राशि  इस  समय  उपलब्ध  नहीं

 जिन  कम्पनियों  ने  ये  मशीनें  सप्लाई  की  हैं  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए  हैं  ।

 (a)  सरकारी  क्षंत्र  के  बेंकों  कौ  विभिन्न  शाखाओं  में  लगाई  गई  एडवांस्ड  लेजर  पोस्टिग

 मधीनें  भारत  में  निर्मित  डेंडी  केटिड  स्टेंड  एलोन  मशीनें  इन  मशीनों  के  कुछ  हिस्सों  का  आयात

 किया  गया  है  ।  इन  मशीनों  का  साफ्टवेयर  स्वदेशी  है  और  संबद्ध  निर्माताओं  द्वारा

 अलग  बेंकों  की आवश्यकतानुसार  तेयार  किया  गया  है  ।

 बेंकिंग  उद्यौग  में  मशीनें  और  कम्प्यूटर  लगाने  के  वास्ते  सितम्बर  1983  में  भारतीय

 बेंक  संघ  और  बेक  कर्मचारियों  की  प्रमुख  यूनियनों  क ेबीच  एक  समभौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए
 बंकों  में  मशीनीकरण  और  कंप्यूटरीकरण  करने  का  बेंक  कर्मचारी  ने

 जिसने  उपयुक्त  समभौते  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  हैं  और  जिसकी  अधिकांश  सदस्य  संख्या  पश्चिम

 बंगाल  में  विरोध  किया
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 ३;
 विवरण  ढ़

 सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  को  एडवांस्ड  लेजर  पोस्टिग  मशीनें  सप्लाई  करने  वाली

 24,

 .  डी०  सी०  एम०  डाटा  नई  दिल्ली  ।

 .  ईको  कम्प्यूटस  प्रा०

 .  इलेक्ट्रानिक  सिस्टम  पंजाब  मोहाली  ।

 .  हिन्डट्रोन  इक्विपमेंट  मेन्युफक्चर  क०  प्रा०  बम्धई  ।

 .  हिन्दुस्तान  कंप्यूट्स  नई  दिल्‍ली  ।

 ,  डिजिटल  इन्नोवेशंस  प्रा०  बड़ौदा  ।

 कम्पनियों  के  नाम  ।

 ,  ब्ल  स्टार  बम्बई  ।

 .  इन्टरनेशनल  कम्प्यूटर  इण्डिरन  मंन्युफेक्चर

 .  इन्टरनेशनल  डाटा  मैनेजमेंट  प्रा०  ह
 .  माइऋैनिक्स  हुगली  ।

 .  माइक्रोसिस  कंप्यूटस
 .  मिनीफाप  प्रा०  बम्बई  ।

 »  नेशनल  रेडियो  एण्ड  इलंक्ट्रानिक्स  कं०  बम्बई  ।

 .  ओ०  आर०  जी०

 ,  पी०  एस०  श्राई०  डाटा  सिस्टम्स  प्रा०  बंगलौर

 .  अपट्रान  इण्डिया  लखनऊ  ।

 .  उषा  माहइक्रोप्रोसेस  कंट्रोल्स  नई  दिल्‍ली  ।

 .  डब्ल्यू०  आई०  पी०  आर०  बंगलौर  ।

 .  जैनिथ  कंप्यूटर्स
 '

 »  ओं०  एम०  सी०  हैदराबाद  ।

 ,  तमिलनाडु  इलेक्ट्रानिक  कंपोनेंटस  प्रा०  मद्रास  ।

 .  इल॑क्ट्रानिक  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  हैदराबाद  ।

 वि  जुपिटर  सिस्टम्स  बम्बई  ।

 जे  बम्बई  ।
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 भारत  आस्ट्र  लिया  व्यापार  >

 655.  श्री  ई०  अग्यपू  रेड्डो  :  क्या  बाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 A®)
 वर्ष  1985  में  भारत  और  आस्ट्रेलिया  के  बीच  कितने  रुपये  की  वस्तुओं  का  व्यापार

 और
 “

 दोनों  देशों  क ेबीच  किन  वस्तुओं  का  आयात  और  निर्यात  हुआ  है  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  म्‌  :  उपलब्ध  अनन्तिम

 आंकड़ों  के  अनुसार  1985  के  दौरान  भारत  और  आरस्ट्रेलियां  के  बीच  लगभग  498-26  करोड़  रू०

 मूल्य  का  द्विपक्षीय  व्यापार  हुआ  ।

 भारत  से  निर्यात  की  कुछ  प्रमुख  मर्दे

 वस्त्र  फाइव  तैयार  मूल्यवान  तथा  अद्धं  मुल्यवान  खेलकद  का  सामान

 और  इन्जीनियरी  माल  ।

 आस्ट्र  लिया  से  आयातित  म्दे  थी--ग्रीजीं  कोकिग  पैट्रोलियम  सीसा

 तंथा  सीसा  जिक  तथा  जिक  मशीनरी  तथा  उपस्कर  ।

 उड़ोसा  में  क्षेत्रोय  ग्रामीण  ब॑  कों  का  फार्य  निष्पादन

 656.  श्री  हरिहर  क्‍या  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार ने  देझ्ष  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  के  कार्य  निष्पादन  की  पुनरीक्षा  की
 ओर

 |  ॥

 यदि  तो  उड़ीसा  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के  कार्य

 निष्पादन  का  ब्योरा  कया  है  ?  ु
 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बेकों  के  कांय  निष्पादन  की  उनके  प्रायोजक  बेंकों  द्वांरा  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेक

 द्वारा  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती

 उड़ीसा  में  कार्य  कर  रहे  सभी  9  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  कार्यनिष्पादन  का  ब्यौरा  नीचे  की

 सारणी  में  दिया  गया  है
 .  7

 जून  के  अंततक  ,,  क्षेत्रीय  ग्रामाणा  शाखाओं  ,  बकाया
 ५.  चैक  न  ५  पं *  बंका  की  की  संख्या  अग्रिम

 1984  9  649  3950-41
 ॥

 8782:53-
 1985  9  750  10583-43

 1986  9  71  6195-78  12205:39
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 सारणी-ा

 4

 जून  के  अन्त  तक  जून  को  समाप्त  होने  वर्ष  के  दोरान  लाभ/हानि  :

 .  वाले  वर्ष  के  वर्ष  लाभ  *  हानि

 मांग  के  मुकाबंले  वसूली  क्षे०  ग्रा०  राशि  क्षे०  ग्रा०  राशि
 की  बेकों  की

 ह  संख्या  संख्या

 1983  :  44-  6  1983  3  2551
 °

 6  68-80
 1984  39:20  1984  2.  2144  7  14063

 .  1985...  37:10  1985  1  15-30  8  219-82

 कालोकट  में  पर्यटन  केन्द्रों  का  विकास

 657.  डा०  के०  जो०  झवियोडी  :  कया  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मर  क्या  सरकार  का  कालीकट  जिले  के  पुरुवौना  कोट्टाकल  और  केप्पाडਂ  तथा  वयनाद

 जिले  की  भील  जैसे  पर्यटन  केन्द्रों  को  पर्यटन  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उनके  कार्यान्वयन  लिए  निर्धारित

 समय  क्या
 ह

 परयटन  मंत्री  मोहस्मद  :  और  केन्द्रीय  पयंटल  विभाग  को

 कोड  के  निकट  कप्पड़  में  एक  समुद्र-तट  विह्ार-स्थल  का  विकास  करने  के  लिए  एक
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  और  यह  विचाराधीन  अन्य  पर्यटक  केन्द्रों  के  बारे  में  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  हैं  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  वित्तोय  शक्षितयों  में  बद्धि

 658.  थी  शांताराम  नायक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  संघ  राज्य  क्षंत्रों  की  वित्तीय  शक्तियों  में  वृद्धि  की

 इन  शक्तियों  में  किस  सीमा  तक  तथा  किस  प्रकार  की  वृद्धि  की  गई  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 |  हा

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  बी०  के०  :

 /
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 और  जहां  तक  स्कीमों/परियोजनाओं  का  संबंध  है  निम्नलिखित  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 ,  की  शक्तियों  में  1986  के  दौरान  नीचे  दिखाये  गये  के  अनुसार  वृद्धि  कर  दी  गई  है  :

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  से  वृद्धि  तक

 दिल्ली  हि  50  लाख  रु०  3  करोड़  रु०

 गोआ  दमन  और  द्वीव  50  लाख  रु०  3  करोड़  रु०  ,
 *

 अरुणाचल  प्रदेश  50  लांख  रु०  3  करोड़  रु

 पांडीचे  री  50  लाख  रु०  2  करोड़  रु०

 मिजोरम  50  लाख  रु०  2  करोड़  रु०

 अण्डमान  व  नीकोबार  द्वीप  समूह  50  लाख  रु०  2  करोड़  रु०

 दिल्ली  के  सम्बन्ध  में  इस  सम्बन्ध  में  शक्तियों  को  और  बढ़ाकर  5  करोड़  रुपये  किया  जा

 रहा

 ये  शक्तियां  संघ  राज्य  क्षत्रों  के  प्रशासकों  को  प्रत्यायोजित  की  गई  हैं  जो  इस  प्रयोजन  के

 लिए  गठितਂ  स्थायी  समिति  की  सलाह  पर  उनका  प्रयोग

 शप्रिम  पंक्ति  के  अफ्रीका  देशों  के लिए  विकास  निधि

 659.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  विवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ot  क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  अफ्रीका  की  रंग  भेद  वाली  सुरकार  के  आधिक  प्रतिबन्ध

 के  प्रभावों  का  मुकाबला  करने  की  दृष्टि  से  अग्निम  पंक्ति  के  अफ्रीकी  देशों  की  सहायता  के  लिए  एक
 विद्येष  विकास  निधि  गठित  की  गई  है  ।

 हि

 (q)  इस  विधि  कै  लिए  गुट  निरपेक्ष  सम्मेलन  में  कौन-कौन  से  देश  योगदान  और

 इन  अग्रिम  पंक्ति  के  अफ्रीकी  देशों  को  किस  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  देने  का

 विचार

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एडुआर्डो  :  गुट  निरपेक्ष  देशों  के

 राज्याध्यक्षों  अथवा  शासनाध्यक्षों  का  हरारे  में  हाल  ही  में  जो  आठवां  सम्मेलन  सम्पन्त  हुआ  था

 उसमें  यह  संकल्प  किया  गया  कि  कोष  उपनिवेशवाद  तथा  जातीय  पृथग्वासन
 को  रोकने  के  लिए  की  स्थापना  की  जाए  जिसका  उहूंश्य  अग्ररेखी  राज्यों  की  आर्थिक
 और  वित्तीय  क्षमता  को  मजबूत  दक्षिण  अफ्रीका  और  नाभीविया  में  मुक्ति  आंदोलनों  को

 .  समर्थन  दक्षिण  अफ्रीका  के  खिलाफ  प्रंतिबन्ध  लागू  करने  के  लिए  अग्ररेखी  राज्यों  की  सहायता
 करना  तथा  दक्षिण  अफ्रीकी  शासन  द्वारा  की  गई  बदले  की  किसी  भी  आधिक  कारंवाई  का  सामना

 करना
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 अफ्रीका  कोष  समिति  को  कोष  बनाने  के  लिए  तथा  संसाधन  जुटाने  के  लिए  एक  कार्य

 योजना  बनानी  है  ।  कोष  समिति  के  सदस्यों  द्वारा  कोष  की  संगठनात्मक  प्रबन्ध  व्यवस्था  तथा  कोष

 के  संचालन  के  तौर  तरीके  तय  हो  जाने  के  बाद  ही  कोष  के  लिए  अंदशदान  मांगा  जाएगा  ।  भाशा  है
 कि  इसके  लिए  कोष  समिति  के  सदेस्यों  की  शौध्र  ही  बैठक  होगी  ।

 भाठवें  गृट  निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  द्वारा  पारित  संकल्प  के  कोष  की
 इयकता  एक  सामरिक  सहायता  रिजव  की  स्थापना  करने  के  लिए  है  ताकि  आवद्यक  वस्तुओं  की

 कमी  को  पूरा  किया  जा  अग्ररेखी  राज्यों  में  परिवहन  तथा  संचार  प्रणालियों  को  मजबूत
 बनाया  जा  आधारभूत  संरचना  के  प्रतिष्ठानों  तथा  संबद्ध  संगठनों  की  सुरक्षा  का  सुनिददिषच  ये
 किया  जा  नकारात्मक  व्यापार  प्रभावों  को  निष्प्रभ  किया  जा  प्रशिक्षित  जन  शक्ति
 संसाधनों  को  विकसित  किया  जा  सके  और  जातीय  पृथग्वासन  के  विरुद्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  जनमत  तैयार
 किया  जा

 |

 घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  पर  नियन्त्रण

 ।  660.  श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  विज्ष  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1985-86  6  के  दोरान  वित्त  व्यवस्था  में  4,490  करोड़  रुपए  के  संशोधित

 अनुमान  से  अधिक  का  होगा  ।

 क्या  इसका  अथंव्यवस्था  में  मुद्रास्फीति  पर  प्रभाव  और

 य॑दि  तो  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  में  वृद्धि  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  क्या-क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?  जि

 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंस  :  केन्द्रीय  सरकार  के  1985-86  के  लिए
 बजटीय  घाटे  संबंधी  आंकड़  महालेखा  नियन्त्रक  द्वारा  उस  वर्ष  के  लेखे  अन्तिम  रूप  में  बन्द  कर  दिए
 जाने  के  पश्चात  ही  ज्ञात  हो  सकते  हैं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उत्पादन  शुल्क  और  सोमा  शुल्क  की  बकाया  राधि

 बालो  कम्पनियों  को  काली  सूची  में  दर्ज  करना

 661.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 /  ओसी  कितनी  कम्पनियों  को  काली  सूची  में  दर्ज  किया  गया  है  जिनके  पास  1  करोड़
 रुपये  और  उससे  अधिक  की  उत्पादन  शुल्क  और  सीमाशुल्क  की  राशि  बकाया

 १३  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  उन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  करने  का  जिनके  पास  50
 लाख  रुपये  और  उसके  अधिक  की  आयकर  की  राशि  बकाया  है  ?

 111]
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 वित्त  संत्रालस  में  राज्य  मंत्रो  जनावंन  :  से  सूचना  संभव  सीमा

 लक  एफ्रन्न  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 ॥

 रण

 में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के लिए  कदस

 662.  श्री  श्लार०  प्रेणनम्बी  :  क्‍या  परयंटत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 तमिलनाडु  में  पयेटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  तक  क्‍या  कदम

 उठाये

 राज्य  में  कितने  यात्री  भारतीय  पर्यंटल  विकास  निगम  के  होटल

 स्थापित  कुरने  का  विचार  और

 सरकार  ने  तमिलनाडु  में  पर्यटन  स्थलों  के  विकास  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ;

 पर्यटन  सन्‍्त्रो  मोहम्मद  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  तमिलनाडु  में  पर्यटन  का

 संवर्धन  करने  के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :

 विदेशों  में  प्रचार  तथा  साहित्य  का  पर्यटक  महत्व  के  केन्द्रों  पर
 संरचनात्मक  सुविधाओं  का  मद्रास  हवाई  अड्डे  को  पर्यटक  चार्टर  उड़ानों  के  लिए

 मद्रास  हवाई  अड्डे  पर  एक  नए  टर्मिनल  की  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  वायुदृत
 सेवाओं  का  मद्रास  से  दक्षिण  भारतीय  गन्तव्यों  के  लिए  यात्रा  प्रारम्भ  करने  वाले

 के लिए  इण्डियन  एयरलाइन्स  टिकट  पर  30%,  रियायती  किराया  ओर  गैर  सरकारी

 क्षेत्र  द्वारा  होटलों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन  ।

 सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  एक  यत्रत्नी  निवास  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  राज्य

 सरकार ने  तीथ  केन्द्रों  पर  यात्रिकाओं  के  बारे  में  पांच  प्रस्ताव  भेजे  हैं  जिन  पर  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  किसी  नए  होटल  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अभी  तक  पयंटन.मंत्रालय  ने  तमिलनाडु  राज्य  में  निम्नलिखित  स्कीमें  प्रारम्भ  की

 रु०

 *कऋम  सं०  स्कीम  का नाम  स्वीकृत  स्वीकृत  की
 राशि  '

 गई  राशि

 1,  मुट्दुकाड  में  जल  क्रीडाओं  198485  639  +
 535

 का  विकास  ह
 2.  मामल्लापुरम  में  मूदृश्यांकक  198485  .  15-32  10.00  *

 3.  कन्याकुमारी  में  8  समुद्र  1985.86.._ 13.36  10-00

 कुटीरों  का  निर्माण

 112.
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 थिरूकालू  कुन्द्रम  में  मार्गस्य  1985-86

 सुख  सुविधाएं

 थिरूयानी  में  मार्गस्थ  1985-86  5-86

 सुविधाएं

 रामेश्वरम  में  आवास  1985-86

 पर्यटक  स्वागत  केन्द्र
 रा

 चिदाम्बरम  में  पर्यटक  1985-86

 सुविधाएं  >

 ऊटी  उधागमंडलम  के  1985-86

 लिए  26  नौकाओं  की  व्यवस्था

 पुलीकाट  फ्लील  में  नौकायन  1985-86

 सुविधाओं  की  व्यवस्था

 कांचीपुरम  में  पललवापुर  1985-86

 परिसर

 कोर्टाल्लम  में  रेस्टोरेंट  ब्लाक  1985-86

 पिचवारम  में  रेस्टोरेंट  परिसर  1985-86

 मामल्लापुरम  में  टायलेट  और  1985-86
 पीने  के  पानी  की  सुविधाएं  ।
 रॉक  त्रिची  पर  प्रकाद  1985-86

 पुज  व्यवस्था

 मदुमलाई  वन्य  जीव  1985-86

 रण  के  लिए  परिवहन

 पैदल-भ्रमण  उपकरणों  और  1985-86

 ट्रैकसं  हट्स  की  व्यवस्था

 >  सिखित  उत्तर

 4  5

 3  92  1-96

 392  1:96

 18°45  700.

 7.86  4.90

 3:60

 285  250

 20:00  500

 544  2'00

 59]  -  200

 7:86  4:00  .

 5:25  472

 252  326

 4:66

 सातवी  योजना  में  पर्यटकों  के  लिए.मिर्धारित  लक्ष्य

 बाबजूद  यह  बड़ी  संख्या  में  पयंटकों
 को

 आकषित  करने  में  सफल  नहीं  रही  है  ;

 बन

 663.  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  :  क्‍या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  भारत  में  अपनी  मनोहर  प्राकृतिक  सोन्दयंता  और  सांस्कृतिक भवन  होने  के



 '
 लिखित

 उत्तर  7  1986

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भारत  में  आने  वाले  पर्यटकों  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  और

 भारत  को  पर्यटन  की  दृष्टि  स ेआकर्षिक  बनाने  हेतु  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का
 विचार  है  ?

 पर्यटन  सन्त्रो  मोहम्सद  :  (%)  1985  के  दोरान  1,259,384  विदेशी
 पयंटकों  ने  भारत  की  यात्रा  की  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  के  राष्ट्रिक  भी  शामिल

 हालांकि  कुछ  पड़ोसी  देशों  में  आयमनों  की  तुलना  में  यहू  संख्या  काफी  अधिक  तथापि  भारत  और
 अधिक  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  की  क्षमता  रखता  है  ।

 वर्ष  1990  के  लिए  25  लाख  पयंटक  आगमनों  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 सितम्बर  1986  तक  676,43  पर्यटक  आए

 देश  के  लिए  विदेशी  पर्यटक  यातायात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में
 शामिल  हैं--उपभोक्‍ता  विजश्ञाषन  पर  बल  देते  हुए  प्रचार  अभियानों  का  विदेशी  मीडिया

 यात्रा  प्रचालकों  और  यात्रा  अभिकरणों  के साथ  जन  संपक॑  अन्तर  ष्ट्रीय  मेले
 क्षैर  प्रदर्शनियों  में  भाग  आधार-संरचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास  और  एयरला  इस  क्षमता
 तथा  परयंटक  चार्टर  उड़ानों  की  अनुमति  सहित  परिवहन  प्रणाली  में  सुधार  ।

 पर्यटन  को  बढ़ावा  देना  ।

 664:  श्रौमतो/ऊषा  चोघरी  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  अलग-अलग  पिछले  दो  वर्षो  के  दौरान

 पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  ;  और

 खालू  वर्ष  के  दोरान  कितनी  राशि  खर्च  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यटन  संत्री  मोहम्मद  :  पिलले  2  वर्ष  के  दौरान  पयंटन  के  संवर्धन

 पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  खचं  की  गई  धनराष्धि  इस  प्रकारं  है  :

 |

 वर्ष

 ह

 धनराशि 1984-85
 186.00

 1985-86  515.23

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  के  खर्च  का  शीर्षवार  संकलन  नहीं  करती  ।

 चालू  वष्ष  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  570.00  लाख  रुपये  ख्  करने  का  प्रस्ताव

 14
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 a  मनन  मन--न-++न-+  3

 हपफरथा
 बुनकरों  को  दश्शा  के  बारे  में

 965.  श्रो  आनरद  पाठक  :  क्या  यश्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ग्

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  हथकरघा  बुनक रों  की  उनकी  मंजूरी
 उत्पादन  आदि  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 ॥

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 देश  हथकरघों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनमें  काम  करने  वाले  बुनकरों  की

 बार  संख्या  कितनी  है  ?

 वस्त्र  सन्‍्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  और  जी  नहीं  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया
 “

 देश  में  हथकरघों  की  संख्या  दाने  बाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  तथापि

 हथकरघा  क्षेत्र  में  रोजगार  सम्बन्धी  आंकड़ों  का  कतिपय  रोजगार  गृणांकों  के  आधार  पर  अप्रत्यक्ष

 रूप  से  अनुमान  देश  में  हथकरघा  कपड़े  के  कूल  उत्पादन  के  आधार  पर  लगाया  जाता  है  जो

 हैंक  यान  की  कूल  सिविल  सुपुदेगियों  से  लिया  जाता  है  ।

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  हथकरघा  क्षेत्र  में  रोजगार  लगभग  78.77  लाख  होने  का  अनुमान
 है  ।

 विवरण
 न

 राज्यवार  करघों  की  संख्या

 राज्य|संघ  सामित  क्षेत्र  करषों  की
 का

 ||  आंध्र  प्रदेश  529

 2,  असम  200  ,

 3  बिहार  100

 4.  गुजरात  न  20

 5  हरियाणा
 41

 6.  हिमाचल  प्रदेश  1

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  37

 8.  कर्नाटक  '  103

 9  केरल
 *  95

 10...  मध्य  प्रदेश  हे  33

 AS
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 ॥  2

 नन्‍नन्‍न्‍्नीनननोोप्े ेोस  स्‍्त्तयययतययतयतयतत  ता
 |

 का
 भहाराष्ट्र

 ह  7
 80  '

 12.  मणीपुर
 -  100

 13.  मेघालय  5

 14,  नांगालेंड  20

 15...  उड़ीसा  105

 16.  पंजाब
 21

 1,  राजस्थान  144  :

 18,  सिककम  श्न्य

 19. °  तमिलताड़ू  556

 20...  त्रिपुरा  100

 21.  उत्तर  प्रदेश  509

 22.  पश्चिम  बंगाल  256

 सं  शासित  क्षेत्र

 1.  अण्डमान  और निकोवार  द्वीप  समूह  श्न्य

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  न्शन्य

 “3,  चण्डीगढ़  .  श्न्य

 4...  दादर  बोर  नागर  हवेली  श्न्य

 5.  दिल्ली  5

 6.  दमन  और  द्वीप  श्न्य

 7.  -  मिजोरम

 8  लक्ष्यद्वीप  छ्न्य
 *

 9,  पाडिचेरि  4

 ्थ्र

 ऋण  मेले

 666,  प्रो०  नाशयण  चम्द  पराशर  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  14  1986  के  आफ

 आई

 में  मेला  प्लान  आइडेंटोफाइडਂ  शीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया
 गया

 116
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 नि

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध
 में  किए  गए  अध्ययन  के  बारे  में  दी  गई  रिपोर्ट  में  बताई

 गई  कर्मियों  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और
 ह

 ऋणों  के  वितरण  में  सुधार  करने  के  लिए  बंकों  ओर  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  जिससे  कि  पात्र  व्यक्ति  स्वयं  इस  सुविधा  का  लाभ  उठा  सके  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  जनादंन  :  हां  ।

 और  सरकार  प्रकाशित  समाचार  से  सम्बद्ध  ऋण  शिविर  को  अध्ययन  रिपोर्ट
 की  जांच  कर  रही  है  |  |  ॥

 सातवों  योजनावधि  के  दो  रान  नियासों  झोर  यात्रिकाशों  का  निर्माण

 22667.
 प्ो०  नारायण  चन्द  पराश्र  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राज्यवार  ओर  वर्षवार  किन-किन  स्थानों  में
 यात्री  निवासों  यात्रिका ओं  का  निर्माण  मंजूर  किया  गया

 इन  दोनों  में  निर्माण  ठहरने  की  क्षमता  आदि  के  सम्बन्ध  में
 क्या  अन्तर  और

 प्रत्येक  यूनिट  के  निर्माण  में  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना  हैं  ?

 कि  पर्यटन  मन्त्रो  मोहम्मद  :  अभी  तक  हमने  पोट्टे  ब्लेयर  और
 द्वीप  पणजी  कुरूक्षेत्र  कांचीपुरम  सतप्दा

 “

 पालम  डाकोर  दाजिलिंग  जालन्धर
 पांडिचेरी  में  यात्री  निवासों  के  निर्माण  की  स्वीकृति  प्रदान  की  है  ।

 भारतीय  यौत्री  आवास  विकास  समिति  को  जोशीमठ

 नैना  देवी  ,  श्री  सेलम  कराइकल  पुरी

 रामेश्वरम्‌  और  गंगासागर  में  एक-एक  यात्रिका  के  निर्माण  हेंतु
 स्वीकृति  प्रदान  की  गई  हैं  ।  ,  वि

 यात्री  निवासों  का  निर्माण  संबंधित  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  किया  जाता  है  ।

 धमंशाला  किस्म  के  आवास  वाली  यात्रिकाओं  का  भारतीय  यात्री  आंवास  विकास  समिति  नामक  »

 एक  पंजीकृत  संस्था  द्वारा  धार्मिक  महत्व  के  स्थानों  पर  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  सहायता

 अनुदान  देती  है  और  राज्य  सरकार  भूमि  कराती  यात्रिका  में  यात्री  निवास  की  अपेक्षा

 टैरिफ  काफी  कम  होता  है  ।

 जो॥

 पुरिथितियों  में  इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  लगभग  दो  वर्ष  लगते  हैं  ।

 यो  सिक्कों  ओर  एक  रुपए  के  नोटों  को  कमी

 669.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :

 4
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 *
 क्या  देश  में  कम  मुल्य  के सिक्कों  और  एक  रुपए  के  करेंसी  नोट  की  अभी  भी  भारी

 कमी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  समय  ढाले  जा  रहे  सिक्‍कों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने

 तथा  इस  प्रयोजन  हेतु  एक  अन्य  टक्साल  की  स्थापना  करने  जँसे  कोई  रचनात्मक  कदम  उठाने  का

 विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  टकसालों  में  व॒द्धि  और  अन्य

 उपायों  जैसे  कि  सिक्कों  के  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  आदि  के  द्वारा  सिक्‍कों  की  उपलब्धता

 की  स्थिति  में  काफी  सुधार  हुआ  जैसाकि  नीचे  ब्यौरा  दिया  गया  है  उत्पादन  में  वृद्धि  स ेएक  रुपए
 के  नोटों  की  उपलब्धता  में  भी  सुधार  हुआ  है  :

 वर्ष  उत्पादन  लाख  अदद  में
 1983-84  9959  _*

 2250

 1985-86  *  4850
 1986-87 .  7750:
 सात  महीने

 (Il)  पहले  सात  महीने  5830

 वर्ष  के  लिए  लक्ष्य  पांच वर्षों  .

 से  ज॑साकि  नीचे  ब्यौरा  दिया  गया  है  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  सिक्‍कों  के

 उत्पादन  में  चौगुनी  वृद्धि  हुई  है  :

 .  वर्ष  oe  उत्पादन  लाख  बदद  में  “

 1981-82  5250

 1982-83  6600.

 1983-84  हु  10640

 1984-85  13560

 1985-86  22230

 वर्ष  1986-87  के  लिए  लक्ष्य  28500  लाख  अदंद  सिक्‍कों  का  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  20000  लाख  अदद  वार्षिक  क्षमंता  वाली  एक  नई  टकसाल  स्थापित

 की  जा  रही  है  और  वर्ष  1988-89  में  इसके  चालू  होने  की  आशा  है  ।
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 वि  न ब्रिटेन

 १
 बरटेन

 में  विभिन्‍न  बेकों  का  भारतीय  स्टेट  बेंक  और  बैंक  और  थक
 माफ  बड़ोदा  प्रस्तावित  विलय

 670.  शी  यशवन्त  राव  गड़ांख  पाटिल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 गर  ु
 में

 पंजाब नेशनल  मु  न  ९.  हे क्या  ब्रिटेन  में  पंजाब  नेशनल  सेंट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  और  यूनियन  बेंक  आफ
 '  इण्डिया  के  कार्यसंचालन  को  भारतीय  स्टेट  बेंक  आफ  बड़ौदा  के  साथ  विलय  करने  का  विचार
 अप आर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादन  :  और  भारतीय  रिजर्व
 ब्रेंक  ने सूचित  किया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  भारतीय  बेंकों  की  विदेशी  शाखाओं  के  परिचालनों  का

 पुनगंठन  उनका  समेकन  उन्हें  युक्तियुकत  बनाने  और  सुदृढ़  करने  के  प्रस्ताव  के  एक  अंग
 के  रूप  में  उसका  यूनाइटेड  किगडम  में  बेंकों  को  कुछ  शाखाओं  के  परिचालनों  को  कुछ  अन्य  बेंकों  में
 अन्तरित  करने  का  प्रस्ताव  इन  प्रस्तावों  में  किगडम  में  पंजाब  ने  नेशनल  बैंक  की
 शाखाओं  के  कारोबार  को  भास्तीय  स्टेट  बंक  यूनाइटेड  किगडम  में  सेंट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  की
 शाखाओं  के  कारोबार  को  बेंक  आफ  इण्डिया  में  और  यूनाइटेड  किगडम  में  यूनियन  बेंक  आफ  इंडिया
 की  शाखाओं  के  कारोबार  को  बंक  आफ  ब्रड़ौदा  को  अन्तरित  करना  द्यामिल  है  ।

 ब्लेडेइ  कपड़े  का  उत्पादन  और  बिक्री

 -  श्री  पशवन्त  राव  गढाख  पाटिल  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 ४  क्‍या  सरकार  ने  हयकरपा  क्षेत्र,में  ब्लेंडेड  कपड़े  के  उत्पादन  और  विक्री  के  लिए
 मार्ग  निर्देश  तैयार  किए

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 .  हथकरघा  क्षेत्र  को  पालिएस्टर  धागे  की  सप्लाई  के  लिए  कया  व्यवस्था  करने  और
 रियायतें  देने  का  विचार  है  और  निर्यात  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 ,  अस्त्र  भम्त्रालय  में  उपसन्‍्त्रो  एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 /  कपड़ा  योजनाਂ  में  शुल्क  मुक्त  पोलिएस्टर  फावर  से  निर्भित  कम  मूल्य  के

 पोलिएस्टर  ब्लेण्डंड  कपड़े  के  उत्पादन  की  व्यवस्था  सरकार  द्वारा  जारी  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  में  यह
 व्यवस्था  की  गई  है  कि  यह  योजना  राज्य  हथकरघा  एपेक्स  सोसायटियों  और  राज्य  हथकरधा  विकास

 :  निग्रमों  की  मार्फंत  कार्यान्वित  की  उत्पाद  श्रेणी  में  विरंजित  तथा  रंगी  हुई  पोलिएस्टर
 ब्लेन्डेंड  शटिंग  तथा  सूटिंग  शामिल  होगी  जो  श्टिग  के  मामले  में  अधिकतम  25  रु०  प्रति  वर्ग  मीटर

 र  सूटिंग  के  मामले  में  अधिकतम  40  २०  प्रति  वर्ग  मीटर  की  कीमत  बेची  ये  किसमें
 केवल  क्रियान्वयन  अभिकरणों  द्वारा  सीधे  ही  चलाई  जा  रही  खुरदा  दुकानों  के  जरिये  ही  बेची
 जायेगी  ।
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 ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  क्रियान्वयन  अभिकरणों  को  शुल्क  भुक्त  फाइबर  युक्त  उत्पादित
 याने  की  सप्लाई  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  की  मार्फत  किए  जाने  की  व्यवस्था  हो  ।  हयकरधा *
 एपेक्स  सोसायटियों  तथा  राज्य  हथकरधा  विकास  निणमों  द्वारा  खरीदे  गए  ब्लेन्डों  की कतिपय

 किस्मों  का  पोलिएस्टर  ब्लेन्डेड  याने  भी  उत्पाद-शुल्क  से  मुक्त  रखा  गया  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 उत्पादित  कपड़ा  देश  के  भीतर  खपत  के  लिए  है  न  कि  निर्यातों  के  .

 मुख्य  ह्रायात  झोर  निर्यात  के  कार्यालय  में  संगणकोकरण

 672.  श्री  यहावन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  क्‍या  वाणिश्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  विशेषज्ञ  निकायों  ने  मुख्य  आयात  और  निर्यात  के  विभिन्‍न  रिकार्डों  का
 :

 संगशकोकरण  करने  की  सिफारिश  की  .

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  किय्ने  जाने  का
 विचार  और

 उसके  परिणामस्वरूप  कमंचारियों  के  फालतू  हो  जाने  के  क्या  परिणाम  होंगे  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  1985
 में  एक  माइक्रो  प्रोसेसर  पहले  ही  लगाया  जा  चुका  है  तथा  वह  काये  कर  रहा  है  |  भायात  तथा  निर्यात
 व्यापार  नियंत्रण  संगठन  एण्ड  ई०  टी०  के  कम्प्यूटरीकरण  की  और  आगे  सम्भावना  का
 पता  लगाने  के  लिए  एक  सलाहकार  द्वारा  प्रारम्भिक  अध्ययन  प्रारम्भ  किया  गया  तथा  रिपोर्ट  में  कुछ
 ऐसे  क्षत्रों  का पता  लगायां  गया  है  जो  कि  कम्प्यूरीकरण/ओटोमेशन  के  लिए  उपयुक्त  प्रारम्भिक
 रिपोर्ट  के  परिणाम  स्वरूप  एक  अन्य  सलाहकार  द्वारा  विस्तृत  प्रणाली  अध्ययन  किया  गया  हैं  तथा

 विस्तृत  अध्ययन  की  अन्तिम  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  *

 राष्ट्रीय  कर  न्यायालय

 /  673.  श्री  लक््मष्ण  सलिक  :  क्या  बिल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 “  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  1987  में  राष्ट्रीय  कर  न्यायालय  स्थापित  करने  का

 मिर्णय  किया  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  ऐसे  न्यायालयों  के  गठन  और  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वि्त  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  से  सरकार

 में  अभी  तक  राष्ट्रीय  कर  न्यायालय  स्थापित  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  किया  तथापि

 संसद  के  दोमों  सदमों  के  पटल  पर  14  1986  को  रखे  गए  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  क ेसरलीकरण

 और  युव्तिकरण  सम्बन्धी  परिचर्चा  दस्तावेज  मे  एक  राष्ट्रीय  प्रत्यक्ष  कर  न्यायालय  की  स्थापना
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 करने  का  प्रस्ताव  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  उन  पर  विचार  किया
 जा  रहा

 भारतीय  जीवन  धोमा  निगम  द्वारा  पालिसी  धारकों  को  बोनस

 674.  श्री  लक्षण  मलिक  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  7  1986  के  टाइम्सਂ  में

 आई०  सी०  मिसलीडिंग  पा  लिसी  होल्डसं  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया
 गया  है  कि  जिसमें  यह्‌  बताया  गया  है  कि  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  अपनी  वर्ष
 गांठ  प्र  अपने  पालिसीधारकों  के  लिए  बोतसਂ  के  लिए  हाल  ही  में  की  गई  धोषणा  से

 बहुत  से  बीमांककों  पर  पालिसी-धारकों  को  गुमराह  करने  का  आरोप  लगाया  गया

 यदि  तो  की  गई  आलोचना  ब्योरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ”
 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  सरकार  ने  आई०

 रत  मिसलीडिंग  पालिसी  होल्डसंਂ  नामक  शीष॑क  के  उस  लेख  को  देखा  है  जो  7  1986

 को  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  हुआ

 उस  लेख  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  बातों  की  चर्चा  की  गई  थी  :

 (7)  जीवन  बीमा  निगम  की  जीवन  निधि  की  जाने  वालो  द्वंवाधिक  बीमांकन  सम्बन्धी

 मूल्यांकन  की  परम्परा  के  अगला  मूल्यांकन  31  1987  को  किया

 जाना  था  ।  31  1986  की  तिथि  के  अनुसार  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  किए

 गए  विशेष  मूल्यांकन  के  फलस्वरूप  घोषित  किया  गया  अतिरिक्त  बोनस  वास्तव  में  -
 अग्रिम  रूप  से  दिया  गया  एक  आंशिक  बोनस

 (ii)  बिना  लाभ  पालिसियों  के  अन्तगंत  प्रीमियम  दरों  में  अपर्याप्त  कटौती  ।

 (iii)  सरकारी  कर्मचारियों  की  सामूहिक  बीमा  योजना  की  तुलना  में  रेलवे  कुलियों  के लिए

 नई  शुरू  की  गई  पालिसी  में  9.75  रुपए  प्रति  हजार  की  श्रीमियम  दर  अधिक  बेठती

 (iv)  जीवन  बीमा  निगम  की  पालिसियों  के  अन्तर्गत  अपर्याप्त  लाभ  ।

 उपरोक्त  विवरण  के  संदर्भ  में  स्थिति  क्रमवार  निम्न  प्रकार

 (0)  1986  के  दौरान  पड़ने  वाली  अपनी  वर्षगांठ  और  1986-87  वर्ष  को

 धारक  का  वर्ष  ”  के  रूप  में  मनाने  के  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  जीवन  बीमा

 निगम  ने  31  1986  की  स्थिति  के  अनुसार  एक  विदाष  मूल्यांकन  करने  का

 निर्णय  लिया  ।  इस  विद्येष  मूल्यांकन  के  परिणामस्वरूप  बोनस  दरें  आजीवन  बीमा
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 लिंथित  उत्तर  7  1986

 वालिसियों  के  लिए  65  रुपए  प्रति  हजार  बीमित  राशि  प्रतिवर्ष  तथा  बन्दोबस्ती

 बीमा  पालिसियों  के  लिए  प्रति  हजार  बीमित  राशि  प्रतिवर्ष  के  ऊंचे  स्तर

 तक  पहुंच  गई  है  जबकि  3  1985  की  स्थिति  के  अनुसार  पिछले  मूल्यांकन  के

 लिए  घोषित  की  गई  ये  दरें  क्रमशः  55  रुपए  और  44  रुपए  इसके  अतिरिक्त

 पह  अधिक  1  1986  से  31  1987  की  अवधि  के  दौरान

 मुत्यु  अथवा  परिपक्वता  के  परिणामस्वरूप  किए  जाने  वाले  दावों  से  सम्बन्धित  सभी

 पालिसियों  के  लिए  भी  मान्य  होगा  ।  यदि  यह  बिशेष  मूल्यांकन  न  किया  गया  होता
 तो  पालिसियों  को  31  1985  को  किए  गए  मूल्यांकन  के  आधार  पर  कम  दरों

 पर  केवल  बोनस  ही  प्राप्त  होता  |  कुल  विष्वैष  मूल्यांकन  के
 घोषित  बोतस  की  दरों  को  सभी  भागीदार  पालिसियों  के  लिए

 उचित  तथा  न्यायोचित  समझा  जाता

 (1)  मुत्यु  ब्याज  तथा  खर्चे  आदि  जिनके  आधार  पर  प्रीमियम  दरों  का  हिसाब
 लगाया  जाता  है  को  ध्यान  में  रखते  जीवन  बीमा  निग्रम  विगत  में  बिना  लाभ
 योजनाओं  के  अन्तगंत  प्रीमियम  दरों  को समय-समय  पर  करता  रहा  ह्वाल  ही
 योजना  और  अवधि  के  आधार  पर  ऐसी  प्रीमियम  दरों  में  1%  से  38%  के  बीच
 कमी  गई  है  और  इसे  उचित  समझा  जाता  है  ।

 (iii)  रेलवे  कुनियों  क ेलिए  सामूहिक  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  ली  जा  रही  प्रीभ्ियम  दरों
 की  तुलना  केन्द्रीय  सरकार  कमंचारी  बीमा  योजना  की  प्रीमियम  दरों  से  नहीं  की
 जापी  चाहिए  क्योंकि  उत्तरवर्ती  योजना  के  अन्तगंत  बीमित  व्यक्तियों  की  मृत्यु  दर
 उपरोक्त  योजना  के  अन्तगंत  बीमित  व्यक्तियों  की  मृत्यु  दर  से  भिन्‍न  इसके

 पूर्वॉक्त  योजना  में  प्राकृतिक  कारणों  के  अलावा  दुर्घटना  के  कारण  होने
 वाली  मृत्यु  भी  सम्मिलित  इसलिए  इस  जोखिम  का  बीमा  करने  में  अधिक  लागत
 बैठती  है  ।

 (९)  बीमा  पालिसियों  के  अन्तर्गत  होने  वाले  लाभ  की  तुलना  बचत  के  अम्य  साधनों  से
 प्राप्त  होने  वाले  लाभ  से  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  उनमें  जीवन  का  जोखिम
 सम्मिलित  नहीं  होता  ।  पिछले  वर्षों  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  की  जीवन
 निधि  के  शुद्ध  लाभ  में  लगातार  वृद्धि  हुई

 े  पान  के  पत्तों  का  निर्यात

 675.  श्रो  गदाधर  साहा  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पान  के  निर्यात  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  पश्चिम  बंगाल  और  महाराष्ट्र
 के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  पान  उगाने  वालों  के  बारे  में  मौके  पर  जाकर  कोई  अध्ययन  किया

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और ,
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 ्नि--मतत>तत++  न  —

 इन  अध्ययनों  के  आभार  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रिय  रंजनवास  :  से  आनंकारी

 एफत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पटसन  ओर  कपड़ा  सिलों  का  राष्ट्रीयकरण
 रु

 676.  ओमती  विभा  धोष  गोस्वासो  :  क्‍या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ”

 क्‍या  देश  की  किन्‍्हीं  कपड़ा  और  पटसन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 हे  यदि  तो  कब  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  यूनिटों  के  राज्यवार  नाम  क्या  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  एस०  कृष्ण  :  जी
 “  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 बिहार  के  पर्यटन  केन्द्रों  को  पयंटव  गम्प  बनाने  के  लिए  रेल  साइनसों  का  विस्तार

 “  677.  श्री  विजय  कुसार  यादव  :  क्‍या  पर्ंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  राज्य  में  बिहार  शरीफ  और
 राजगीर  जैसे  महत्वपूर्ण  केन्द्रों  को  पयेटकों  के  लिए  सुगम्य  बनाने  हेतु  बल्तियारपुर-राजकीर  रेलवे

 लाईन  को  गया  तक  बढ़ाया  जाना  आवदयक  समभा  गया

 यदि  तो  क्‍या  पर्यटन  विभाग  का  इस  संबंध  में  परिवहन  विभाग  से  अनुरोध  करते
 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पयंटन  मंत्री  मोहस्मद  !  हां  ।
 *

 ओर  पयंटन  मंत्रालय  ने  पहले  ही  यह  मामला  रेलबे  बोर्ड  के  सब  उठाया  है
 जिन्होंने  संसाधनों  पर  प्रतिबंधों  और  अत्यधिक  बचनबद्धताओं  के  कारण  किसी  भी  भई  परिधोगणा
 को  प्रारम्भ  करने  में  अपनी  असमथंता  पर  खेद  प्रकट  किया  है  ।

 |

 हैदराबाद  में  पाकिस्तान  का  बीसा  कार्यालय

 678.  श्री  पी०  सानिक  रेड्डो  :  क्या  बिदेशा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 री
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 लिखिंत  उत्तर  ?  1986

 क्‍या  हैदराबाद  में  पाकिस्तान  का  वीसा  कार्यालय  खोलने/आरम्भ  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  उसके  लिए  कितनी  धदराशि  स्वीकृत-की  गई
 और  इस  कार्यालय  के  कब  तक  कार्य  आरम्भ  करने  की  संभावना  है  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  भनन्‍त्रो  के०  नटवर  :  और  एक  विशेष
 मामले  के  रूप  में  सरकार  प्रत्येक  माह  में  दो दिन  के  लिए  हैदरबाद  में  अस्थायी  पाकिस्तान  राजदूता

 जो  इस  कार्यालय  का  खर्चा  ने  अभी  इसे  खोलना

 कुर्से  के  काटने  के  मासले  में  थोमा  बायों  के  लिए  समय
 सीमा  को  समाप्त  करना

 679.  श्री  पो०  सामिक  रेडडो  :  क्‍या  विस  मंत्री  जीवन  बीमा  सम्बन्धी  दावों  के  सम्बन्ध  में
 करने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  22  1985  के  अतारांकित  प्रइन  संद्या  1003  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  उपभोक्ता  शिक्षा  और  अनुसंधान  अहमदाबाद  में  कुत्ते  द्वारा  काटे  जाने

 वाले  व्यक्ति  के  लिए  बीमा  दावे  के  लिए  90  दिन  की  सीमा  को  समाप्त  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  उस  पर  कया  कायंवाही  की  गई  है

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  ने  तदनुसार  अपने  नियमों  और  मार्ग॑निर्देशों  में  संशोधन  किया

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मनन्‍्त्री  जनादंन  :  से  हां  ।  उपभोक्‍ता

 शिक्षा  और  अनुसंधान  अहमदाबाद  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था  जो  कि  श्री  ए०  पी०  पटेल

 जिनकी  मृत्यु  कुत्ते  द्वारा  काटने  से  हो  गई  की  विधवा  द्वारा  मृत्यु  दावा  करने  के  बारे  में  था  ।

 जीवन  बीमा  निगम  ने  दावाकर्त्ता  को  35,000/-  रुपए  की  मूल  राशि  का  मुगतान  कर  दिया  था

 लेकिन  इतनी  ही  राशि  के  दोहरा  दुघंटना  हितलाभ  के  द्वाबे  को  स्वीकार  नहों  किया  चूंकि  उनकी

 मृत्यु  कुत्त  के  काटने  की  तारीख  से  90  दिनों  को  निर्धारित  अवधि  के  बाद  हुई  इस  मामले  पर

 बाद  में  सरकार  हारा  फिर  से  विघार  किया  गया  और  मामले  के  तथ्यों  एवं  परिस्थितियों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  जीवन  बीमा  निगम  को  अनुग्रही  आधार  पर  दुघंटना  की

 35,000|-  रुपए  की  राशि  का  भी  मुगतान  करना  चूंकि  वह  मामला  न्‍्यायाधीन  था  हसलिए
 जीवन  बीमा  निगम  दावाकर्त्ता  द्वारा  पूरी  राशि  को  स्वीकार  करने  तथा  दावे  के  अन्तिम  निपटान

 के  लिए  सहमत  होने  पर  35,000  /-  रुपए  की  राशि  17-9-1986  को  न्यायालय  में  जमा  करा  दी

 उड़ोसा  में  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  की  मंज्री
 रह

 680.  भरी  झ्नस्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उड़ीसा  में
 ञ
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 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  कितने  व्यक्तियों
 को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अन्तगंत  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा

 5,000  तक  के  ऋण  दिये  गये  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  बेंकों  की  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना
 प्रणाली  से  प्रइन  में  पूछी  गई  रीति  से  अलग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।  फिर  1983

 1984  तथा  1985  के  अन्त  में  उड़ीसा  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा  सहायता
 प्राप्त  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  सहित  कमजोर  वर्गों  से  सम्बन्धित  ऋणकर्ताओं

 कुल  संख्या  क्रमशः  7,73,000,  12,18,000  और  8,57,000

 ऋण  राक्षियों  की  शीघ्र  बसूलो  के  लिए  स्यायाधिकरण  स्थापित  करना

 Sat
 [  श्री  नर  सिह  सूरयवंक्ी  >  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इण्डियन  बेंक  एसोसिएशन  ने  ऋण  की  वसूली  से  सम्बन्धित  मामलों
 के

 शी  ध्र  निपटान  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  न्‍्यायाधिकरणों  की  स्थापना  करने  की  सिफारिश  की
 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  और  बेकों  तथा  वित्तीय

 संस्थाओं  की  बकाया  राशियों  की  वसूली  के  लिए  अधिकरण  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।
 ह

 सेन्ट्रल  कांटन  हावड़ा  के  बन्द  होने  को  संभावना
 *

 682.  भी  हन्नान  सोल्लाह  :  क्‍या  बस्त्र  मन्‍त्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पदिचम  बंगाल  में  सेंट्रल  काटन  सरकार  के  निर्णय

 के  अनुसार  शीघ्र  ही  बंद  कर  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उक्त  मिल  के  बंद  होने  के  कारण  कितने  मजदूर  बेरोजगार  हो

 क्या  इन  मजदूरों  को  बेरोजगारी  से  बचाने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरी  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बस्त्र  सन्‍्त्रालय  में  उपसन्त्रो  एस०  कृष्ण  :  अभी  तक  किसी  एन०  टी०

 सी०/(मिल  को  बन्द  करने  का  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  |

 से  प्रदन  ही  नहीं  उठते
 ।

 125



 लिखित  उत्तर  1986

 पश्चिम  बंगाल  में  बेलधरिया  में  सोहिनो  सिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 श्र

 683,  «ी  हन्नान  समोल्लाहु  :  क्‍या  यस्‍्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पश्चिम  बंगाल  में  बेंलघरिया  में  रुण  मोहिनी  भिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 करेगी  जिसका  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  पास

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उपसन्त्री  कृष्ण  :  से  मोहिनी
 पश्चिम  बंगाल  के  प्रबंध  का  अधिम्रहण  24  1981  से  उद्योग  तथा

 1951  के  अन्तगंत  किया  गया  मामले  की  परिस्थितियों  को  देखते  हुए
 यह  आवश्यक  है  कि  कई  मुद्दों  पर  विचार  किया  जाना  जरूरी  है  तथा  इसलिए  इस  बारे  में  निर्णय

 |

 लेना  सम्भव  नहीं  हुआ

 शाष्ट्रीयकत  बेंकों  के  लाभ  में  कमी  धझ्ाता

 684.  श्री  अविल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  विश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आरक्षित  नकदी  पर  ब्याज  की  हामि  तथा  अपेक्षित  आरक्षित

 नकदी  स्तर  तभा  सां  विधिक  भुगतान  साधन  अनुपात  बनाये  रखने  में  असफल  रहने  का  कारण  भारतीय
 रिजरवं  बेक  को  जुर्माने  का  मुगतान  किये  जाने  के  कारण  अधिकांश  राष्ट्रीएकृत  बेंकों  के  लाभ  में  काफी
 कमी  आ  रही  है;और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बित  अन्त्रालय  में  राज्य  भनन्‍त्री  जनादंन  :  ओर  सूचना  एकत्र  की

 जाएगी  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  तथा  कानूनों  के  अन्तर्गत  अनुशंय  सूचना  स्रभा  पटल  पर  रख  दो

 जाएगी  ।

 बुल्गारिया  के  साथ  संयुक्त  उद्यम

 685.  श्री  ओकपत  दस  नरसह  राल  बाडिधर  :  क्‍या  बाणिम्य  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  बीच संयुक्त उद्यम को बढ़ाने

 ह

 कया  सरकार  ने  बुल्गारिया  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  बनाने  के  लिए  कदम  उठाये

 और यदि तो भारत ओर बुल्गारिया के बीच संयुक्त उद्यम को बढ़ाने के खिए किन क्षेत्रों को चुना गया है ? * 496
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 वाणिव्य  सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  पन्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  दोनों
 सरकारें  इस  विचार  पर  सहमत  हैं  कि  विशेषतया  निर्यातों  के  लिए  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करना

 ठ्यापार-संवर्धन  के  लिए  एक  वांछतीय  कदम  होगा  और  वे  संयुक्त  आयोग  की

 व्यापार  प्रतिनिधिमण्डलों  के  आदान  प्रदान  आदि  के  माध्यम  से  ऐसे  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापत्ता  के

 संवधेन  के  लिए  प्रयत्न  कर  रही  जबकि  बुल्गारिया  अथवा  तीसरे  देशों  में  अब  तक  कोई  भी  भारत

 बुल्गारिया  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  अतः  भारत  में  निर्यात  हेतु  अर्थात  बस्त्रों  तथा

 चमड़  के  फंशन  दस्तानों  के  क्षत्रों  मे ंऐसे  एकक  स्थापित  किए  गए  विगत  माह  सोफिया  में  भारत

 बुल्गारियाई  संयुक्त  आयोग  की  हाल  में  हुई  बठक  में  दोनों  पक्षों  ने  इस  संबंध  में  और  जागे  अध्ययन

 हेतु  खाद्य  इलेक्ट्रानिकी  तथा  चमड़ा  माल  उद्योग  को  उपयुक्त  क्षेत्रों  के  रूप  में

 अभिज्ञात  दोनों  देशों  के  उद्यमियों  पर  निर्मर  करेगी  कि  वे  इस  सम्बन्ध  8  संयुक्त
 उद्यमों  की  स्थापना  करने  के  मामले  में  वाणिज्यिक  निर्णय  लें  ।

 पदिचस  बिहार  ओर  उड़ोसा  में  खोलो  गई  राष्ट्रीयक्त  बेंकों  की  शालायें

 686.  भरी  सेवद  मसूदल  हुसंन  :  कया  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत.तीन

 वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  बिहार  और  उड़ौँसा  में  बेंकों  की कितनी  शाखाए  खोली  गयीं  ?

 चित  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादेस  :  भारतीय  रिजवये  बंक  द्वारा  दी  गई

 सूचना  के  अनुसार  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  पद्चम  बिहार  तथा  उड़ीसा  के  सरकारी  क्षेत्रों

 के  28  बंकों  द्वारा  खोली  गई  बंक  शाखाओं  की  संडुया  का  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 राम्य  का  नाम  निम्नलिखित  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  क्षंत्र  के

 नि  28  बेंकों  द्वारा  खोली  गई  शाखाओं  की  संख्या

 पद्चचम  बंगाल  46  हि 28 बेकों द्वारा खोली गई शाखाओं  की

 बिहार  42  1984  429

 उड्ीसा  46  70  63

 सिले  सिलाए  वस्त्रों  का  निर्यात

 «687.  ओऔ  सोहन  भाई  पटेल  :  गया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  फरेंगे  कि  :

 वर्ष  के  दोरास  सिलेसिलाए  वस्त्रों  के
 निर्यात  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया

 पहली  छमाही  के  दौनान  क्‍या  उपलब्धि  हुई

 शेष  अवधि  के  दौरान  सिले  सिलाये  वस्त्रों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  उपाय

 किए  जा  रहे

 उपाय
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 क्‍या  सरकार  एक  फंशन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  करने  पर  विद्वार  कर  रही
 और

 (S)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  तथा

 कार्य  शुरू  कर  देने  की  सम्भावना  है  ?

 संत्रालय  सें  उपसंत्रो  एस०  कृष्ण  1986-87  के  दौरान

 सिलाए  परिधानों  के  निर्यात  के  लिए  1200  करोड़  रु०  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 ८

 चालू  वित्तीय  वर्ष  कें  प्रथम  छः  महीनों  के  दौरान  उपलब्धियां
 अनन्तिम  रूप  से  614  करोड़  रु०  बेठती  हैं  ।

 सिलेसिलाए  परिधानों  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  विभिन्न

 कदमों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 *
 और  भारत  सरकार  द्वारा  स्थापित  राष्ट्रीय  फैशन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  को

 सोसाइटी  पंजीकरण  अधिनियम  1860  के  अधीन  22-1-1986  को  एक  सोसाइटी  के  रूप  में  पंजीकृत
 किया  गया  इस  संस्थान  की  स्थापना  फैशन  उद्योग  की  अनुसंधान  सेवा  तथा  प्रशिक्षण

 जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  की  गई  संस्थान  कार्यक्रम  की  शुरूआत  जनवरी  से  1987

 तक  फैशन  डिजाइन  के  सम्बन्ध  में  एक  कार्यशाला  के  आयोजन  से  करेगा  ।

 विवरण

 सिलेसिलाए  परिधानों  के  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  निम्नलिखित  उपाए  किए  गए

 (1)  उन  आधुनिक  परिधान  बनाने  की  मशीनों  के  ओ०  जी०  एल०»  के  अन्तगत  आयात

 करनें  की  अनुमति  दी  गई  जिनका  देद  में  निर्माण  नहीं  होता  ।  परिधान  विनिर्माण  के  लिए  114

 मक्षीनों  को  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तगंत  रखा  गया  जिनमें  से  97  पर  आयात  शुल्क  की  छूट  है  ।

 (2)  नकद  मुआवजा  सहायता  की  दरों  को  1-7-86  से  सुब्यवस्ति  कर  दिया  गया  इन

 दरों  को  सूती  परिषानों  के  लिए  31-12-1988  और  अन्य  परिधानों  के  लिए  31-3-1989  तक  के

 लिए  ।  कोटा  के  अन्तगंत  धीमी  गति  वाली  मदों  जो  पहले  सी०  सी०  एस०  की  पात्र  नहीं

 भी  अब  पात्र  बनाया  गया  गैर  कोटा  देछ्यों  को  निर्यात  और  मानव  निर्मित  फाइबर  तथा  रेशम

 परिधानों  के  लिए  सी०  सी०  एस०  की  ऊची  दरों  की  घोषणा  की  गई

 (3)  सी०  सी०  एस०  के  मामले  में  निर्यातकों  को  निश्चितता  प्रदान  करने  के  उद्दंश्य  से

 सूती  परिधानों  को  संविदा  पंजीकरण  योजना  के  अन्तर्गत  लाया  गया  है  ।

 (4)  परिधान  विनिर्माण  के  लिए  फैशन  डिजाइन  के  क्षंत्रों  में  अनुसंधान  और

 प्रशिक्षण  के  लिए  दिल्ली  में  एक  फैशन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  गया  हैं  ।

 (5)  सूती  परिधानों  के  लिग  शुल्क  वापसी  दरों  को  बढ़ाया  गया
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 (6)  लदान-पूर्व  ऋण  के  दिनों  की  संश्या  को  90  दिन  से  बढ़ाकर  180  दिन  कर  दिया  गया
 है  +-ब्याज  दर  में  भी  2:5  प्रतिशत  तक  की  कमी  कर  दी  गई

 (7)  1985-86  के  लिए  आयात  निर्यात  नीति  के  परिशिष्ट  17  के  द्वारा  आयात
 रियों  और  आर०  ई०  पी०  लाइसेंसों  को  उदार  बनाया  गया

 (8)  1985-86  के  लिए  आयात-निर्यात  नीति  में  परिशिष्ट  ।9  के  अन्तगंत  अग्निम  लाइ
 सेंसिंग  योजना  और  परिशिष्ट  21  के  अन्तगंत  शुल्क  कर  मुक्त  आर०  ई०  योजना  के  अधीन  कच्चे

 माल/फरेब्रिको  की  बहुत  सी  मदों  क ेआयात  की  अनुमति  गई

 (9)  विनिर्माता-निर्यातकों  के  लिए  आयात-निर्यात  पास  बुक  योजना  भी  आरम्भ  की  गई न
 है  ।

 (10)  नये  उत्पादों  और  नए  बाजारों  के  लिए  अतिरिक्त  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (11)  शत  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  और  मुक्त  व्यापार  दोनों  की  योजनाओं  के
 अन्तगेत  अन्य  बहुत  सी  रियायतों  के  साथ-साथ  पूजी  माल  और  कच्चे  माल  के  उदार  आयात  के
 लिए  सुविषाएਂ  दी  जाती

 (12)  सरकार  ब्राजार  क्रेता-वि्रेता  सम्मेलनों  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलो/प्रदर्शिनियों  में

 भाग  लेने  आदि  ज॑से  संवर्धनात्मक  क्रियाकलापों  को  प्रायोजित  करने  और  उन्हें  वित्तपोषित  के

 लिए  उदार  सहायता  देती  रही

 स्वर्ण  ध्लाभूषणों  का  निर्यात
 _

 688.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया है  वर्ष  वर्ष के  के  दौरान  कितने  मूल्य  के  स्वर्ण  आमूषण  निर्यात  किए

 वर्ष  के  लिए  स्वर्ण  आमृषणों  के  निर्यात  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  है  और  वर्ष  के  पहले  छः  महीनों  के  दोरान  उपलब्धि  क्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार ने  स्वर्ण  आमूबणों  के  बड़े  पेमाने  पर  उत्पादन  की  सुविधा

 हेतु  अग्निम  लाइसेंसों  पर  स्त्रण  आयात  करने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया  है  ताकि  भारतीय

 निर्यातक  इस  उद्योग  के  संवर्धन  में  सहायता  कर

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 इस  योजना  के  आरम्भ  किए  जाने  से  अब  तक  आमूषण  निर्मा  द्वारा  स्वर्ण  का

 कितनी  मात्रा  का  आयात  किया  और

 क्‍या इसका देश में स्वर्ण के मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ा यदि तो तत्सम्वन्धी व्यौरा क्‍या है ? ः *
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 बन  4  ++

 बाणिफ्य  सम्व्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजनदास  86  करोड़  र०  ।

 100  करोड़

 अप्रेल-सितम्बर  86  के  दौरान  करोड़  र०  ।

 >>  (0  जी  ।  स्वर्ण  फ्र मों आदि  तथा  कं  रेट  क्षौर  उससे
 क़ुम-के  स्वर्ण  के  आयात  की  अग्रिम  लाइसेंस  पर  अनुमति  होगी  ।

 संगत  सावंजनिक  सूचना  की  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जाती

 [  प्रंचालय  में  रखो  गई  देखिए  संख्या  एल०  ही०  3180/86 ]

 योजना  के  अन्तगंत  अभी  तक  कोई  आयात  नहीं  किए  गए

 सरकार  को  स्वर्ण  की  कीमत  पर  किसी  प्रकार  के  प्रतिकूल  प्रभाव  की  जानकारी  नहीं

 ॥

 है  [|  हु

 सध्यम  रेशे  शौर  लम्ब  रेशे  की  कपास  के  उत्पादन

 भौर  खपत  में  असन्तुलन
 शी  ल्‍ः  न

 /  -  089.  श्रीमती  जयस्ती  पटनायक  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कक  सरकार ने याने
 में कया  यह  सच  है  कि  मध्यम  रेशे  और  लम्बे  रेशे  की  कपास  के  उत्पादन  और  छपत  में

 काफी  अन्तर  है  जबकि  बढ़िया  किस्म  के  लम्बे  रेशो  की  कपास  का  उत्पादन  आवह्यंकता  से  बहुत
 मधिक  और

 ॥

 .  यदिहां  तो  इस  असन्तुलन  को  ठौक  करने  के  लिए  उठाये  गए  उपायों  का  ब्यौरा
 >

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  :  और  लम्बे  रेशो  की  रुई

 ओऔर"कुछ  सीमा  तक  मध्यम  रेशे  की  रुई  का  उत्पादन  घरेलू  खपत  से  अधिक  असम्तुलन  को
 ठीक  करने»के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए  है  :

 रुई  वर्ष  के  दौरान  लम्बे  रेश  की  रुई  का  00:50  लाख  गांठों  का  निर्यात
 कोटा  जारी  किया  ५

 2.  रुई  की  खपत  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  सभी  प्रकार  के  याने  के  निर्यातों  पर  नकद  मुआवजा |
 सहायता  को  5  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  8  प्रतिशत  करने  के  अलावा  सरकार  ने  याने  के

 _ उदार निर्यात की अनुमति दी 3. सरकार ने हाल ही में चालू रुई वर्ष से आरम्भ करके तीन वर्ष की अवधि के लिए लम्बे और अधिक लम्बे रेहों की रुई की प्रतियर्ष 5 लाख गांठों के निर्यात की धोषणा की ह॒
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 अल्जीरिया  के  साथ

 690.  श्रोमती  जयन्ती  पटतायक  :'  क्या  बाणिज्य  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
 रु

 क्‍या  सरकार  ने  अल्जीरिया  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के लिए  कदम

 यदि  तो  इसके  लिए  कौन  कौन से  क्षेत्रों  को  चुना  गया  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  भारत  अल्जीरिया  व्यापार  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य

 निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 -  बाणिस्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :

 दोनों  पक्षों  म ेसहमति  व्यक्त  की  कि  दुतरफा  व्यापार  के  विकास  के  लिए  गुंजाइश
 भारत  से  निर्यातों  के  लिए  अभिज्ञात  मुख्य  मर्दे  औषधि  तथा  मेषजीय  टैक्सटाइल
 पटसन  तना  पटसन  कृषि  उत्पाद  तथा  इंजीनियरी  उत्पाद  ।  अल्जीरिया  द्वारा  भारत  को
 निर्यात  के  लिए  आफर  की  गई  मुख्य  म्दे  यूरिया  तथा  कतिपय

 रसायन  ।  ह॒
 ह

 सातवीं  योजनावधि  के  लिए  भारत-अल्जी  रियाई  व्यांपार  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धाश्ति

 नहीं  किये  गए  दोनों  पक्ष  दुतरफा  व्यापार  के  स्तरों  को  बढ़ांने  के  लिए  प्रयास  करने  के  लिए

 सहमत  हो  गये  हैं  ।

 उड़ोता  में  रेंशव  विकाप्त  परियोजना

 691.  श्रीमती  जयस्ती  पटनायक  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  में  एक  रेशम  विकास  परियोजना  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव
 है  ;

 !  ह

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  धनराशि  निर्षारित  कर  दी  गई  है  पता

 यदि  तो  रेशम  उत्पादन  के  लिए  उड़ीसा  में  क्ष  त्रों  का  पता  लगा  लिया  गया

 ओर

 सातवीं  योजना  के  दोरान  उड़ीसा  में  रेशम  की  खेती  के  विकास  के  लिए  क्या  विशेष
 कार्यक्रम  तैयार  किए  गए  हैं  ?

 बस्त्र  सरत्रालय  में  उप  मम्त्रो  एस०  कृष्ण  :  से  (7)  सरकार  ते  एक
 वाईबोल्टाईन  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अनुमोदन  दे  दिया  है  जिसमें
 1986-87  से  आरम्भ  होने  वालो  4  वर्षों  की  अवधि  में  उड़ीसा  के  गंज॑म  जिले  में  1000  एकड़  भमि
 पर  4.27  करोड़  के  परिव्यय  से  मलबरी  बागान  लगाने  की  व्यवस्था



 लिखित  उत्तर  ॥  1986

 नामित  त+

 उड़ीसा  में  रेशम  की  खेती  भोग  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  रेश्ाम  बोर्ड  द्वारा  कार्यान्वित  की

 जा  रही  वीज  विस्तार  अनुसंन्धान  तथा  विकास  सहायता  आदि  जैसी  चालू  योजनाओं

 के  अंतिरिक्‍्त  सातवीं  योजना  के  अन्तगेत  उड़ीसा  में  टसर  विकास  के  लिए  एक  परियोजना  तैय!र  की

 गयी  यह  परियोजना  स्विज  विकास  निगम  की  सहायता  से  कार्यान्वित  की  जानी

 भारतोय  पझ्ौद्योगिक  विकास  बक  हारा  बेकरों  फे विकास  के  लिए
 केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थान  की  स्थापना

 ब्््

 शी  जगस्नाय  पटनायक  :  वेया  विक्ष  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  ने  बेकरों  के  विकास  के  लिए

 केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थान  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जमांदंत  :  और  :  भारतीय

 ओद्योगिक  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया.है  कि  उसने  अखिल  भारतीय  तथा  राज्य  स्तर  की  विकास

 सम्बन्धी  वित्तीय  संस्थाओं  के  कामिकों  को  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कार्यक्रम

 चलाने  के  वास्ते  हैदराबाद  में  शीर्षस्थ  स्तर  पर  एक  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  का  निर्णय
 किया  है  ।  विदेशों  में  ऐसी  संस्थाओं  के  बरि५्ठ  स्तर  के  कार्यकलापों  को  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  भाग

 लेने  के  लिए  भी  विचार  किया  जा  सकता

 हथकरधा  निर्मित  मदों  को  वी  गई  राज  सहायता  में  कटोलो

 _- 693,  श्री  एम०
 छू  रद ह

 करो  धर्मपाल  सिह  मलिक

 श्री  सुभाष  यादव  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह.सच  है  कि  विद्य्‌त  हथकरधा  उद्योग  के  आरक्षित  मदों  का  निर्माण
 कर  रहे  है  ;

 कया  हथकरधा  निरभित  समान  का  भण्डार  काफी  मात्रा  में  जमा  हो  गया  है
 ;

 क्या  हथकरघा  मदों  को  दी  गयी  र,ज  सहायता  में  कटौती  की  गई  थी  ;  और  .,

 यदि  तो  हथकरघा  उद्योग  के  संरक्षण  हेतु  सरकार  का  क्‍या  कदम  का

 विचार  है  ?

 वस्त्र  सन्‍्त्रोलय  में  उप  सन्त्रो  एस०  कृष्ण  :  हथकरथा  के  लिए  आरक्षण
 अधिक  जोरदार  ढंग  से  लाग  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  पहले  से  ही  दिल्‍ली  पुणे  और
 तृत  में  तीन  क्ष  त्रीय  कार्यालय  स्थापित  किए  हैं  जिनमें  उपयुक्त  तकनीकी  कमंचारियों  को  लगाया  गया
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 है  तथा  इनमें  कराये  शुरू  हो  गया  आरक्षण  आदेशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  से  पृथक  तन्त्र  स्थापित  करने  का  अनुरोध  भी  किया  गया  4  1986

 को  जारी  की  गई  संशोधित  अधिसूचना  तथा  हथकरघा  के  लिए  वस्तुओं  का
 1985  में  विद्युत  करघों  द्वारा  आरक्षित  मदों  का  उत्पादन  जारी  होने  की  तारीख  से

 3  महीनों  की  अवधि  के  भीतर  बन्द  करने  की  व्यवस्था

 सरकार  को  हथकरथधा  माल  के  स्टाक  के  भारी  मात्रा  में  जमा  होने  की  कोई  रिपोर्ट

 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 नहीं  ।  तथापि  छूट  दिवसों  की  राष्ट्रीय  हथकरघा  प्रदर्शनी  के  अतिरिक्त

 30  दिन  तक  सीमित  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगस  के  उत्पादों  का  भारी  भण्डार
 >

 694.  श्री  एन०  डेतिस  :  क्या  ब्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  उत्पादकों  का  भारी  भण्डार  सारे  भारत  में  राष्ट्रीय
 -

 कपड़ा  निगम  की  दुकानों  में  पड़ा  हुआ  है  ;

 ऐसा  कुल  कितना  भण्डार  है  और  इसकी  लागत  क्या  है  ;

 क्‍या  में  बिना  बिक्री  के  पड़े  हुए  ऐसे  भारी  भण्डार  की  जांच  की  गई
 और  वि

 इस  भण्डार  को  निपटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 |  धस्त्र  लब्रालय  सें  उप  सन्‍त्री  एस०  कृष्ण  :  और  1986

 के  अन्त  तक  एन०  टी०सी०  की  दुकानों  और  एन०  टी०  सी०  की  सहायक  कम्पनियों  के  डिवीजनल

 कायालयों  में  फड़े  हुए  विभिन्‍न  प्रकार  किस्म  के  कपड़  की  मात्रा  लगभग  14  मिलियन  मीटर  थी

 जिसका  मूल्य  लगभग  19  करोड़  रु०

 (१)  त्यौहार  के  मौसम  के  लिए  यह  स्टाक  बहुत  अधिक  नहीं  समझा  गया  ।

 :
 सहायक  कम्पनिय़रां  तिमाही  आधार  पर  शो  रूमों  के  समान  तथा  कार्यकरण  की

 पुनरीक्षा  की  तानीटरिंग  करती  इसके  अतिरिक्यं  स्टाक  का  निपटान  करने  के  लिए  निम्मोकित

 कदम  उठाए  गए  हैं  :

 (1)  बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  विक्रय  कमंचारियों  के  लिए  प्रोत्साहन  योजनाओं  की  समय-समय
 पर  पुनरीक्षा  की  जाती  उनमें  संशोधन  किया  जाता

 (2)  स्टाक  के  जमाव  को  कम  करने  के  लिए  समय-समय  पर  उपभोकताओ  को  छूट  दी  जाती
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 कृ०  क्री०  स्टाफ  काबेज  की  बारी  तवय-तमय  पर  को  रूपए  कर्कारियों के  पिए
 विज्येप  रूप  मे  त॑वार  किए  गए  अशिक्षण  कार्यक्रमों  का  आयोजन  किया  काता

 (4)  एन०्टी०्सी०  उत्पादों  का  अधिक  व्यापक  प्रचार  ।

 (5)  एन०्टी०सी०  उत्पादों  की  हाउस  कीपिंग  ।  उनके  प्रदर्शन  में  निरन्तर  सुधार  किया  जा
 हु

 बेंक  डकंतियां

 >  695.  श्री  असर  सिंह  राठवां  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्‌पा  करंगेकि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बेंक  डकैतियां  दिन  प्रतिदिन  बंढ़  रहो  हैं  ;

 यदि  तो.वर्ष  ।  986  के  पहले  नो  महीनों  के  दोरान  राज्य-वार/संध  राज्य  क्षेत्रवार
 पड़ी  बेंक  डर्कतियों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 इन  डकतियां  में  कूल  कितनी  धनराहि  लूटी  गयी  ;

 क्‍या  डकंती  के  किसी  मामले  को  सुलझाया  गया  है  ;

 यदि  ठो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनमें  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार
 किये  गया  ;  और

 देश  में  विशेष  रूप  से  छोटे  कस्बों  और  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  बंकों  की  सुरक्षा  के जिए  मब
 तक  क्या  उपाय  किए  गए  है  ?

 बिस  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  ऊगावंग  :  से  :  शरकारी  क्षेत्र  के
 बेंकों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1936  के  पहले  नो  महीनों  के  दौरान  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में
 श्थित्त  उनकी  शाखाओं  में  लूटपाट/डर्कती  की  83  घटनाएं  इन  मामलों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।  आंकड़ों  को  देखने  से  पता  कलता  है  कि  कुछ  राज्यों  में  बेंक  लूटपाट
 डकंती  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  :

 .  और  :  सरकारी  क्षेत्र  के  वेंकों  से  प्राप्त  यूचना  के  उपयुक्त  मामलों  में

 से  मामलों  में  पुलिस  ने  30  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 यद्यपि  बेकों  की  सुरक्षा  बहुत  कुछ  सामान्य  सुरक्षा  के बातावरण  पर  मिमेर  फिर

 बेंकों  ने  अपसी  सुरक्षा  व्यवस्था  में  सुध।र  करने  और  डकती/लूटपाढ  को  रोकमे  के  उद्द  य  से

 जोखिम  के  आधार  पर  अपनी  शाखाओं  में  सपझ्मस्त्र  सुरक्षा  गाड़ों  की  उपयुक्त  अलार्म
 प्रणालियों  की  स्थापना  आदि  जैसे  कदम  उठाए  शाखाओं  की  सुरक्षा  में  सुधार  करने  के  उहं हय

 से विभिन्‍न चरणों में किए जाने वाले उपायों में कुछ उपाय ये हैं के लिए जाली वाले केबिन शाखाओं में इस्पात के कोलेप्सीबल गेट लगाना आदि ।
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 &

 सरकारी  क्षत्र  के  बेंकों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1-1-86  से  30-9-86  की  अवधि  में  बैंक

 लूटफाट/डकती  के  मामलों  की-संक्या  और  उनमें  अस्तग्रंस्स  राशि  की  राज्यवार/सं  राज्य-्क्ष  त-वार
 सूचना

 —_————

 राज्य/संथ  राज्य  क्षेत्र  मामलों  की
 संख्या  अम्तग्र स्‍्त  राशि

 ्
 आंध्र  प्रदेश  0.19

 अंसम  3  41.85  -

 बिहार  7  23.87

 चण्डी  गढ़  1  -  1.34

 दिल्खी  2  9.64

 गुजरात  10  13.34

 हरियाणा  1  7.96

 जम्मू  व  कदमीर  ,  1  श््न्य

 मध्य  प्रदेश  2  5.78

 महा  राष्ट्र  9  20.93

 मेघालय  2  2.81

 नागालेंड  2  13.51

 पंजाब  32  31.19

 उत्तर  प्रदेश  7  533

 परिचम  बंगाल  3  1.55

 ः  “179.29

 करल  में  पर्यटन  का  विकास

 द  A.  झी  बो०  एस०  विजपराधबन  :  क्‍या  पर्यटस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ट  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  केरल  को  कुल  कितनी

 राधि  आशंदित  की  गई  है  ;
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 अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  खं  की  गई  है  और  उससे  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए
 और

 ,

 .  विचारधीन/कार्यान्वित  की  जा  रही  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ॥॒  पर्यडन  मंत्रों  मोहम्मद  :  और  पर्यटन  मन्त्रालय  केन्द्रीय  बजट
 में  स ेनिधियों  का  राज्यवार  आबंटन  नहीं  करता  ।  अलग-अलग  राज्यों  से  प्राप्त  होने  वाली  स्कीमों  की

 यूणों  क ेआधार  पर  और  योजना  आयोग  द्वारा  निश्चित  परस्पर  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  जांच  की

 जाती  तथापि  1986-87  के  दौरान  परयंटन  मंत्रालय  ने  केरल  में  पैदल  भ्रमण  उपकरणों  की

 खरीद
 करमे  के  लिए  3.24  लाख  रु०  मंजूर  किए  इसमें  से  2.91  लाख  रु०  रिलीज  कर  दिए  गए

 राज्य  सरकार  ने  विभिन्‍न  फर्मो  को  पैदल-अमण  उपकरणों  की  आपूर्ति  करने  के  भार्डर  दिए  हैं
 जिनमें  से  ऊनी  दरियां  और  प्राथमिक  चिकित्सा  किट्स  प्राप्त  हो  गए  हैं  जिनकी
 कीमत  1.34  लाख  रु०

 जो  स्कीमें  पहले  ही  आरम्भ  की  गई  है  और  जो  स्कीमें  विचारधीन  हैं  उतके  ब्यौरे  इस
 प्रकार

 कार्यान्वित  को  जा  रहो  स्वीकृत  स्कोमें

 लाख  २०  में

 स्कीम  का  नाम  स्वीकृति
 *

 स्वीकृति  रिलीज  की

 वर्ष  राशि  गई  राष्षि

 1.  अलेप्पी  में  आवास  सहित  मार्गस्थ

 सुख-सुविधाएं  1985-86  10.28  4.00

 2.  कोट्टार्कारा  में  आवास  सहित
 ह

 मार्गस्थ  सुख-सु  विधाएं  1985-86  10.28  4.00

 3.  कन्नानोर  में  आवास  सहित  मार्गस्थ

 सुख-सुविधाएं  1985-86  10.20  4.00

 4.  पालघाट  में  आवास  सहित  माग्गस्थ
 ह

 सुख-सूविधाएं  1985-86  10.28  4.00

 5.  बाईनाद  में  आवास  सहित  मार्गस्थ

 सुख-सुविधाएं  1985-86  5  10-28  4.00

 6.  विवलान  और

 थेक्कडी  में  नौकाओं  की  व्यवस्था  1985-86  50.78  25.00
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 विचारधीन  में

 स्कीम  का  नाम
 ॥

 अनुमानित  लागत

 1.  कोवलम  में  जल  क्रीड़ाएं  18.00

 2.  मालमपुजा  में  जल  कफ्रीडाएं  7.10

 3.  समुद्रलड  कप्पड़  55.09

 4.  वन  परम्बीकुलम  17.19

 5.  यात्री  क्विलान  38.26

 6.  यात्री  त्रिवेन्द्रम  32.77

 7.  परम्बीकूलम  और  नेययार  वन्य  जीव

 अभ्यारण्यों  क ेलिए  मिनी  बसों  की  खरीद  14.30

 CC  मकान Oe  ror  _  भा  धैाााााआआााणणणणणणममाणाआआआ  आओ

 पाल  में  महत्वपूर्ण  पर्यटक  केस्त़ों  को  जोड़ले  वाला  एक  पर्यटक

 कम्पलक्स  बनाने  का  प्रस्ताव

 697.  श्री  बौ०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरज  के  पालघाट  जिले  में  काफूलग्ड

 वेली  आदि  जैसे  महत्वपूर्ण  पर्यटन  केन्द्रों  को  जोड़ने  के  लिए  विज्ञाल  पर्यटक  कब्पसंक्स  कलाने का
 प्रस्ताव

 यवि  तो  क्या  सरकार  ने  इसके  बारे  में  कोई  अध्ययन  किक  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 >  पर्यटन  सन्‍्त्रो  सोहस्भव  :  मलमपूजा  डैम  में  जल  क्रीड़ाओं  को

 ग्प्रवंस्था  परम्बीकुलम  बन्य-जीव  अभ्मारण्य  में  एक  वन-गृह  का  निर्माण  और  मिनी  बसों  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  केरल  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 से  ये  प्रस्ताव  विचारधीन  हैं  ओर  राज्य  सरकार  से  मांखीं गई  दुक
 रिक्त  सूचना  के  प्राप्त  होते  ही  इन्हें  अन्तिम  रूप  प्रदान  किया  जाएगा  ।

 आँध  प्रदेश  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  वितरित  किए  गए  ऋण

 698.  श्री  बी०  तुलसो  राम  :  क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  दी  वर्षों  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  शिक्षित
 अनुसूचित  जाति/अनुसूचत  पिछड़  वर्ग  और  आदिवासियों  को  दिए  गए

 ऋण  की  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शोष  अवधि  के  दौरान  उनके  विकास  के  लिए  कितनी

 घनराशि  दिए  जाने  की  आशा  है  :  और

 उन  ऋणों  के  परिणामस्वरूप  अनुसूचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति

 आदिवासियों  आदि  की  स्थिति  में  किस  सीमा  तक  सुधार  हुआ  है  और  इसमें  किस  सीमा
 तक  और  सुधार  होने  की  सम्भावना  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जतादन  :  बेकों  की  वर्तमान  आंकड़ा

 सूचना  प्रणाली  से  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।  सरकारी  क्षंत्र  के  बेकों  द्वारा
 क्षांप्र  प्रदेश  राज्य  में  छोट  और  सीमांतिक  मूमिहीनों  ग्रामीण  कारीगरों
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अनुसूचितजातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के

 श्रादि  सहित  कमजोर  वर्गों  को  दिसम्बर  1983  के  अन्त  तक  362  करोड़  रुपये  के  अग्रिम

 दिए  गए  थे  जो  जून  1985  के  अन्त  में  बढ़कर  589  करोड़  रुपये  के  हो

 और  चूंकि  बके  अग्निम  मुख्यतः  वर्षों
 के

 दौरान  जमाराक्षियों  की  बृद्धि  की  दर
 पर  निर्मर  क  रते  इसलिए  बंक  ऋणों  का  लक्ष्य  बताना  सम्भव  नहीं  कभी-कभी  कछ  योजनाओं
 के  वास्ते  लक्ष्य  रखे  जाते  कुल  ऋण  में  कमजोर  वर्गों  का  हिस्सा  10  प्रतिशत  से  कम
 नहीं  अतः  प्रश्न  में  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  देना  संभव  नहीं  है  ।

 .
 आरतीय  रिजवं  बेंक  ने  फरवरी  1983  में  सभी  वाणिज्यिक  बेकों  के  नाम  ये  निर्देश  जारी

 किए  थे  कि  मा  1985  के  अन्त  तक  वे  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षत्र  अप्रिमों  का  बढ़ाकर  कुल
 अग्रिमों  के  40  प्रतिंशंत  तंक  ले  आएं  ।  बेकों  को  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  कमजोर  वर्गों  को
 दिए  जाने  वाले  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  उप-लक्ष्य  दिए  गए  थे  और  कहा  गया  था  कि  मार्च  1985  के
 अन्त  तक  काल॑  अप्रिमों  मे ंकमजोर  वर्गों  का  हिस्सा  कूल  अग्रिमों  के  कम  से  कम  10  प्रतिशत  के
 बराबर  होना  चाहिए  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  ने  इस  लक्ष्य  को  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिया

 प्रनिवासी  भारतीयों  का  विश्व  संगठन

 699.  डा०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  न्यूयार्क  में  अनिवासी  भारतीयों  का  एक  विदव-संगठन  बनाया  गया

 है  ;  और  ह

 उक्त  संस्था  और  सरकार  के  बीच  सहयोग  सै  भात  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कितनी
 विदेज्ञी  पूंजी  लगाई  जा  रही  है  ?

 वित्त  मशत्नालय  में  राय  सशत्तो  जनादेन  :  सरकार  के  ध्यान  में  यहू
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 बात  लगाई  गई  है  कि  विश्व  अनिवासी  भारतीय  संगठन  नामक  एक  संगठन  न्यूयार्क  में  स्थापित  किया

 गया

 इस  संगठन  और  सरकार  के  बीच  कोई  औपचारिक  सम्बन्ध  अथवा  सहयोग  व्यवस्था

 नहीं  है--अतः  यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 की  बिहार  में  पर्यटक  केन्द्रों  के बिकास  सम्दन्धी  योजनाएं

 700.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  उन्होंने  1986  में  बिहार  में  विहार
 राजगीर  और  अन्य  स्थानों  का  दौरा  किया  था  ;  .

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उन्होंने  इन  महत्वपूर्ण  प्ंटन  केन्द्रों  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न

 योजनायें  शुरू  करने  की  घोषणा  की  थी  ;
 और

 यदि  तो  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन्हें  कब  तक  क्रियान्वित  किया  ,
 *  |

 पयंटन  मंत्री  सोहस्मद  :  मैंने  8  से  10  1986  तक

 राजगीर  और  बोध  गया  का  दौरा  किया  था  ।

 और  महत्वपूर्ण  पर्यटक  केन्द्रों
 के

 विकास  के  पहले  से
 चल  रही  विभिन्‍न

 परियोजनाओं  तथा  बिहार  के  भुख्य  मंत्री  द्वारा  सुकाए  गए  अनेक  प्रस्तावों  पर  विचार  विमर्श  हुआ

 ]

 सिशोल  में  भारत  के  गलत  मानचित्र  का  परिचालन

 701,  भी  जी०  एस०  बसवराजू  :

 भी  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :

 झो  हस्तान  सोल्लाह  :

 क्री  भो  सेफुदीम  चोधरी  :

 श्रीमती  विध्वघोध  बोस्वासी  :

 श्री  सुकूल  जासलिक  :

 श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  ;
 '  हो  हरीश  रावत  :

 श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 क्‍या  सिओल  में  1986  में  हुए  एशियाई  खेलों  के  दौरान  दक्षिण

 अधिकारियों  द्वारा  औपचारिक  रूप  से  परिचालित  मानचित्र  में  जम्मू  और  कश्मीर  को  एक
 प्रस्त  क्षेत्र  के  रूप  में  दर्शाया  गया  था  ;

 क्‍या  भारतीय  दल  ने  इस  गलत  मानचित्र  पर  आपक्ति  की  थी  ;

 कया  दक्षिकश्कर्धरिया  स्थित  हमारे  दृतावास  से  इस  मामले  को  उठाया  या  नहीं  ;

 क्या  दक्षिण  कोरिया  अधिकारियों  द्वारा  इस  बारे  में  सुधारात्मक  उपाय  किप्र  गए  थे

 ब्लौर  यदि  तो  ततसम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 (8)  क्या  किल्हों  अन्य  देशों  ने  भी  अपनी  मानचित्रों  में  जम्मू  और  कश्मीर  को  विवादग्रस्त
 क्षंत्र  कै  कप  में  दर्शावा  है  ;  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  भारत  सरकार  ने  इस
 आवद्षि  को  उसके  साथ  उठाया  है  और  क्या  उन  देशों  ने  अपने  मानचित्रों  में  तत्पश्चात  आवश्यक  शुद्ध
 क्रलो  है

 ह

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  समी  भारतीय  दूताबासों  को  कौई  निदेश  जारी  किए  गए  हैं.और

 थदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  केਂ  नटबर  :  से  सियोल  एशियाई
 हल  संग्रठन  समिति  ने  भारत  का  जो  मानचित्र  प्रकाशित  किया  है  उसमें  भारत  की  अन्तर्राष्ट्रीय
 सीमा  सही  रूप  में  नहीं  दिखायी  गई  क्योंकि  इसमें  जम्मू  ओर  कश्मीर  राज्य  शामिल  नहीं

 युवा  और  खेल  राज्य  तथा  भारतीय  सरकारी  प्रतिनिधि  मंडल  की  नेता  श्रीमती
 मारप्र ठ  पलवा  ने  तथा  सियोल  में  भारत  के  राजदूत  ने  भारत  के  मानचित्र  को  गलत  चित्र  किए
 जाने  के  वक्षिणी  कोरियाई  प्राधिक्रारियों  से  कड़ा  विरोध  प्रकट  किया  था,.इस  समिति  ने  अपनी  ड़्स
 गलती  के  लिए  सेंद  प्रकट  ओ  कि  उनके  अनुसार  एक  तकनीकी  स्वरूप  की  गलती  थी  और

 उन्होंने  इसे  ठीक  करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए  ।  इस  ख़मित्ति  मे  इस  स्थिति  को  सही  करने
 के  लिए  जो  कवम  उठाए  उनमें  से  कुछ  हैं  ;

 (7)  एशियाड  स्यूजਂ  के  एक  मुद्रित  संस्करण  में  भारत  के  मानचित्र  में  सुधार

 (ii)  कमा  को  गलत  प्रदर्शित  करने  वाले  प्रकाक्षत  को  वितरण  से  वापिस  लेना

 (iii)  छेों  के
 समापत  समारोह  स्क्ोन  पर  चित्रमय  करते  समय  किसी  भी  देश

 के  सानजित्र  को  प्रदर्शित  न  करना  ।  -  न्‍ी

 चीन  और  कुछ  अन्य  देशों  में  प्रकाझितਂ  मानचित्रों  में  जम्मू  और  कश्मीर
 राज्य  से  भाश्त  की  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  को  गन्नत  ढंग  से  दिखाए  जाने  की  बात  हमारी  जानकारी  में

 सम्बन्ध  देशों  को  अधिकारियों  क ेसाथ  इस  मामले  को  उठाया  गया  था  |  इसके
 स्वरूप  कुछ  संगठनों  जिन्होंने  ऐसे  गलत  मानचित्र  प्रकाशित  किए  मानचित्रों  में
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 ७...  >न्‍मनननन+ननमक->-»%«कनन-म--ंमम मम  ey  मन  कक  भन कब

 आवष्यक  शुद्धि  करली  है  और  कुछ  अन्य  संगठनों  ने  ऐसे  मानचित्रों  के  भविष्य  में  छपने  वाले  संस्करणों

 में  शुद्धि  करने  का  आश्वासन  दिया  अन्य  मामलों  में  इस  विषय  पर  आगे  कार्रवाई  की  जा  रही

 विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  को  यह  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  कि  में  अपने

 क्षेत्राधिकार  में  आने  वाले  देशों  में  छपे  मानचित्रों  में  गलत  रूप॑  से  वर्शायी  गई  भारत  की  अन्तर्राष्ट्रीय
 सीमा  को  ध्यान  रखें  और  अगर  कहीं  ऐसी  अशुद्धि  पाई  ज़ाएं  तो  उसे  ठीक  कश्बाने  के  लिए  सम्बन्ध

 प्राधिकारियों  के साथ  उपयुक्त  कदम  उठाएं  ।

 >>  परमाण  कार्यक्रम  के  संबंध  में  सोन-पाक  समझोता

 >202.  भरी  एस०  वसवराज्‌  :
 ना  श्री  विजय  कुमार  विश्व  :

 री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  बिेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रधान  मंत्री  ने  परमाणु  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  चीन  और  पाकिस्तान  के  बीच

 हुए  समभौते  पर  चिस्ता  व्यक्त  की  है  ;

 क्‍या  समभौते  से  इस  उप-महाद्वीप  में  शांति  को  गम्भीर  खतरा  पंदा  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 विवेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रो  के०  मटबर  सिह  :  और  :  हां  ।

 सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  लगातार  नजर  रखे  हुए  हैं  जितका  देश  की  सुरक्षा
 पर  प्रभाव  पड़  ख़कता  है  ।

 2  हरारे  में  प्रधान  सन्त्रो  को  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  साथ  बातचीत

 /703.  श्री,जी०  एस०  बसबराजु
 हो  एच०  एन०  नस्‍्जे  गोडा  :

 शी  अनधारी  लाल  पुरोहित  :  हि
 थी  मुल्ला  पललो  रामचन्द्रन  :  कया  बिद्देश  मंत्री  यह  बतःने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत
 के  प्रधान  मंत्री  और  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  बीच  हरारे  में  गुट

 निरपेक्ष  सम्मेलन  के  दौरान  अनेक  बार  विचार-विमर्श  हुआ  था  ;

 (८)  यदि  तो  क्या  दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्धों  को  और  सामान्य  बनाने  हेतु  उपायों  पर

 भी विचार विमर्श किया गया था ; * *
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 क्‍या  दोनों  देशों  के  नेता  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  के  बीच  आने  वाली  वाधाओं

 को  दूर  करने  के  बारे  में  सहमत  हो  गए  ;

 क्‍या  दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्धों  में  उसके  बाद  कोई  सुधार  हुआ  है  ;  भौर  यदि

 तो  किस  सीमा  तक  ?  ेल्‍
 *

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  हां  ।  प्रधान  मंत्री

 श्री  राजीव  गांधी  ओर  राष्ट्रपति  जिया:उल-हक  गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  दौरान  हरारे  में

 से  प्रधान  मंत्री  ने  कराची  में  पैत  अमरीकन  विस्तात  के  अपहरण  के  सम्बन्ध  में

 अपनी  गहरी  चिता  व्यक्त  की  ।  बातचीत  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच  दिवसीय  सम्बन्धों  पर  चर्षा

 हुई  ।  प्रधान  मंत्री  ने  यह  आशा  व्यक्त  की  कि  संबन्धों  के  सामान्यीकरण  की  प्रक्रिया  में  आगे  बाघा

 नहीं  आएगी  ।

 भारत-पाक  सम्भन्ध

 704.  श्री  जो०  एस०  बसवराज्‌  :

 भरी  एच  एन०  मनन्‍्जे  गोढा  :

 शी  एच०  वो०  पाटिल  :

 शो  मुझल  वासनिक  :

 श्रो  श्वार०  एत०  माते  :

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :

 स्‌  लचन्द  डांया  :

 थी  महेर्न  सिह  :

 क्रो  भट्टम  भीराम  मृति  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  तीन-चार  महीनों  के  दौरान  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  सम्बन्ध
 :  बिगड़े

 यदि  तो  क्‍या  इसका  मुख्य  कारण  पाकिस्तान  द्वारा  उग्रदाक्यों  की  सहायता  करने

 का  रुख  अपनाया  जाना  तथा  पंजाब  तथा  गुजरात  में  पाकिश्हानी  गुसरपंठिए  भेजा
 जाता  है  ;  _

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  मे  शिमला  समझौते  की  भावना  के  विंरद्ध  सभो  विदेशी
 मंचों  पर  कष्मीर  का  प्रदन  उठाया  है  ;

 भारत  ने  इन  मामलों  के  बारे  है  प्राकिस्तान  से  कोई  विरोध  प्रकट  किया  है  ;

 ओर
 हैं
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 (8)  यदि  तो  इस  पर  पाकिस्तान  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 >>  र्त्रालय  सें  राज्य  संत्री  के०  नटबर
 :  जी  हां  ।

 ट  इन  सुद्दों  क ेसाथ-साथ  पाकिस्तान  द्वारा  की  गई  कुछ  अन्य  नाकारात्मक  कारंवाईयों
 से  भारत-पाक  संबंध  और  बिगडे  हैं  ।

 णकिस्तान  ने  हाल  ही  में  काइमीर  के  मामले  को  शिमला  समझौते  का  उल्लंघन  करते

 हुए  गृठ-निरपेक्ष  शिसर  सम्मेलन  और  संयुक्त  राष्ट्र  संध  दोनों  में  ही  उठाया  ।

 और  ()  इन  मुद्दों  पर  भारत  सरकार  की  चिंता  से  पाकिस्तान  की  सरकार  को  अवगत

 कर  दिया  गया  है  लेकिन  वुर्भाग्यवद्द  इस  सम्बन्ध  में  उनका  रुख  संत्तोषजनक  नहीं  रहा  ।

 शग्ण  पूनिटों  को  पू  जीगत  लाभ  कर  से  छूट

 405.  थी  घो०  एस०  कृष्ण  अग्पर  :  क्‍या  बिस्  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  ढ।रां  अपनी  देय  राशि  की  वसूली  के  लिए  बेची  गई  रुग्ण

 .  यूनिटों  को  पू  जीगत  लाभ-कर  की  अदायगी  से  छूट  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पूजीगत  लाभकर  से  छूट  की  वही  सूविधा  उन

 यूनिटों  को  भी  देने  का  है  जो  बेंक  की  देय  राशि  के  समापन  के  लिए  स्वेच्छा  से  अपनी  यूनिटों
 को  बंच  देते  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  जी  नहीं  ।

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लागू  नहीं  होता  है  ।

 मालदोव  की  थाज्ा  पर  जाने  बाले  भारतोय  पद्नंटकों
 के  लिए  पासपोर्ट  ओर  बोजआा

 ढ्र

 :
 १06.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अम्यर  :  कया  बिबेश  मत्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह

 के  दौरान  कितने  भारतीयों  ने  पर्यटकों  के  रूप  में  मालदीव  की  यात्रा  की  ;

 क्‍या  एक  पर्यटक  को  मालदीव  की  यात्रा  करने  के  लिए  पासपोर्ट  और  वीजा  लेना
 पड़ता  और

 तो  मालदीव  की  यात्रा  के  लिए  पासपोर्ट  और  वीजा  की  आवद्यकता  को
 समाप्त  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 विदेश  मम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  के०  :  4653  ।

 मालदीव  को  याज्ना  पर  जाने  वाले  भारतीय  पण्रंटकों  के  पास  वध  पीसपोर्ट  होना



 -  खिखित  उत्तर
 -7  1986 ।

 कम  “भभ॒83ैई3:प।०णपैपैिै्ैैिभ-++रनह॥हक्‍ठम_
 उस  क्षै्ञ  में  पहुंचने  पर  उन्हें  वहांਂ  ठहरने  के लिए  वीजा  दिया  आता

 पा
 अवधि 90  दिन  की  होती है  ।

 है  जिसकी  वंधता
 :

 काफी  के  व्यूनतन  विस  मेल्य  में  वृद्ध

 »  707.  भ्री  थो०  छु्ण  परस्पर
 :

 टी  श्री  मुल्लापल्सी  रामचरान  :

 आयी  बी०  एश०  विजयराग्रबन॒
 :

 क्या  ब्राध्िश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 व्या  सरकार  का  काफी  के  व्यूततभ  निर्मम  भूल्य  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 |
 कया  इस  सम्बन्ध  में  संसद  सदस्थ  काफी  उत्पादकों  और  अन्य  लोगों  से  कोई

 औदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  बारे में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 बाजिज्य  मंत्रालय  में  रत्प्य  मंत्रों  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  हां  ।

 16-10-86  से  काफी  की  न्यूनतम  रिलीज  कीमत  6:54  रु०  प्रति  प्वाइन्ट  से  बढ़ाकर
 7:42  २०  प्रति  प्वाइन्ट  कर  दी  गई

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  बंगलोर  में  जारी  किए  गए  पासपोर्ट

 _  708.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  प्रस्वर  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ट  1986  से  अब  तक  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  बंगलौर  से  कितने  व्यक्तियों

 ने  पासपोर्ट  प्राप्त  किए

 उनमें  से  कितने  व्यक्तितय्रों  ने  विदेशों  की  यात्रा  की

 क्या  वर्तमान  प्रक्रिया  में  कोई  व्यवस्था  जिससे  यह  पता  चलाया  जा  सके  कि  क्‍या
 पासपोर्ट  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  का  वास्तव  में  विदेश  यात्रा  करने  का  इरादा  है

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  कुछ  एजेन्ट  विदेश  यात्रा  योजना  टी०

 सुविधाएं  प्राप्त  करके  अथवा  अन्य  गैर-कानूनी  प्रयोजनों  के लिए  इस  पासपोर्ट  का  दुरुपयोग  कर  रहे
 और

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विधार  है  ?

 विदेदय  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कं०  नटवर  :  1986  से  सितम्बर
 1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  पासपोर्ट  बंगेलौर  ने  57828  पासपोर्ट  जारी  किए  थे  ।
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 नाश  तह  व  रसह िआनओओओओ  -+-++++

 सरकार  को  जानकारी  नहीं  है  ।

 जी  आवेदनों  को  पासपोर्ट  उनकी  विदेश  यात्रा  के  लिए  जारी  किए  जाते  हैं  जैस।कि
 वे  अपने  आवेदन  पत्रों  में  लिखते  हैं  ।  तथापि  व्यक्तिगत  कारणों  से  विदेश  यात्रा  के  उनके  उद्दू  दय  में
 परिवतंन  हो  सकता  सरकार  के  पास  यह  संदेह  करने  अथवा  देखने  का  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है
 कि  वे  अपनी  विदेश  यात्रा  के  उद्देश्य  में  परिवर्तन  ने

 और  सरकार  को  कुछ  ऐसे  मामलों  की  जानकारी  है  जिनमें  दलालों/अप्राधिकृत
 यात्रा  एजेण्टों  के  रूप  में  कार्य रत  व्यक्तियों  न ेएफ०  टी०  सी०  सुविधा  का  दुरुपयोग  किया  सरकार

 की  विभिन्‍न  जांच  एजेन्सियां  अनुवर्ती  कारंवाई  के  लिए  ऐसे  मामलों  की  छानबीन  करती  है  ।

 गेर-प्रायभिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  में  व्यय  में  कटौती

 न  श
 709,  श्री  धारद  विधे

 श्री  इन्रजीत  गुप्त  :

 डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शोष  वर्षों  के  दौरान  मुद्रास्फीति  पर  नियन्त्रण

 करने  के  लिए  गैर-प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  में  व्यय  में  कटोती  करने  और  साथ  ही  योजना  भिन्‍न

 व्यय  को  नियन्त्रित  करने  का  निर्णय  लेने  पर  विचार  कर  रही  और

 यंदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 >  वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  के  मदों  और  :

 सरकार  की  हमेशा  यह  कोशिश  रहो  है  कि  आयोजना  भिन्‍न  और  गैर-जरूरी  मदों  के  व्यय  को
 *«  तम  रखा

 सियाचिन  ग्लेशियर  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  के

 राष्ट्रपति  का  वक्तव्य

 श्री  शरद  कि  थ्ट

 क्री  एच०  बो०  पाठिल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पाकिस्तान  के  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  ससाचार

 की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  का  यह  वक्तव्य  दिया  गया  है  कि  सियाचिन

 ग्लेशियर  पंहले  भूमिਂ  की  और  यह  पाकिस्तान  का  भाग  नहीं  था;और

 विदेश  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  स्वीकारोक्ति  की  राजनयिक  स्रोतों  से  पुष्टि  कराई  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  क॑ं०  नटवर  :  जी



 _  लििंत  उत्तर  1  1986

 (  सियाथिन  जम्मूं  व  कदमीर  का  एक  अंग  है  जो  भारत  का  एक  अभिन्‍म  भोक है  ।  इस
 स्थिति  को  राजनयिक  सूत्रों  क ेजरिए  दोहराए  जामे  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 कपड़ा  कोत्र  के  कार्य  निष्पादन  को  बेहतर  बनाने
 के  उपाय

 ५211.  शो  शरद  दिधे  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कपो  करेंगे  कि  :

 /  क्यो  सरकार  का  कपड़ा  क्षेत्र  के  काय्ये-निष्वादनਂ  की  बेहतर  बनाने  के  लिए  कोई  उपाय

 करने  का  प्रस्ताव  और  ॥

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या  हैं  ?

 धस्त्र  सन्जालय  में  उपसत्तो  एस०  कृष्ण  :  और  1985  में
 सरकार  द्वारा  घोषित  वस्त्र  नीति  में  वस्त्र  उद्योग  की  वृद्धि  और  विकास  के  सिए  कई  मारगंदर्शी

 सिद्धांतों
 क्र  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  नीति  के  अनुसरण  में  सरकार  ने  वस्त्र  उच्चोभ  के  कार्य  मिष्पादत

 को  उम्नतें  करने  के  लिए  कई  उपाय  किए  सरकार  द्वारा  किये  मए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  इस

 तरह

 (1),  संगठित  क्षेत्र  में  बुनाई  क्षमता  के  विस्तार  पर  रोक  को  हटाना  ।

 (2)  पूर्ण  रेशा  लोचशीलता  की  अनुमति  देना  ।

 (3)  कुछ  मानव  निर्मित  रेशे/याने  पर  राजकोवीय  लेवियों  का  सुम्य्वस्थीकरण  ।

 (4)  पावर  लूमों  का  अनिवाये  पंजीकरण  ।

 फ्
 पाथ  रलम  बनकरों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  वरुत्र  अनुसंधान  ऐसॉसिएऐजलों  की  संक्तियं

 मदद  से  अधिक  पावरलूप्त  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने  का  ताकि  उभकी

 फता  बढ़  और  कपड़े  की  क्वालिटी  में  सुघनर  हो  सके  ।

 (6)  हथकरघों  के  विकास  के  कई

 (7)  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  की  सलाहकार  समिति  की
 ५.  ह

 वि  (8)  सम्भांठ्य  रूप  से  अर्थक्षम  रुग्ण  मिलों  के  सम्बन्ध  में  पुननस्थापना  पैकेज  तैयार  करने  और
 ॥

 उसकी  व्यवस्था  कर॑ने ंके  लिए  नोडीय॑  एजेंसी  की  स्थापना  ।

 (9)  आधुनिकीकरण  निधि  का  बनाया

 (10)  ऐसे  कामगारों  के  लिए  पुनर्वास  निधि  की  जो  गैर-अथंकम  बक्त्र  मिलों  के

 स्थायी  रूप  से  बंद  होने  से  विस्थापित  हो  सकते  हों  और  एकल  वैस्त॒
 आदेशਂ  का  तैयार  किया
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 L$

 सश्कार  सम्रय-लमय  पर  वस्त्र  उद्योग  के  कार्म  निष्वादन  की  समीक्षा  कर  रही  जब

 आवश्यक  वस्त्र  उद्योग  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  और  उपाय  किये  जाएंगे  ।

 खाद्य  तेल  के  आयात से  बचत

 712,  श्रो  झरद  दिये  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 भारत  को  खाद्य  तेल  के  आयात  से  इस  वर्प  कितनी  बचत  हो  जाने  की  संभावना

 तेलों  की  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  गिरावट  आने  से  इसमें  कितनी  बचत  हुई  है  और

 आयात  की  मात्रा  में  कमी  करने  के  कारण  कितनी  बचत  हुई  और

 देश  में  मू  गफली  की  पैदावार  पर  आयात  में  की  गई  कमी  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वाजिजध  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंअन  :  से  चूंकि  वर्ष

 1986-87  अभी  समाप्त  नहीं  हुआ  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  खाद्य  तेलों  के  आयातों  पर

 कितनी  धनराशि  खर्च  की  इसके  चूंकि  भारत  खाद्य  तेलों  का  प्रमुख  आयातक

 इसलिए  आवधात-योजनाए  प्रकट  करना  वाणिज्यिक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 पासपोर्ट  कार्यालयों  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  शुरू  करना

 113.  भौ  भातिक  रेड्डी

 कसी  सुभाष  यादव

 कोर  एल०  रघुमा  रंश्डो  :

 की  धमंपाल  स्कि  मलिक  :  गया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किन-किन  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  की  सुविधायें  शुरू  की  गई

 यह  सुविधा  कब  से  आरम्भ  हुई  है;और

 कार्यक्रुशझलता  पर  इसका  क्‍या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  वटबर  :  दिल्ली  और  मद्रास  स्थित  प्र
 पोर्ट  कार्यालयों  में  कम्प्यूटर  लगा  दिए  गए  बम्बई  और  कोचीन  के  पासपोर्ट  कार्यालयों  में
 कम्प्य्टर  लगाने  का  कार्य  चल  रहा  है  ।

 विल्ली  ओर  मद्गास  के  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  1986  से  कम्प्यूटरों  पर  कार्य
 आरम्भ  हो  गया

 शुरूआत  में  कम्प्यूटरों  की  जपयोग  इंडेक्स  कार्ड  में  दी  जा  रही  जानकारी  की  पड़ताल  के
 लिए  किया  जा  रहा  यह  काम  अब  तंक  आदमी  द्वारा  किया  जाता  था|  1986  के  अंत
 तक  परीक्षण  जांच  पूरी  हो  जाने  के  बाद  इनका  उपयोग  क्रपिक  €ूप  में  पासपोर्ट  सम्बन्धी  अन्य  कामों
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 के  लिए  किया  जाएगा  ।  आशा  की  जाती  है  कि  कम्प्यटरीकरण  से  अन्ततः  पासपोर्ट  शीघ्र  जारी  किए
 जा  सकेंगे  और  क्षभिलेखों  का  रख-रखाव  कुशलतापूर्वक  हो

 रा  तोन  रुपए  का  नोट  अलाना
 रु

 ट््ा
 714,  श्री  बो०  तुलसीराम  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -<  क्‍या  छोटे  सिक्कों  और  कम  मूल्य  के  नोटों  की  बढ़ती  हुई  कमी  को  दूर  करने  के  लिए

 देश  में  तीन  रुपये का  नोट  चलाने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  यह  नोट  देश  में  कब  तक  चलाने  का  विचार  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  जी

 यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  +

 तीन  र्पए  का  नोट  सुविधाजनक  मूल्य  वर्ग  नहीं  समक्ा  गया

 |

 झ्रांप्न  प्रदेश  में  शिक्षित  बेरोजगारों  को  ऋण

 715.  श्री  थी०  तुलसीराम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्वयं  रोजगार  विशेष  रूप  से  छोटे  सहायक  उद्योग  स्थापित

 करने  के  लिए  आंध्रप्रदेश  में  शिक्षित  बेरोजगारों  को  कितनी  धनराहि  के  ऋण  दिये  गये

 इन  शिक्षित  बेरोजगारों  को  कितना  लाभ  हुआ  और

 बेरोजगारों  की  स्थिति  सूधारने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शोष  अवधि  के

 दौरान  इस  प्रकार  के  ऋणों  के  लिएं  कितनी  धनरादि  दी  जाएगी  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्र  जनादन  पुजारी  )  :  और

 सदस्प  का  आएाय  वर्ष  1983-84  में  शुरू  की  गई  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  देने  की

 थोजना  से  है  ।  बेंकों  की  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती

 है  ।  उद्योग  विकास  आयुक्त  के  कार्यालय  से  अ्राप्त  सूचना
 अनुसार  वर्ष  1983-84,  198  1-85  और  1985-86  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  14,  781
 मामलों  में  29-36  करोड़  13,084  मामलों  में  2734  करोड़  रुपये  तथा  16,518  मामलों  में
 34-74  करोड़  रुपये  मंजूर  किये  गये  थे  ।

 ॥

 सरकार  द्वारा  अब  तक  राज्य-बार  लक्ष्यों  की घोषणा  अलग-अलग  वर्षों  के  वास्ते  की

 जाती  रही  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  आंध्र  प्रदेश  में  सहायता  पाने  वाले  हिताधिकारियों  की  कुल
 संख्या  17,300  है  ।

 ला
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 16  1903  (aa)  लिखित  उत्तेर

 आंध्र  प्रदेश  से  कपड़ों  का  निर्यात

 प्र

 116.  भरी
 बो०  तुलसीराम  :

 क्या  बस्तर  मन्‍्त्री  यह  बदाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  1986  में  अप्रैल-जुलाई  के  दौरान  कपड़े  के  निर्यात  से  कितनी  आय

 किने-किन  देक्षों  को  कपड़े  का  अधिकतम  निर्यात  किया  गया

 किन-किस  राज्यों  से  इन  कपड़ों  निर्यात  किया  गया  और  इन  निर्यातों  में  आंध्र  प्रदेश

 का  कितना  अंश  और

 चालू  वर्ष  के  अगले  चार  महीनों  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  से  निर्यात  कोटा  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  उपसंत्री  एस०  कृष्ण  :  1986  के
 दौर  न  सूती  वस्त्र  निर्मित/विद्युत  करघा  तथा  और  परिधानों  के  निर्यात  क्रमश

 208  करोड़  और  392  करोड़  रु०  के

 जिन  को  अधिकतम  वस्त्रों  तथा  क्लोदिग  के  निर्यात  किए  गए  वे  हैं  -  सोवियत

 ई०ई०  सी ०,  संयुक्त  राज्य  स्विटजरलेंड

 (7)  राज्यवार  निर्यात-आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  हु

 राज्यवार  निर्यात  प्रोत्साहन  नहीं  दिए  जाते  आफर  किए  गए  निर्यात  प्रोत्साहन
 दर्शा  ने वाला  एक  विवरण  संलग्न

 ;  विवरण

 इस  समय  सरकार  द्वारा  बस्त्रों  तथा  क्लोदिग  के  नियतिकों  को  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  दिए
 जाते  हैं  :

 (1)  देक्ष  में  न  बनने  वाली  आधुनिक  परिधान  विनिर्माण  मशीनों  का  ओ०  जी०  एल०  पर
 '

 आयात  किये  जाने  की  अनुमति  दी  जाती  परिधान  बनाने  के  लिए  114  तक

 ओ०जी०एल०  के  अन्तर्गत  रखी  गयी  हैं  जिनमें  से  97  पर  रियायती  आयात

 शुल्क  है  ।

 (2)  अप्रचलित  मश्ञीनों  को  हदाने  के  उद्दं रथ  से  और  वस्त्र  उद्योग  का  आधुनिकीकरण
 करने  के  लिए  वस्त्र  मशीनरी  के  स्क्देशी  उत्पादन  की  सरकार  की  नीति  उदार  बनाई

 *  गई  हैं  और  चुनिनदा  क्षेत्रों  मे ंउच्च  टेक्नालाजी  मशीनरी  का  आयात  किये  जाने  की

 अनुमति  निर्यात  दायित्व  के  साथ  है  ।

 (3)  वस्त्र  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  750  करोड़  रुपये  की

 वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  बनाई  गई

 149



 कििखित  उत्तर  )  लव  4986

 (4)  ।  जुसाई  1986  से  ज़ागू  नकद  मुआवजा  सहाग्रक्न  की  संशोधित  दरें  धोषित  की  गई

 हैं  ।  येदरें  3  साल  की  अवधि  के  लिए  घोषित  की  गई  हैं  और  सामान्यतः  पहले  से

 अधिक  हैं  ।  परिधानों  की  मन्‍्द  गति  से  चलने  वाली  जिस  म॒दों  पर  नकद  मुआवजा
 सहायता  कोटा  देशों  की  विर्यात  किए  प्र  देय  गहीं  वे  भकद  सुआवजा
 सहायता  के  लिए  पात्र  बना  दी  गई  सभी  काउन्टों  के  याने  के  निर्माति  पर  8%
 की  दर  से  नकद  मुआवजा  सहायता  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 नकद  मुआवजा  सहायता  के  मामले  पें  निर्यातकों  को  निश्चितत्ा  के  तत्व  को  व्यवस्था
 करने  की  दृष्टि  से  सूती  परिधानों  और  वस्त्रों  को  संविदा  पंजीकरण  योजना  के

 अन्तर्गत  जाथा  गया  है  ।

 (5  नी

 (6)  परिधान  उत्पादन  के  लिए  फेशन  डिजाइन के  क्षंत्रों  में  शिक्षण  अनुसंघान  और  प्रशिक्षण

 के  लिए  दिल्ली  में  फैशन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  करने  निद्चय  किया  गया

 (7)  सूती  परिधानों  के  लिए  घुल्क  वापसी  की  दरें  बढ़ा  कर  10%  कर  दी  गयी  हैं  ।

 (8)  लदान  पूर्व  ऋण  के  दिनों  की  संस्या  90  दिनों  से  बढ़ाकर  180  दिन  क्र  श्री  गई
 ब्याज  की  दर  भी  25%  कम  की  गई  है  ।

 (9)  कच्चे  पैज्िक्स  की  कई  मकेंके  अप्रिम  लाइसेंद्विंग  शुल्क  मुफ्त  आर०
 पी०  योजना  और  हाल  ही

 में  अारम्म  की  गयी  आयात  निर्यात  पास  बुछयोजना ,
 के  अन्तगंत  आयात  किए  जाने  की  अनुमति

 (10)  छत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  और  मुक्त  व्यापार  जोनों  की  योजना  के  अंतर्गत

 प्‌  जीगत  माल  और  कच्चे  माल  के  उदार  आयात  को  सुविधाएं

 सहित  दी  जाती  हैं  ।

 (11)  सरकार  संवर्धात्मक  कार्यकलापों  जैसे  बाजार  क्रेता-विक्रेता

 अम्तर्शाष्ट्रीय  भेलों  और  प्रदर्शिनयों  मैं  भाग  लेने  को  प्रायोजित  करते  और  उनकी  वित्त

 व्यवस्था  करने  के  लिए  उदार  सहामता  देती  रही  है  ।

 इलायचो  को  कोमतों  में  गिराबट

 717.  प्रो०  पो०  ज़े०  कुरियन  :  क्‍या  आजिज़्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इसायची  क्री  कीमतों  में  आरी  के  कारण  इलायची  उद्योग  गहरे  संकट

 का  सामना  कर  रहा  है  ;

 क्या  क्षदकार  ते  ओर  राज्य  ब्याधार  निगम
 को  इलायज़ी  का  निर्यात  करने

 के  लिए  कहा
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 1908  )  *  लिखित  इसर
 ललकलन

 यदि  ती  इंनमें  से  प्रत्येक  एजेंन्सी  द्वारा  अभी  तक  कितनी  मात्रा  में  नियत  किया
 गया

 इलायची  का  उचित  मूल्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 वाजिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  प्रिय  रंजनवास  :  से  इलायबी
 की  कीमतें  जो  कि  सूखें  के फलस्वैकूप  कंम  लेप्लाई  होते  के  करण  तेजी  से  बढ़  गयी  थीं  अब  घट  कर
 उत्पादन  के  सामान्‍य  स्तरों  के  बराबर  हो  गई  चालू  वर्ष  के  दौरान  इलायची  प्राप्त  करने  व
 निर्यात  करने  के  लिए  बोडड  ने  राष्ट्रीय  सहकारी  कृषि  विपणन  परिसंघ  वं  राज्य  व्यापार  निगम  से

 ममुरोथ  किया  इंसायथी  व्यापेर  निकम  भी  अम्तर्राष्ट्रीय  मंडियों  में  प्रवेश  करने  के  लिए
 बना  रहा  इसके  अतिरिक्त  बोर्ड  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  योजनाएं  किफान्वित  कर

 सह्दा  है  तथा  इसने  कीमतों  को  स्थिर  रखते  के  तथा  उपजकर्ताओं  की  उचित  लाभ  सुनिदिच्
 करमे  के  लिए  मीलामी  प्रणाली  को  भी  सरल  तथा  कारगर  बनाया

 ्  मुव्ास्फीति  को  धर

 718.  प्रो०  पोठ्चषे०  कुरिंयत  :  क्या  बिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सुद्रास्फीतिंकौ  दर  में  गिरावट  आई

 यदि  तो  और

 मुद्रास्फीति  की  दर  की  और  कम  कश्ने  के  क्या  विशिष्ट  -  उपाय  किए  गए  हैं
 अथवा  करने  का

 विचार
 बिसः  मन्जालय  में  राज्य  अन्त्री  जतादंस  :  और  जैसाकि

 मिम्नलिखित  विवरण  से  स्पष्ट  है  थोक  कीमतों  के  सूचक  अंक  (1970-71--100)  के

 बिम्डु  प्रति  बिन्दु  आधार  मृद्रास्फीति  की  वार्षिक  दर  में  हालः  हीं  के  सध्ताहों  में  क॑मी  हुई  है  :

 तारीख  मुद्रास्फीति  की  वाषिकादर  पु

 कीमतों की स्थिति पर कड़ी tore  7.0

 6-9

 ०6
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 सरकार  कीमतों  की  स्थिति  पर  कड़ी  नंजर  रसत्नी  है  ओर  कौमरों  को  युक्तियुकत  रूब

 में  स्स्तण  में  रखने के  लिए  ऐसे  उपाय  करती  है  आवद्यक  होते  सरकार  की

 विरोधी  नीति  में  पति  और  मांग  के  प्रमाकी  प्रबन्ध  पर  जोर  दिया  जाना  जारी  जिसमें  सार्वकदिक
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 लिखित  उत्तर  ध  7  1986

 वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  चीनी  और  खाद्य  तेलों  की  विनियमित  मात्रा  जारी

 राजकोषीय  अनुशासन  लागू  करना  और  अधंव्यवस्था  में  अतिरिक्त  नकदी  को  बटोरना  शामिल
 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  जमांखोरी  और  करने  वाले

 व्यापारियों  के  विरेद्ध  कड़ी  कारंवाई  करने  की  सलाह  दी

 -  .  अंडशान  ओर  निकोबार  होप  सम्‌ह  का  पयंटन  केप्द्र  कु कूप  में  विकास

 . 719.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि

 ग्र  क्‍या  सरकार  का  विचार  अंडमान  ओर  निकोबार  द्वोपसमूह  का  पयंटक  केन्द्र  के  रूप  में
 .

 विकास  करने  का  है

 यदि  हां  तो  इन  द्वीपों  के  विकास  की  विशाल  परियोजना  का  पर्यावरण  और  वहां  के
 आदिवासियों  के  विस्थापितं  होने  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  और

 पर्यावरण  की  रक्षा  करने  और  विकास  कार्यों  के  कारण  विस्थापित  होने  वाले

 वासियों  के  पुनर्वास  क ेलिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्यटन  मन्त्रो  मुफ्तो  सोहम्सद  सईद  :  से  पयंटकों  के  लिए  पोर्ट  ब्लेयर  और  उसके

 आस-पास  के  कुछ  द्वीपसमूहों  का  विकास  करने  का  एक  प्रस्ताव  इन  प्रस्तावों  को  तैयार  करते

 समय  इन  बातों  को  सुनिदिचत  करना  ध्यान  में  रखा  जाएगा  कि  पर्यटन  विकास  का  पर्यावरण  पर
 प्रतिकल  प्रभाव  न  पड़े  और  स्थानीय  आदिवासी  विस्थापित  न  हों  ।

 निरस्त्रीकरण  सम्बन्धी  शिखर  वार्ता

 720.  श्री  ई०  धम्यूप  रंडडो  :

 रामाभय  प्रसाव  सिह  :  *

 अचती  गीता  मुलर्जो  :

 श्री  एस०  जी०  घोलप

 श्री  बलवन्त  सिह  रामेबालिया  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 कि  सोवियत  नेता  मिखाइल  गोवाचोव  और  राष्ट्रपति  रेगन  के  बीच  ही  में  आइसलंण्ह  में

 हुई  बैठक  के  परिणामों  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिग्रा  है  ?

 विदेश  सम्त्रालथ  में  राज्य  सन्‍्त्रो  के०  नटवर  :  सोवियत  संघ  के  महासचिव  श्री

 गोर्वाचौव  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  राष्ट्रपति  श्री  रेगन  के  बीच  हाल  ही  आईसलेंड  में  जो

 बैठक  हुई  उसके  नतीजे  से  सरकार  को  निराशा  हुई  भारत  सरकार  इस  बात  -  का  स्वागत

 करती  है  कि  बैठक  में  पेश  किए  गए  प्रस्ताव  वापस  नहीं  लिए  गए  हैं  और  भारत  सरकार  को  यह्‌
 '  उम्मीद  है  कि  दोनों  देश  शीघ्र  ही  किसी  समभौते-पर  पहुंच  सकेंगे  ।  छू
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 प्रचलन  में  काला  घन

 721.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  1986  तक  अनुमानतः  कितना  काला  धन  प्रचलन  में  और

 काले  धन  का  प्रचलन  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 है  और  काले  ध  का  प्रचलन  कब  तक  समाप्त  होने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  जनादंन  :  देश  में  प्रचलन  काले  धन  की  राषधि

 का  कोई  सरकारी  अनुमान.नहीं  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  और  नीति  संस्थान  ने  में  काले  धन

 के  पहलुओंਂ  पर  अपनी  रिपोर्ट  में  1983-84  के  लिए  काले  धन  का  अनुमान  31584  करोड़  से

 36786  करोड़  रुपये  के  बीच  लगाया  लेखकों  ने  यह  स्वीकार  किथा  है  कि  उनका  अनुमान
 अनेकों  कल्पनाओं  और  मोंटे  अनुमानों  पर  आधारित  इनमें  से  प्रत्येक  को  घुनौती  दी  जा  सकती

 कर  अपवंचन  को  समाप्त  करना  एक  क्रमिक  है  और  सरकार  इसके  लिए

 वबचनबद्ध  काले  धन  की  उत्पत्ति  को  समाप्त  करने  के  लिए  प्रशासनिक  ओर  संस्थागत

 सभी  संभव  उपाय  समय-समय  पर  किए  जा  रहे  हैं  ।  उदार  वित्तीय  नीतियों  के  परिणामस्वरूप  पिछले

 वित्तीय  वर्ष  में  राजस्व  की  वसूली  बढ़ी  संक्षिप्त  कर-निर्धारण  योजना  का.उदारीकरण

 और  प्रत्यक्ष  करों  की  कर  दरों  में  घटोती  करना  नीति  का  केवल  एक  अंग  दूसरे  अंग  के  रूप  में

 बाकी  के  मामलों  में  व्यापक  छानबीन  तलाशियां  लेता  और  अभिग्रहण  करना  है  ताकि
 दाताओं  के  मन  में  ऐसा  कोई  संदेह  न  रहे  कि  वे  अपनी  आय  की  विवरणी  में  कुछ  भी  घोषित  करके

 बच  जाएंगे  प्रवरतत  तन्‍त्र  को  मजबूत  बनाया  जा  रहा  है  और  तलाशियों  की  संख्या  में  पर्याप्त  बृद्धि

 हुई  है  ।.

 दक्षिण  अफ्रीका  से  शस्त्रों  के  आयात  पर  झतिवायं  रोक  लगाने  के  बारे

 श्र  में  भारत  का  प्रस्ताव
 ८  ८

 ध् हि
 ”

 722,  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह
 :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  ने  ही  में  हुए  में  राष्ट्रमण्डल  सम्मेलन  में  दक्षिण  अफ्रीका  से  छात्रों  के

 आयात  पर  अनिवाय  रोक  लगाने  और  इसके  साथ  संय  सम्बन्धी  क्षेत्र  में  समस्त  समभौतों  अथवा

 लाहसेंसों  को  रह  करने  का  प्रस्ताव  दक्षिण  अफ्रीका  की  सुरक्षा  हेतु  8  सूत्री  योजना  क ेएक  *

 रूप  में  रखा  और  '

 .  यदि  तो  तल्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एडआडों  :  और  वहामसा

 में  1985  में  राष्ट्रमंडल  देशों  के  राज्याध्यक्षों  की
 बैठक  में  राष्ट्र  मण्डल  देशों  के  मेताओं  में

 इस  बात  पर  सहमति  हुई  हुई  थी  कि  वे  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अफ्रीका  से
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 संन्‍्य-वाहन  और  उप-सैनिक  उपकरणों  के  आयात  पर  सख्त  नियंत्रित  प्रतिबंध  लगायेंगे  और

 इसका  सख्ती  से  पालन

 जेसाकि  सुविदित  भारत  ने  दक्षिण  अफ्रीका  की  जातिवादी  सरकार  के  साथ  किसी  प्रकार
 के  व्यापार  और  सम्पक  का  बायकाट  कर  रखा  है  जिसमें  उस  देश  के  साथ  छास्त्रों  का  व्यापार  भी
 शामिल  है  और  वह  अपनी  इस  नीति  पर  अडियग

 छः  गेर-परमाण  धक्तियों  हारा  प्रमरोका  ओर  सोवियत  संध  से  परमाणु
 परीक्षण  स्थगित  करने  का  अनुरोध

 123,  थी  रामाशय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  विदेद्या  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  3  1986  को  भारत  सहित  छः  गैर-परमाणु  शक्तियों  में  अमरीका  और
 सोवियत  संघ  से  परमाणु  परीक्षण  स्थगित  करने  की  अपील  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सिदेश  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  मटबर  :

 पहल  कदमी  करने  बाले  6  राष्ट्रों  के  नेताओं  ने  3  1986  को  एक  संयुक्त
 प्रेंस  विज्ञप्ति  जारी  की  जिसमें  उन्होंने  यह  आशा  व्यक्त  की  कि  सोवियत  संघ  और  अमरीका

 शीघ्र  ही  नाभिकीय  परीक्षण  को  रोक  द्वेने  पर  आपस  में  सहमत  हो  जाएंगे  ।

 जोड़ेन  के  शाह  का  दोरा

 724.  श्री  सुभाष  यावव  :

 भी  एस०  रघुमा  रेडडो  :  क्‍या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  जोडेन  के  शाह  ने  1986  में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  जोरडंत  के  शाह  और  भारतीय  नेताओं  के  बीच  हुई  बातचीत  के  क्या

 परिणाम  निकले  ;

 क्या  सामाजिक-आंथिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  कोई  समझौता  किया  गया  और
 _

 यदि  तो  समझौते  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विवेश  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  के०  न2बर  :  हां  ।

 जोडंन  के  शाह  और  भारतीय  नेताओं  के  बातचीत  में  परस्पर  हित  के  द्विपक्षीय  और

 अम्हर्सट्रीय  मसलो  तथा  भारत  ओर  जोडेन  के  बीच  वाणिज्यिक  और  प्रौद्योगिकी के  क्षेत्रों
 '  में  ह्िपक्षीय  सहयोग  गढ़ाने  और  उसमें  विविषता  लाने  के  संबंध  में  सामान्य  समीक्षा  की

 (१)  और  इस  यात्रा  के  दौरान  देशों  के  बीच  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुए  ।
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 कपास  के  मूल्य  में  कटोती

 725.  श्रो  सुभाव  यादव  :
 ©

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :

 थी  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  कपास  के  मूल्यों  विशेषकर
 महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  कटौती  की

 यदि  तो

 क्या  कपास  उत्पादक  इस  मामले  में  आंदोलन  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 अस्त्र  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  एस०  कृष्ण  :  जी

 ला  प्रइन  ही  वहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 यूरोपीय  प्राधिक  समुवाय  के  साथ  द्विपक्षोय  कपड़ा  समझौता

 ,  726.“  श्री  एच०  एन०  नन्‍जे  गोड़ा  :
 ह

 श्री  एस०  एस०  ग्रडड़ी  :  क्‍या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केवल  भारत  ही  फाइबर  एसग्रीमेंटਂ  बाला  एक  ऐसा  देश  है  जिसने
 '
 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  साथ  अपने  द्विपक्षीय  कपड़ा  समभौते  का  नवीकरण  नहीं  किया  है  ;

 क्‍या  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  ने  कहा  है  कि  जब  तक  भारत  अधिक  सुविधाओं  और
 कोटे  की  अपनी  मांगों  में  कमी  नहीं  उन्हें  तंब  तक  समझौते  की  शर्तों  के  अनुसार  पूरा  किया

 जा  सकता

 :  कया  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  ने  इस  और  भी  ध्यान  दिलाया  है  कि  सदस्य  वेलों  के
 बींच  सूती  वस्त्रों  के

 कोट  के  वितरण  का  भारत  का  निवेदन  यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  को  मान्य
 नहीं  और  *

 यदि  तो  उस  पर  भारत  की  क्या  प्रतिक्रिया  और  यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  के
 साथ  अपने  द्विपक्षीय  कपड़ा  समभोते  के  नवीकरण  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र

 लात

 उंपमसत्री  एस०  कृष्ण
 :

 से  भारत  तक  यूरोमीय

 ग्रु
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 आधिक  समुदाय  के  बीच  वस्त्र  करार  भारतीय  एवं  समुदाय  के  प्रतिनिधिमण्डलों  बीच  गहने
 वार्ताओं  के  दो  दौर  सम्पन्न  होने  के  बाद  1-1-1987  से  प्रभावी  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  लिए

 31  1986  को  किया  गया  ।  तय  किए  गए  करार  का  आर्थिक  अंद  उत्पादन  क्षेत्र  हंथकरघा
 परिधानों  सहित  बाजार  में  अधिक  समुदाय  कोदाओं  का  अंपेक्षाकृत  बेहतर  पुमवितरण  और

 क्षेत्रीय  अन्तरणों  की  दृष्टि  से  चालू  द्विपक्षीय  करार  तथा  समुदाय  की  विगत  आफरों  क्री

 काऊी  बेहतर  ८

 गो  |
 भहरोली  में  हशीष्या  का  पकड़ा  जाता

 727,  ञ्री  सो०  जगा  रेडडो  :

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  जुलाई  के  महीने  में  महरोली  के  एक  फार्म  हाउस  में  लगभग  30

 लाख  डालर  मूल्य की  हशीश  पकड़ी  गई  थी  ;
 ह

 क्‍या  उनका  ध्यान  1986  के  एक्सप्रैसਂ  में  छपे  समाचार  की

 ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  उस  व्यक्ति  जिसकी  इस  मामले  ग्रें  तलाक  अतिविशिष्ट

 व्यक्तियों  से  सम्बन्ध  ह ैऔर  अब  तक  यह  गिरफ्तारी  से  बचा  हुआ  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 विश  सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादेन  :  से  दिनांक  12-7-1986
 को  निवारक  पश्चिम  बंगाल  के  अधिकारियों  ने  एक  लारी  को  रोकाजो  मशीनरी  की

 मदों  को  यू०  के०  और  साऊदी*अरेबिया  को  उनका  निर्यात  किए  जाने  के  वास्ते  दिल्ली  से  कलकत्ता

 लेजा  रही  थी  |  खेप  की  जांच  किए  जाने  के  परिणाम-स्वरूप  विभिन्‍न  मशीनरी  की  मदों.में  छिपाई  -

 गई  767  किलोग्राम  हशीश  पकड़ी  गई  |  ड्राईवर  से  पूछ-ताछ  करने  पर  और  बाद  में  गदाईपुर
 स्थित  एके  फार्म  हाउस  की  राजस्व  आसूंचना  निवेशालय  के  अधिकारियों  द्वारा

 किए  जाने  से  1341  किलोग्राम  और  हशीद्षा  पकड़ी  गई  थी।.पकड़े  गए  नशीले  औषधद्रव्य॑ं  का
 ठीक  मूल्य  बता  पाना  सम्भव  क्योंकि  इसका  गैर  कानूनी  बाजार  मूल्य  मुख्यतया  स्थान-स्थान
 पर  और  समय-समय  पर  नशीले  औषश्च-द्रव्य  की  विशुद्ध  स्थानीय  मांग  और  सप्लाई  स्थिति  मूल
 स्थान  आदि  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  निर्भर  करता  है  ।  जांच-पड़ताल  करने  वाले  अभिकरण  के  पास

 ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  है  जिससे  यह  पता  चलता  हो  कि  अभियुक्त  के  साथ  अति  विशिष्ठ  व्यक्तियों  .

 का  कोई  सम्बन्ध

 अंनाथों  ओर  विधिवाधों  के  बोसो  दावों  का  शीघ्र  निपटान

 728,  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 डा०  ए०  क्के०  पटेल  ;  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  जीवन  बीसा  निगम  और  सामान्य  बीमा  निगम  के  पास  लंबित  पड़े  दावों
 की  कुल  संखरुया  कितनी  है  ;  और
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 क्‍या  मानवता  आधार  पर  उन  मामलों  जिनके  दावेदार  अनाथ  हैं  अथवा  विधवाएं
 हैं  और  बहुत  कम  सहारा  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  अनुदेश  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनरदंन  :  3  1986  की  स्थिति
 के  अनुसार  जीवन  बीमा  निगम  के  पास  77929  पृरिपक्वता  दावे  तथा  23884  मृत्यु  दावे  अनीर्णीत

 पड़े  31  1985  को  साधारण  बीमा  निगम  और  उसकी  सहायक  कम्पनियों  के  पास
 *  476129  दावे  अनीर्णीत  पड़  थे  ।

 ज़ीवन  बीमा  निम्म  और  साधारण  बीमा  निगम  दोनों  ने  ही  सभी  दावों  के  शीघ्र

 निपटान  हेतु  कई  उपाय  किए  इस  मामले  को  सरकार  द्वारा  बराबर  समीक्षा  की  जाती  रहती
 जीवन  बीमा  निगम  और  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  बकाया  दावों  के  निपठान  की  प्रगति  की

 समय  पर  बारीकी  से  जांच  और  समीक्षा  की  जाती  सरकार  द्वारा  सभी  श्रेणियों  के  दावों  को

 तेजी  से  निपटाने  के  सम्बन्ध  में  जीवन.बीमा  निगम  और  साधारण  बीमा  निगम  को  समय-समय  पर

 उचित  परामशं  और  निर्देश  जारी  किए  जाते  सरकार  का  इस  समय  केवल  अनाथों

 विधवाओं  के  दावों  के  मामले  में  अलग  से  हिंदायतें  जारी  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 झफ़्रोको  एशियाई  राष्ट्रिकों  क  लिए  वीजा  को  ध्रावश्यक  बनाने  के  थारे

 में  ब्रिटिश  सरकार  का  निर्णय

 729.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 भरी  सेयद  शाहबुद्दोत  :
 '

 आओ  सो०  माधव  रेडडो  :

 प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :

 श्री  एन०  डेनिस  :

 श्रो  एच०  बो०  पादिल  :
 ु

 श्री  प्रमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ब्रिटिश  सरकार  ने  भारत  सहित  पांच  अफ्रीकी  एशियाई  देशों  के

 राष्ट्रिकों  के  लिए  बीजा  की  आवश्यकता  को  आरम्भ  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम््नन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विवेश  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  (tito  के०  नटवर  :  हां  ।

 15-10-1986  से  यह  व्यवस्था  लागू  कर  दी  गई  है  कि  जो  भी  भारतीय  नागरिक
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 लिखित  उ्सर
 *

 ;  4  1986

 यनाइटेड  किंगडम  जाना  चाहें  उसे  वहां  पहुंचने  से  पहले  वीसा  लेना  होगा  और  अगर  ऐसा  त  किया

 गया  तो  उसे  य०  के०  में  प्रवेश  नहीं  करमे  दिया  240  रु०  से  लेकर  500  २०  तक  का

 बवीसा  शुल्क  लिया

 नई  प्रणाली  की  प्रभावकारिता  का  जायजा  तो  अब  तक  कुछ  समय  वाद  ही  लिया  जा

 सकेगा  ।  भारत  सरकार  यू०  के०  की  इस  कारंवाई  की  कड़ी  निन्‍्दा  करती  है  क्‍योंकि  इससे  यू ०  के  ०

 आने  वाले  सत्यनिष्ठ  भारतीय  यात्रियों  को अनावदयक  कठिनाई  ओर  परेशानी  का  सामना  करना

 पड़ेगा  जिससे  अन्यथा  बचा  जा  सकता  भारत  और  चार  अन्य  एशियाई  तथा  अफ्रीकी  देशों  पर

 लगाए  गए  प्रतिबन्ध  मेदभावपूर्ण  और  जात्तीय  स्वरूप  के

 .  पटसन  के  आधुतिकोकरण  हेतु  धतराशि  प्रदान  करना

 /

 '
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 झोसतो  गीता  मुखजो  :

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  150  करोड़  रुपये  से एक  पटसन  आधुनिकीकरण  निधि

 की  स्थापना  की  है  ;  और
 ए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  निधि  का  इस्तेमाल  किस  तरह  करने
 की  योजना

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०  कृष्ण  :  जी

 भारत  सरकार  ने  150  करोड़  रु०  की  जूट  आधुनिकीकरण  निधि  योजना  बनाने
 सम्बन्धी  घोषणा  की  है  जिसे  जूट  गद्योग  हेतु  शीषं  अखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थान  के  रूप  में  आई०
 एफ०  सी०  आई  द्वारा  क्रिय।न्वित  किया  जाएगा  ।  यह  योजना 1  1986  से  दो  वर्षों  की
 अबधि  के  लिए  आरम्भ  हो  गई  इस  अवधि  के  बाद  इसकी  समीक्षा  की  जाएगी  ।

 जूट  आधुनिकीकरण  निधि  के  अधीन  सहायता  कमजोर  किन्तु  संभाव्य  रूप  से  अधेक्षम  जट

 एककों  सहित  सभी  वर्तमान  जूट  मिलों  को  उपलब्ध  होगी  ।

 इस  योजना  की  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  विद्धघता  यह  है  कि  निर्धारित  संवर्धनकर्ता  अद्यदान
 के  80%  भाग  तक  कमजोर  किल्तु  सम्भाव्य  रूप  मे  अर्थक्षम  एककों  को  6%  ब्याज  की  रियायती
 दर  पर  विशेष  ऋण  उपलब्ध  होगा  ।

 इस  योजना  के  क्रियान्त्रयन  सम्बन्धी  प्रगति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  सचिव  की
 अध्यक्षता  में  एक  मानिर्टारेंग  समिति  गठित  की  गई  है  ।

 लिम्थेटिक  रं  शो  झौर  के  प्रायात  पर  प्रतिबंध  की  सांग

 831.  श्री  इन्द्रजोंत  गुप्त  :  +

 झीमती  गीता  मुश्षजजो  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 कया  इंडियन  जूट  मिल्‍स  केन्द्रीय  श्रमिक  संघों  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 के  प्रतिनिधियों  ने  सिभेटिफ  रेशों  और  भायात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  मांग  की  है  ;
 और  .

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  उपभन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  और  चूंकि  पटसन  के

 बोरों  की  संश्लिष्ट  प्रतिस्थापन  वस्तुएं  विदेशों  से  कीमत  वाले ग्र॑  न्‍्युल्ल  आयात  करके  हमा  रे

 देश  अं  उत्पादित  कौ  जा  रही  अतः  ग॑  न्युल्स  के  आयात  पर  रोक  लगाने  के  लिए  विभिन  क्षेत्रों  से

 समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  पटसन  उद्योग  को  संष्लिष्ट  प्रतिस्थापन  वस्तुओं  से  प्रतिकूल
 प्रतिस्पर्धा  से  अचाने  के  लिए  सरकार  ने  उद्योग  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  द्वारा  पटसन  पंकेजिंग  सामग्री  के

 अनियाय॑  उपयोग  का  समरथंन  किया  रुपात्मकजाएं  त॑यार  करने  के  लिए  सचिवों  को  एक  अधिकार

 प्राप्त  समिति  गठित  की  गई

 सिन्यटिक  कपड़ों  की  कीमलें  कम  करने  की  मोति

 732.  श्री  गंगा  राम  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  नोति  सिन्थेटिक  कपड़ों  की  कीमतों  को  कम  करने  की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  उहूं  इंय  की  प्राप्ति  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्ञ  सम्त्रालय  सें  उप  सम्त्रो  एस०  कृष्ण  :  और  1985  की

 नई  वस्त्र  नीति  में  सूती  एवं  मानव-निर्भित  फाइव  र/यान॑  के  बीच  पूर्ण  फाइवर  आयातों

 की  सहायता  से  यथ्ावष्यक  पूर्ति  करके  अधिक  घरेलू  उत्पादन  से  यथोचित  कीमतों  पर  मानव-निर्मित

 फाइवर/यार्न  की  पर्याप्त  नए  एककों  द्वारा  क्षमता-सूजन  तथा  सिथेटिक  फाइवर/याने  के

 उत्पादन  के  लिए  वर्तमान  एककों  द्वारा  क्षमता-वुद्धि  और  मानव-निर्मित  फाइवबर/याने  तथा  अधिक

 घरेलू  उत्पादन  की  खपत  घुकर  बनाने  के  लिए  ऐसे  फाइवर/यारन  उत्पादन  हेतु  अम्तनिविष्ट  साधनों

 के  रूप  में  प्रयुक्त  मध्यवर्ती  वस्तुओं  पर  वित्तीय  लेबियों  में  उत्तरोत्तर  कमी  ताकि  उपभोकता  को
 ”  टिक  तथा  ब्लेन्डिड  फैब्रिकों  की कम  कीमतों  के  रूप  में  लाभ  की  व्यवस्था  की  गई  इस

 दिशा  में  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 (+)  सूती  तथा  मानव-निर्भित  फाइबर  के  बीच  की  तरह  पूर्ण  फाहवर  लोचशीलता  की

 व्यवस्था  की  गई

 (2)  सिथेटिक  क्षंत्र  में  नई  क्षमता  लाइसेंसीकृति  की  गई

 (3)  सरकार  ने  कतिपय  मानव  निभित  फाईवरवा्न  पर  वित्तीय  लेबियों  में  रियायतें

 दी
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 निर्यात  सम्बन्धी  नीति  की  समीक्षा  की  गई  है  ;  और

 गई  है  ?

 लिखित  उत्तर  रब  है  “7  1986

 (4)  छुल्क  मुक्त  पोलिएस्टर  फाइबर  को  व्यवस्था  करके  एन०  टी०  सी  सी०  द्वारा  सस्ते  ब्लेन्डेड
 फैब्रिकों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रबन्ध  किए  गए  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  भी  ऐसी  ही
 व्यवस्था  की  गई  है  ।

 ह  बने  हुए

 १

 ओर  कपड़ो  सम्बन्धी  नोति  की  समीक्षा

 733-  डा०  डी०  एन०“रइडो  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  बने  हुए  वस्त्रों  और  कपड़ों  आदि  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  इनके

 छ

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  निर्यायकों  को  कया  प्रोत्साहन  और  सुविधा  प्रदान  की

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  सन्‍्त्रो  एस०  कृष्ण  :  निटवियर  और

 फैब्रिक्स  के  निर्यात  की  नीति  की  समीक्षा  समय-समय  पर  बराबर  की  जाती  >

 है  ।
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 इस  समय  वस्त्र  निर्यातकों  को  दिए  जाने  वाले  निर्यात  प्रोत्साहन  का  विवरण  संलग्न

 -  विवरण

 इस  समय  सरकार  द्वारा  व्त्रों  के  निर्यातकों  को  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  :

 (1)  देश  में  न  बनने  वाली  आधुनिक  परिंधान  विनिर्माण  मशीनों  का ओ०  जी०  एल०  पर

 आयात  किए  जाने  की  अतुमति  दी  जाती  परिधान  बनाने  के  लिए  114  तक

 मशीनों  ओ०जी  ०एल  के  अन्तगंत  रखी  गयी  हैं  जिनमें  से  97  पर  रियायती  आयात

 शुल्क

 अप्रचलित  मशीनों  को  हटाने  के  बय  से  और  वस्त्र  उद्योग  का  आधुनिकीकरण
 के  लिए  वस्त्र  भशीनरी  के  स्वदेशी  उत्पादन  की  सरकार  की  नीति  उदार  बनायी

 गयी  है  और  चुनिन्दा  क्षंत्रों  में  उच्च  टेकनालाजी  मशीनरी  का  आयात  किए  जाने

 की  अनुमति  निर्यात  दायित्व  के  साथ  है  ।

 ०

 ०  जज

 (3)  वस्त्र  उद्योग  क ेआधुनिकीकरण  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  750  करोड़  रुपये

 की  वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  बनाई  गई

 (4  1  जुलाई  1986  से  लागू  नकद  मुआवजा  सहायता  की  संशोधित  दरें  घोषित  की  ग़यी

 ये  दर  3  साल  की  अवधि  के  लिए  घोषित  की  गयी  हैं  और  पहले  से

 अधिक  परिधानों  की  मन्‍्द  गति  से  चलने  वाली  जिन  पर  नकद  मुआवजा
 सहायता  के  कोटा  वेशों  को  निर्यात  किए  जाने  पर  देय  नहीं  वे  नकद  मुआवजा

 ड्रायता  के  लिए  पात्र  बना  दी  गयी  हैं  ।  सभी  काउन्टों  के  यान  के  क्ि्यात  पर  नकद

 मुआवजा  सहायता  की  अनुमति  दी  गयी
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 वततनननन-»म>म»न-ान-

 (5)  नकद  भुआवजा  सहायता  के  मामले  में  निर्यातकों  को  निश्चितता  के  की  व्यवस्था
 करने  की  दृष्टि  से  सूती  परिधानों  और  वस्त्रों  को  संविदा  पंजीकरण  योजना  के
 अन्तर्गत  लाया  गया

 (6)  परिषान  उत्पादन  के  लिए  फैशन  डिजाइन  के  क्षेत्रों  में  शिक्षण  अनुसंधान  और
 क्षण  के  लिए  दिल्ली  में  फैशन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  करने  का  निश्यय  किया

 '  गया

 (7)  सूती  परिधानों  के  लिए  शुल्क  वापिसी  की  दरे  बढ़ाकर  10%  कर  दी  गयी
 ह

 (8)  लदान  पूर्व  ऋण  के  दिनों  की  संख्या  90  दिनों  से  बढ़ाकर  180  दिन  कर  दी  गयी
 ब्याज  की  दर  भी  2:5%  कम  की  गयी  '*

 (9)  कच्चे  फैब्रिक्स  की  कई  मदों  के  अग्रिम  लाइसेंसिंग  शुल्क  मुक्त  आर०
 ई०  पी०  योजना  ओर  हाल  ही  में  आरम्भ  की  गयी  आयात  निर्यात  पास  बुक  योजना
 के  अन्तर्गत  आयात  किए  जाने  जी  अनुमति  है  |

 (10)  शत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  और  मुक्त  व्यापार  .  जोनों  की  योजना  के ..
 अन्तगंत  पूंजीगत  माल  और  कच्चे  माल  के  उदार  आयात  की  सुविधाएं  कई  अस्य

 स्यायतों  सहित  दी  जाती  हैं  ।  .

 (11)  सरकार  संवर्धनात्मक  कार्यकलापों  जैसे  बाजार  क्रेता-विक्र ता
 अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  और  प्रदर्शिनियों  में  भाग  लेने  को  प्रयोजित  करने  और  उनकी
 वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  उदार  सहायता  देती  रही  है  ।

 ,

 पर्यटन  विभाग  की  भाय

 734,  डा०  डी०  एस०  रेड्डी  :  क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछली  पंचवर्षीय  योजना  में  पर्यंटकष  विभाग  को  कितनी  आय  हुई  ;  और

 (a)  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसका  कया  लक्ष्य  रखा  गया  है  ?

 पर्यटन  स्त्री  मोहम्मद  ;  पर्यटन  विभाग  राजस्व  अजित  करने  वाला
 विभाग  नहीं  है  ;  यह  केवल  भ।रत  पर्यटन  विकास  निगम  से  लाभांश  प्राप्त  करता  भारत  पर्यटन

 निकास  तिगम  से  पिछले  पांच  वर्षों  में  प्राप्त  हुआ  लाभांश  इस  प्रकार

 वित्तीय  वर्ष  प्राप्त  लाभांश
 विनननीननानमम  मनन

 “7  36.36

 45,28
 ह

 57.24
 ना

 66.22
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भ।रत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  दिए  जाने  वाले  लाभांश

 के  बारे  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 नै पयंटक  पझ्ाकर्षण  केन्द्र

 735.  डा०  डी०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  विभिन्‍न  पर्यटन  केन्द्रों  क ेविकास  के  लिए  कोई  उपाय  किये
 '

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  में  पर्यटकों  के  केन्द्रों  के  आकर्षण  के  लिए  कोई  नए
 केन्द्र  खोले  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यटन  भन्त्री  मोहम्मद  :  से  पर्यटक  महत्व  के  स्थानों  पर  आधार

 संरचना  का  विकास  करना  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  है  ।  एक  केन्द्र  का  चयन  करने  के  लिए  जिन  सामान्य
 मानदण्डों  का  पालन  किया  है  वे  धाभिक  और  प्राकृतिक  नह॒त्व
 और  खेल  तथा  साहसिक  पर्यटन  की  दृष्टि  से  उसकी  सम्भाव्यता  ।  प्यंटन  विभाग  ने  राज्य  सरकारों

 संघ  शासित  क्षेत्रों  के  परामश  से  राज्य  और  प्राइवेट  सैक्टर  के  लिश्रित  संसाधानों  से

 बद्ध  तरीके  से  एकीकृत  विकृस  करने  के  लिए  पर्यटक  केन्द्रों  का  अभिनिर्धारण  किया  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  80-100  केन्द्रों  का  अवस्थाबद्ध  तरीके  से  विकास  करने  का  प्रस्ताव

 वनस्पति  तेल  ओर  चोनो  के  आयात  पर  विदेशी  मुद्रा  का  ख्च

 136.  डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 * /  क्या  यह  सच  है  कि  वनस्पति  चीनी  आदि  के  आयात  पर  विदेशी  मुद्रा  का  खर्च

 बढ़ता  जा  रहा  है  ;  और  .
 ह॒

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गई  और

 विभिन्‍न  कृषि  पदार्थों  का  कितनी-कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  गया  ?  *े  ु

 वाणिज्य  मंत्री  पो०  :  जबकि  पिछले  दो  वर्षों  की  तुलना  में  1985-

 86  के  दोरान  चीनी  आयातों  में  वृद्धि  हुई  पिछले  दो  वर्षों  की  तुलना  में  1985-86  के  दौरान
 खाद्य  तेलों  के  आयातों  में  वास्तव  में  कमी  हुई  है  खाद्य  तेलों  और  चीनी  के  आयतों  की  मात्रा  और

 मूल्य  सलग्न  विवरण  |  में  दिए  गए

 आयतों  के  वस्तुवार  ऑकड़  केवल  1984  तक  से  उपलब्ध  1981-82  से

 1983-84  के  दौरान  मुस्य  कृषि  वस्तुओं  के  आयातों  को  दशने  वाला  विवरण  1]  के  रूप  में  संलग्न

 162
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 1983-84  से  1985-86  तक  के  वर्षों  के  दौरान  चोनी  और
 _

 '
 खाद्य  तेलों  के  प्रायातों

 के
 श्ग्रिस  झांकड़े

 सी०  आई०  एफ०/सी०  एण्ड  एफ०

 मूल्य  :  करोड़  २०  में

 क्रम  सं  ०  मदों  का  ब्यौरा  1983-84
 ह

 1984-85  1985-86  35-86

 ह

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मात्रा

 1...  चीनी  --  --.  4.96*  113.62*  20.33%*  449,29**%
 2.  खाद्य  तेल  14.09  846.00  15.85  1309.00  10.80  769.00

 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  लि०
 *  #  इसमें  चीनी  एक  कार्गों  भार  1300  मी०  के  आंकड़े  भी  शामिल  हैं  जो

 कि  गहरे  समुद्र  में  डूब  गया  था  जिसका  (2.63  करोड  रु०  कुल  मूल्य  बीमा  कर्तताओं  से  वसूल  कर

 लिया
 #+  हसमें  गहरे  समुद्र  में  डबे  चीनी  एक  कार्गों  भोर  13000  मी०  के  आंकड़े

 भी  शामिल  हैं  जिसका  (2.45  करोड़  रु०  मूल्य  बीमा  कर्त्ताओं  से  वसूल  कर  लिया  गया  है

 इसमें  31-3-1986  की  यथा  स्थिति  परिवहन  के  अन्तगंत  माल  भी  शामिलहहैं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  धारा  अप्रैल  और  1983  के  दौरान  खाद्य  तेलों  के  लिए  की  गयी

 सुविदाएं  सी०  एण्ड  एफ०  पर  आधारित  थीं  और  अन्य  अवधियों  के  लिए  सी०  आई०  एफ०  के  आधार

 पर  थीं  ।
 हु

 1983-84  तक  के  वर्षों  के  दौरान  मुल्य  कृषि  मदों  के  क्षायात
 :

 लाख

 मदों  का  ब्यौरा  198 1-8
 2  1982-83  1983-84

 ___  1 2
 हि

 2  3  4  5

 न अन््ण्््ू़््?््ज्ज््ज्खल्श्््‌ पर || गेहूं 64337.64 2. चावल ; 3, बिना पिसे 0.32 न 3.08 4 मक्का 527.93 67.30 5. कच्चे काज्‌ के
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 दर  पु
 11.  428.67

 2  3

 अपकेन्द्री  चीनी  --

 गन्ने  का  गुड़  4696.28

 सीरा  0.03

 प्राकृतिक  शहद

 अन्य  चीनी

 मसाले  और

 उससे  बनी  वस्तुएं

 पशुओं  के  लिए  चारा  बिना  234.22.
 पिसे  अनाज  शामिल  नहीं

 विविध  खाद्य  उत्पाद  और  उससे

 बनी  वस्तुएं

 बिना  रेशा  निकला  तम्बाक्‌

 तम्बाकू  पूर्णतया
 रेशे  --

 तम्बाकू  अवधिष्ट  >>

 तिलहन.और  तेल  युक्त  दाल  फल  449.67

 प्राकृतिक  रबड़  प्राकृतिक  रबड़  तथा

 सदृष्ष  प्राकंतिक  गोंद  3647.48

 काके  व  लकड़ी

 कच्चा  रेदाम  बटा

 रुई

 पटसन  तथा  अन्य  वस्त्र  वास्ट  243.03

 फाइबर  जिनका  अम्यन्न  उल्लेख  नहींਂ
 '

 कच्चा  या  संसाधित  किन्तु
 मोटा  सन  तथा  उसके

 अवधिष्ट  हुआ  अथवा  कृत्रिम

 .  टुकड़ों  या  रस्सियों

 256.29

 0.02

 3.04

 95

 2587.28

 392.34

 6.63

 .94

 428.67  ।

 . 4267.38 -389.45 3045.70 648.56
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 |  2  3  4  5

 23.  वनस्पति  वस्त्र  फाइवर  209.76  215.64  335.80

 सूती  तथा  पटसन  दाामिल  नहीं
 ओर  इन  फाइवरों  का  अवध्विष्ट  ।

 24.  कच्ची  वनस्पति  सामग्री  जिसका  856.52  1444.10  1772.62

 अन्य  उल्लेख  नहीं  है  ।

 25...  जमा  हुआ  वनस्पति  तेल  तथा  वसा  .62527.60  39674.13  73405.16

 कि  कक  पं  ताज  न

 स्रोत  :  वाणिज्यिक  जानकारी  तथा  अंकसंकलन  महानिदेशालय  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  -

 मंथली  स्टेटिसिटिक्स  आफ  फारन  ट्रेड  आफ  इंडिया

 >>  देरिफ  झोर  व्यापार  सबंधो  सामान्य  करार  का  मंत्री  स्तरीप  सम्मेलन

 /  737.  श्री  बज  मोहन  महन्तो  :  क्‍या  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे.कि  :

 या  पुन्ता  डल  एस्टे  में  हाल  ही  में  हुए  टैरिफ  और  व्यापार  सम्बन्धी  सामान्य

 करार  के  मन्‍्त्री  स्तरीय  सम्मेलन  में  अमरीका  ने  यह  मांग  की  थी  कि  सेवाएं  प्रदान  करने

 बातचीत  को  टैरिफ  और  व्यापार  सम्बन्धी  सामान्य  करार  में  शामिल  किया

 यदि  तो  ऐसे  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  भारत  और  अन्य  विकासशील  देद्षों  की  क्‍या

 प्रतिक्रिया  और

 .  अमरीका  की  इस  मांग  के  सम्बन्ध  में  सम्मेलन  में  क्या  निष्कर्ष  निकला  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  बास  ;  से  पन्‍्ता

 देल  एस्ते  मंत्रीस्तरीय  बैठक  में  बहुपक्षीय  व्यापार  वार्ताओं  का  नया  दौर  आरम्भ  किया  गया  ।

 बैठक  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  तथा  कई  विकसित  देक्षों
 ने

 गाट  के  ढांचे  के  अन्तर्गत

 पक्षीय  व्यापार  वार्ताओं  के  भाग  के  रूप  में  व्यापार
 सेवाओं

 के  क्षंत्र  में  आरम्भ  करने  की

 मांग  की  ।  भारत  तथा  अन्य  विकासशील  देशों  का रुख  यह  थाकि  गाठ-का  सेवाओं  के  क्षेत्र  में

 क्षेत्राधिकार  नहीं  है  और  सेवाओं  के  क्षेत्र  के  मसलों  पर  गाट  के  ढांचे  के  भीतर  बातचीत  नहीं  की  जा

 सकती  ।  गाट  के  दृष्टिकोण  उसके  विविध  स्वरूप  तथा  सामाजिक-आर्थिक  दाखाओं  की  वजह  से

 सेवाओं  के  क्षेत्र  क ेलिए  उचित  नहीं  रहेंगे  ।  इसके  इन  देशों  ने
 सेवाओं

 के  क्षेत्र  में  रियायतें

 प्राप्त  करने  के  लिए  वस्तुओं  के  व्यापार  के  सम्भावित  उपयोग  का  खतरा  महसूस

 अन्त  में  वस्तुओं  के  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  वार्ताओं  के
 सम्बन्धित

 तथा
 सेवाओं

 के  व्यापार

 से  सम्बन्धित  दो  भारों  में  बहुपक्षीप  व्यापार  वार्ताओं  का  नया  दौर  आरम्भ  करते  हुए ह
 घोषणा  पत्र  पारित  करके  सर्वंसम्मति  हुई  ।  जबकि  पहला  भाग  गाट  के  संविदाकारों  पक्षकारों  के  रूप

 मंत्रियों  कीਂ  बैठक  द्वारा  पारित  किया  दूसरा  भाग  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में
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 --  चयन  निनि-++जन-++क  जज

 हे

 मंत्रियों  की  बैठक  द्वारा  पारित  किया  गया  ।  सेवाओं  पर  वार्ताएं  गाठ  के  ढांचे  के  बाहर  एक  अलग

 मंच  पर  आयोजित  की  जाएगी  तथा  दो  विभिन्‍न  एक  वस्तुओं  के  व्यापार  के  क्षंत्र  में  वार्ताओं  के

 लिए  तथा  दूसरा  सेवाओं  के  व्यापार  के  लिए  स्थापित  किए  गए  ये  दोनों  दल  व्यापार  वार्ता

 समिति  को  रिपोर्ट  करेंगे  जिसकी  स्थापना  भी  घोषणापत्र  द्वारा  की  गई

 झन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  विशेष  निकासी  अधिकारों  का  समाप्त  किया  जाना

 738.  श्री  बुज  मोहन  मह॒नती  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  में  वि  शेष  निकासी  अधिकारों  की  प्रणाली

 समाप्त  करने  का  निर्णय  है  ;  ५

 क्‍या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  जिसकी  उसमें  20%  शेयर  धारिता  और

 बीटो  करने  का  अधिकार  प्राप्त  ने  विशेष  निकासी  अधिकार  कीਂ  प्रणाली  का  विरोध  किया  है  ;
 और

 विशेष  निकासी  अधिकार  समाप्त  करने  से  विकासशील  राष्ट्रों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेने
 की  सम्भावना  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जवादंप  :  नहीं  ।

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।  यह

 आयात-निर्यात  शुल्क  और  ध्यापार  सम्बन्धो  सामान्य

 करार  में  भारत  का  मत
 |

 739.  श्री  बज  मोहन  महन्तो  :  क्‍या  वाणिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 टन्‍  क्‍या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  पुन्तादेल  एस्ट  में  हुए  आयात-निर्यात  शुल्क
 और  व्यापार  सम्बन्धी  सामान्य  करार  के  मन्त्री  स्तरीय  सम्मेलन  विकसित  देशों  द्वारा  अनुसरण
 किये  जा  रहे  संरक्षण  बाद  के  सिद्धांत  सामने  आये  ;

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  भारत  सरकार  के  विचारों  को  भी  सम्मेलन  में  प्रकट

 किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  ,

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  से  पुन्टा
 एस्टे  मंत्रीस्तद्दीय  बेठक  के  सामने  मुख्य  विषय  बहुपक्षीय  व्यापार  वार्ताओ्रों  का  नया  दौर  आरम्भ
 करने  का  इस  संदर्म  में  भारत  और  साथ  ही  कई  अन्य  विकासशील  देशों  ने  अपने  ववतव्यों  में
 उनके  निर्यातों  के  सामने  आने  वाले  संरक्षणवादी  उपायों  का  उल्लेख  किया  और  बहुपक्षीय  ब्यापार
 प्रणाली  को  बनाए  रखने  और  उसको  मजबूत  बनाने  की  आवश्यकता  पर  बल  भारतीय  वक्तव्य
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 ननननीनी  मतदान  सनननननन--त-3तसन+-+-ननमननननननिनननी नीम  ७५-33  लता  3०

 में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  और  बताया  गणा  कि  द्विपक्षीय  और  खण्डीय  करारों  की  संख्या  में  बद्धि

 हुई  है  और  विश्व  व्यापार  की  भारी  मात्रा  अब  प्रबन्धों  में  शाम्रिल  कर  ली  गई  है  जिससे  गाट  का

 उल्लंघन  होता  है  ।  बैठक  में  पारित  घोषणा  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  स्टेंडस्टिलਂ  और  बैक
 के  बारे  में  वचन  बद्धताओं  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  घोषणा  से  उद्धत  अंश  विकरण  के

 रूप  में  संलग्न

 विवरण

 स्टेडस्टिल  और  रोल  बक

 तत्काल  प्रभाव  से  और  वार्ताओं  के  औपचारिक  रूप  से  पूरे  होने  तक  प्रत्येक  भागीदार

 लिखित  वचनवद्धताओं  को  लागू  करने  के  लिए  सहमति  व्यक्त  करता

 स्टेंडस्टिल  :

 (1)  व्यापार  में  प्रतिबन्ध  लगाने  वाले  या  उसको  विकृत  करने  वाले  किसी  ऐसे  उपाय  को

 न  करना  जो  गाट  की  रूपरेखा  के  अन्तर्गत  या  उसके  तत्वावधान  में  किए  गए
 करार  या  लिखतों  के  अनुरूप  न

 (2)  इसके  गाट  अधिकारों  का  विधिसम्मत  प्रयोग  करते  हुए  व्यापार  में  प्रतिबन्ध  लगाने

 वाले  या  उसको  विकृत  करने  वाले  किसी  भी  ऐसे  उपाय  को  करना  उस  बात  का

 उल्लंघन  करे  जो  कि  उपयुक्त  (1)  में  निर्दिष्ट  सामान्य  करार  या  लिखतों  में

 वस्था  किये  गए  रूप  में  विशिष्ट  परिस्थितियों  को  सुधारने  क ेलिए  आवश्यक  हो  ।

 (3)  पकन्हीं  भी  व्यापार  उपायों  को  ऐसे  रूप  में  न  करना  जिससे  उसकी  वार्ताकारी  स्थिति
 में  सुधार  हो  ।

 रोल  बेक

 (1)  वार्ताओं  के  उहं  श्यों  के  अनुसरण  में  सुदृढ़  किए  गए  निममों  और  पद्धतियों  सहित
 पक्षीय  वचनों  और  समभोतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गाट  की  रूपरेखा  के
 भीतर  या  उसके  तत्वावधान  में  किए  गए  सामान्य  करार  या  लिखितों  के  उपक्न्धों
 से  मेल  न  खत्ते  हुए  व्यापार  में  प्रतिबंध  लगाने  वाले  या  उसमें  विकृति  पैदा  करने
 वाले  सभी  उपायों  की  क्रमबद्ध  रूप  में  समाप्त  कर  लिया  जाएगा  अथवा  वार्ताओं  के
 ओपचारिक  रूप  से  होने  की  तारीख  तक  स्वीकृत  समय  सीमा  के  अन्तगंत  उनको

 अनुरूप  बनाया

 (2)  सभी  प्रभावित  भागीदारों  सहित  संबंधित  भागीदारों  के  बीच  परामश  करने
 घित  आधार  पर  इस  वचनबद्धता  का  प्रगामी  रूप  से  कार्याग्वयन  होगा  ।  इस
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 बद्धता  में  किंसी  भागीदार  के  व्यापार  हितों  पर  सीधे  प्रभाव  डालने  वाले  उपायों

 बारे  में  उसके  द्वारा  व्यक्त  चिन्ताओं  को  ध्यान  में  रखा

 -(3)  इन  उपायों  को  समाप्त  करने  के  लिए  किसी  भी  गाठ  की  रियायत  के  लिए  अनुरोध
 नहीं  किया

 बेंकों  में  लाकर  उपलब्ध  होना

 740.  थभ्री  शांति  क्या  विस  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इन  बढ़ती  हुई  शिकायतों  की  ओर  दिलाया  गया  है  *के  बेक

 कह

 के  लिए  आवेदन  करने  वाले  ग्राहकों  को सावधि  जमा  कराने  के  लिए  कहते  हैं  और  जो  इस

 तें  को  पूरा  नहीं  करने  उन्हें  लॉकर  नहीं  दिये  जाते

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  बेंकों  को  जारी  किये  गये  मार्ग  निर्देशों
 का  पालन  किया  जा  रहा  और

 े  यदि  तो  इसको  रोकने  के  लिए  क्‍या  कारगर  उपाय  किए  जा  रहे  हैं/किये  जाने
 का  विचार  है  ?  ५

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  जनादन  :  से  लॉकर  लेने  के  लिए
 सावधि  जमा  करवाना  कोई  छातं  नहीं  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बेंकों  से  कहा  है  कि  वे  कम  से  कम
 80  प्रतिशत  लॉकर  आओ  पहले  पाओਂ  के  आधार  पर  और  अधिक  से  अधिक  20  प्रतिशत
 लॉकर  कारबार  के  विचार  से  दें  ।

 मार्गनिदेशों  का  अनुपालन  न  करने  के  बारे  में  अगर  कोई  खास  शिकायत  सरक्रार/भारतीग्र
 रिजवं  बेक  के  ध्यान  में  लाई  जाती  है  तो  उसकी  तुरन्त  जांच  की  जाती  है  ताकि  उपचारात्मक  कारंवाई
 की  जा  सके  ।

 ॥

 बेंकों  द्वारा  कम  सूल्य  के  सोटों  का  न  लिया  जाना

 /  741.  श्री  शांति  धारीवाल  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 { ॥  क्‍या  सरकार  का  ध्यान.इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  देश  में  बेंकों  के

 अंधिकारी  2,5,10  और  20  रुपये  के  नोटों  .  में  व्यापारियों  और  ग्राहकों  से  जमा  राशियां  स्वीकार

 नहीं  करते  और

 यदि  तो  व्यापारियों  और  ग्राहकों  की  इस  शिक्रायत  को  दूर  करने  हेतु  सरकार

 हारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  हू  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  मंत्री  जनावंन  :  और  भारतीय  रिजवं
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 बेंक  द्वारा  बंकों  से  यह  सुनिश्धित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  बेंक  शाखाएं  सभी  मूल्य  वर्गोंके
 नोटों  में  जमाराशियां  स्वीकार  करें  ।  समस्या  तब  खड़ी  होती  है  जब  बेक  बन्द  होने  के  समय
 में  छोटे  मूल्य  वर्ग  के नोट  अधिक  संश्या  में  प्रस्तुत  किए  जाते  बेक  यह  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  ऐसी
 स्थिति  में  भी  जमाराष्ियां  स्त्रीकार  की  जाये  ।  ग्राहकों  से  प्राप्त  शिकायतों  की  बेकों  और  भारतीय

 रिजव  बेक  द्वारा  जांच  की  जाती  है  ताकि  उपचारात्मक  कारंवाई  की  जा  सके  ।

 [  प्रनुधाद  ]

 केर्ट्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  स  हगाई  भरते  को

 किस्तों  का  भुगताम

 742.  डा०  कृपासिन्घु  भोई  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 न

 2  1-10-1986  को  केन्द्रीय  सरकार  के  कमचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  कितनी

 र्द्य  हो  गई  हैं  )

 विभिन्‍न  श्रेणियों/वेतनमानों  में  इन  किश्तों  के  मुगतान  की  दरें  क्‍या  हैं  और  उनका

 ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इन  किदतों  का  कमंचारियों  को  कब  तक  मुगतान  किया  जायेगा  ?

 विस  मंंजालय  में  स्यय  विभाग  में  राज्यमंत्री  बो०  के०  :  से  :  चौथे

 वेतन  आयोग  द्वारा  सूकाया  गया  फामू ला  यह  है  कि  मूल्यवृद्धि  के  लिए  प्रतिपूर्ति  की

 नयी अखिल  भारतीय  ओद्योगिक  श्रमिक  उपभोक्‍ता  मूल्य  सूचकांक  1960--100

 के  बारह  महीने  के  औसत  में  सम्पूर्ण  अंकों  में  बुद्धि  के  प्रतिशत  के  आधार  पर  प्रत्येक  वर्ष  जून  ओः

 दिसम्बर  को  समाप्त  होने  वाली  अवधियों  के  लिए  608  के  औसत  सूचकांक  से  अधिक  वृद्धि  होने  पः

 सितम्बर  और  मार्च  के  देय  वेतन  के  साथ  वर्ष  में  दो  बार  की  आयोग  की  सिफारिदं

 सरकार  द्वारा  समूह  a’  और  के  कर्मचारियों  के  लिए  इस  संशोधन  के  साथ  स्वीकार  क॑

 गई  हैं  कि  मूल्य  वृद्धि  के  लिए  प्रतिपू्ति  की  अदायगी  1  जुलाई  से  सितम्बर  के  वेतन  के  साथ  और  -

 1  जनवरी  से  मार्च  के  वेतन  के  साथ  की

 1986  को  समाप्त  होने  वाले  महीने  के  लिए  सम्पूर्ण  अंकों  पर  ऐसी  प्रतिशत  वृद्धि  समूह
 7  और  के  कमंचारियों  के  लिए  4  प्रतिशत  निकलती  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  बे

 आदेश  यथासमय  जारी  कर  दिये  जायेंगे  ।
 ह

 जहां  तक  समूह  के  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार
 द्वार

 अभी  निर्णय  लिया  जाता

 सिगरेट  निर्माता  यूनिटों  का  राष्ट्रीयकरण

 |
 743.  डा०  कृवासिधु  भोई  ;  क्या  वाणिस्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \ AL
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 जज  नस  5

 क्‍या  तम्बाकू  क्षेत्र  को  मौजूदा  संकटग्रस्त  स्थिति  से  उबारने  के  लिए  सिगरेट  निर्माता

 यूनिटों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  से  संबंधित  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और

 तम्बाकू  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  कौन  से  दीर्घकालिक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  जी  हां  ।

 तम्बाक्‌  जिसकी  स्थापना  तम्बाकू  बोर्ड  1975  के  अन्तगंत  पहले
 ही  की  जा  चुकी  उपजकर्ताओं  की  वर्जीनिया  तम्बाकू  की  क्वालिटी  में  सुधार  करने  और

 कर्ताओं  के  लिए  बेहतर  स्थिति  उपलब्ध  कराने  के  उद्ध्य  से  प्रति  एकड़  उपज  बढ़ाने  में  सहायता
 करता  हैं  ।  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  उपयुक्त  किस्मों  को  विकसित  करने  के  लिए  अनुसंधान  कायें
 घल  रहा

 :  टाटा  समूह  को  विदेशों  में  व्यापारिक  गतिविधियां

 744.  श्रीं  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ८
 विदेशी  मुद्रा  विनियमत  अधिनियम  के  अन्तगंत  टाटा  समूह  की  कितनी  कम्पनियों  को

 शों  में  व्यापारिक  गतिविधियां  चलाने  की  अनुमति  दी  गई

 उपयुक्त  समूह  की  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  व  पते  क्या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम

 के  अन्तगंत  अपेक्षित  आवश्यक  अनुमति  लिये  बगैर  अनेक  कम्पनियां  उपयुक्त  समूह  से  व्यापारिक

 गतिविधियों  में  संबद्ध  और

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मन्‍्त्री  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 ह  ग॥  स्टाक  एक्सखेंजों  के  लाभों  पर  कर

 /745.  श्री  के०  रामचना  रेडडो  :  क्‍या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 ।
 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्टाक  एक्सचेंजों  के  लाभों  पर  कर  न  लगाने  का

 क्या  बम्बई  स्टाक  एक्सचेज  के  प्रेजीडेंट  ने सरकार  से  इन  लाभों  पर  कर  न  लगाने  का

 अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  से  स्टाक  एक्सचेंजों  को
 आय  को  आयकर  से  छूट  देने  क ेविचार  से  आयकर  वित्त सन्त्रालय में राज्य Beat (At जनादंन पुजारी) : (क) से  में  संशोधन  करने  के  लिए
 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  स्टॉक  बम्बई  ने  अनुरोध  किया

 कोई



 >1४८

 था  कि  आयकर  अधिनियम  1961  की  धरा  10  (23  (1५)  के  अन्तर्गत  क्धिसूबना  जारी  करके

 आयकर  में  छूट  दी  जाए  जिस  पर  1977-78  से  1981-82  तक  के  कर-निर्धारण  वर्षों
 की  अवधि  के

 लिए  स्वीकृति  दी  गई  छूट  की  अवधि  में  आगे  वृद्धि  करते  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  जिस

 पर  सरकार  विचार  कर  रही

 16  1908  ,)  (>  लिखित  उत्तर

 भारत  द्वारा  बिदय  बेक  से  धनराशि  न  लिया  जाता

 लीं  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  विह्व  बेंक  से
 लगभग  6  से  8  अरब  डालर  की  वचनबद्ध

 धनराशि  लेने  में  विफल  रही

 यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  न  ली  गई  घनराशि  पर  सरकार  को  0:75  प्रतिशत  की  दर  से

 ब्याज  का  मुगतान  करना  और

 यदि  तो  विश्व  बेंक  से  नली  गई  इस  धन  राशि  पर  ब्याज  के  रूप  में  कितनी

 घनराहि  भुगतान  की  गई  की  जानी  है  ?

 विस  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादंन  :  और  विदव  बंक

 समूह  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  का  कार्याव्वयत  आमतौर  पर  पांच  से  सात  वर्ष  की  अवधि  के
 बीच  में  होता  है  ।  प्रतिबद्ध  सहायता  की  राशि  का  उपयोग  परियोजना  के  पूरे  कार्यकाल  में  किया
 जाता  क्योंकि  धनराशियों  की  निक्रासी  विशिष्ट  परियोजना  संवितरण  कार्यक्रमों  के  अनुसार  ही
 की  जाती  दोष  राशियां  ठीक  संवितरण  की  समाप्ति  की  तारीख  तक  रहेंगी  ।

 31  1986  को  विश्व  बेंक  समूह  स ेनिकाली  न  गई  प्रतिबद्ध  निधियों  की  रकम  8-7
 अरब  डालर  थी  पुननिर्माण  और  विकास  अरब  डातर  और  अन्‍्तर्राष्ट्रीय
 विकास  संघ  ऋण  4:1  अरब  ।

 यहापि  निकाली  न  गई  राश्षियों  पर  कोई  ब्याज  नहीं  पड़ता  फिर  भी  अस्तर्राष्ट्रीय  और

 पुनर्निर्माण  और  विकास  बेंक  तथा  अत्तर्राष्ट्रीय  विकात  संघ  ऋणों  के  संबंध  में  0:75  प्रतिशत
 ओर  0:50  प्रतिशत  के  से  प्रतिबद्धता  प्रभार  देने  पड़ते  हैं  ।  ये  प्रभार  समस्त  बकाया  राशि
 पर  पड़ते  न  कि  केवल  संवितरण  कार्यक्रमों  क ेआधार  पर  होने  वाली  कमी  के  सम्बन्ध
 भारत  सरकार  द्वारा  प्रतिबद्धता  प्रभारों  की अदायगी  करने  से  यह  जाहिर  नहीं  होता  है  कि  प्रतिबद्ध
 निधियों  की  निकासी  में  देरी  हुईहै  अथवा  असफलता  रही  है  ।
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 वर्ष  1984-85,  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  प्रतिबद्ध  निधियों  पर  अदा  किए

 एए  प्रतिबद्धता  प्रभारों  की  राधि  हस  प्रकार  है  :  .

 न्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  अन्तर्राष्ट्रीय  जोड़
 और  विकास  बेक  विकास  संघ

 1984-85  22-47  6:85  29-32

 1985-86  32°14  731  39-45

 1986-87  24-53  10°85  35-38

 (30-9-86

 अनुवर्ती  वर्षों  में  अदा  किए  जाने  वाले  प्रतिबद्धता  प्रभारों  की  निकाप्तियों  की  राशि

 की  मात्रा  तथा  बेक  के  साथ  विचार  विमर्श  के  आधार  पर  तथा  उसके  द्वारा  अनुमोदित  नए

 ऋणों  की  मात्रा  पर  निर्भर  करेगी  ।

 शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुश्षी  पुलिटों  को  समीक्षा

 747.  श्री  यशवन्त  रोक  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  यूनिटों  के  प्रतिनिधियों  के साथ  1986  में

 हुई  बेठक  में  इन  यूनिटों  के  कायंकरण  की  समीक्षा  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  इस  बंठक  में  किन-किन  समस्याओं  के  बारे  में  विचार  विमर्श  किया  गया

 और  विद्चार  बिमशं  के  क्या  परिणाम

 क्‍या  इस  योजना  में  सुधार  करने  का  विधार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  ससत्री  रंजन  वास  :  से  संचालन
 पम्बन्धी  समस्याओं  का  पता  लगाने  तथा  योजना  के  कायें  संचालन  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  100
 प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  के  प्रतिनिधियों  के साथ  वाणिज्य  मन्त्री  न ेएक  बैठक  की  थी  ।  इस
 प्रम्बन्ध  में  अन्तनिविष्ट  सीमा  शुल्क  राजकोषीय  सहायता
 घरेलू  टेरिफ  क्षत्र  में  वेस्ट  तथा  अस्वीकृत  माल  के  निपटान  आदि  से  सम्बन्धित  कई  सुकाव

 :  रखे  गये  ।  इन  सुकावों  को  नोट  कर  लिया  गया

 भाश्तोय  बाणिश्य  शोर  उद्योग  मण्डल  संघ  के  सुझ्नाव
 748.  श्री  भरत  कुमार  झोड़ेदरा  :  तया  बालिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पु  है  रा

 ।  /
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 ee नमन  मनन  वन  ननन  न  न  नम-न  नन-+  ऊन»  न  ननननन  नमन  नननन++  «कक  ज+
 छा

 क्‍या  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मंडल  संघ  ने  विदेशों  में  भारत  के  संयुक्त  उद्यम

 को  अधिक  लचीला  बनाने  के  लिए  जिससे  कि  वे  अधिक  उत्पादन  कर  विदेक्षी  मुद्रा  और

 विनियम  अधिनियम  1973  में  परिवर्तन  के  सुझाव  दिये  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाजिज्य  मन्त्री  पी०  शिवहंकर  )  :  जीहां  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधितियम  1973  में  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  सुकाथ  सरकार

 के  विचाराधीन  हैं  ।

 नारियल  जटा  झौर  उसके  उत्पादों  का  निर्यात

 ,  749.  श्री  टो०  बशीर  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में  नारियल  जटा  और  उसके  उत्पादों  के  निर्यात
 में  मारी  कमी  हुई  है  इस  सम्बन्ध  में  गत  तीन  वर्षों  में  निर्यात  सम्बन्धी  आंकड़े  क्या

 यदि  तो  इस  अकस्मात  कमी  के  कारण  क्या  और

 निर्यात  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  और  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  नारियल  जटा  और  उसके  उत्पादों  के  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  रहे  हैं  :

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 टन  रु०

 ह

 ः

 1983-84  27,949  2434

 1684-85  25,788  26-41

 1985-86  24,672  32:85

 कयर  बो््ड  )

 इस  दौरान  निर्यातों  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  मुख्य  रूप  से  कच्चे  माल  की

 मांग  के  पैटरनों  में  परिवर्तत  और  सस्ती  एवजी  वस्तुओं  से  प्रतियोगिता  की  वजह  से  मात्रा  की  दृष्टि
 से  निर्यातों  में  कुछ  गिरावट  का  रुख  रहा  है  ।

 नारियल  जटा  के  निर्यातों  में  बुद्धि  क ेलिए  सरकार  कई  कदम  उठाती  रही  है  जिनमें

 अन्यों  के साथ-साथ  शामिल  हैं  ध्यापार  प्रतिनिधि  मंडलों  को  बाजार  अध्ययन  और  बाजार

 अनुसंधान  विदेशी  व्यापार  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन  देना  प्रचार  सामग्री  का  वितरण

 प्रमुख  बाजारों  में  मेलों  में  हिस्सा  क्वालिटी  के  सुधार  और  नकद  मुआवजा  सहायता
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 a  _

 भारत  नेपाल  संयुक्त  समिति

 *  “150.  ओऔ  टी०  वज्षौर  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  समाप्त  हुई  भारत-नेपाल  वार्ता  में  द्विपक्षीय  सहयोग  के  लिए  एक

 संयुक्त  समिति  गठित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गंया  और

 यदि  तो  इसका  स्वरूप  क्‍या  होगा  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  नटबर  :  भारत  और  नेपाल

 एक  संयुक्त  आयोग  की  स्थापना  पर  विचार  विमशं  करते  रहे  जो  भारत-नेपाल  आथिक  सहयोग
 के  सभी  पहलुओं  की  निगरानी  तथा  समन्वय  संयुक्त  आयोग  के  विशिष्ट  विचारणीय  विषयों

 पर  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 सहयोग  के  विशिष्ट  क्षंत्रों  में  उप  आयोगों  को  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  ऐसे
 उप-आयोगों  की  संख्या  और  सहयोग  के  जिनके  सम्बन्ध  में  ये  स्थापित  किये  पर

 अभी  नेपाल  की  सरकार  के  साथ  विचार-विमर्श  चल  रहा

 दिल्‍ली  में  प्राइबेट  नसिग  होमों  पर  छापे  मारना

 751.  आर०  एस०  माने  :

 करी  कमल  प्रसाद  तिह  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर  परिवर्तन  प्रधिकारियों  ने  राजधानी  में  अनेक  बड़े  प्राइवेट  नसिंग

 होमों  पर  छापे  मारे  थे और  30  लाख  रुपये  नकद  तथा  वेक  दस्तावेज  और  लगभग  60  बेंक  लॉकरों

 से  भारी  मात्रा  में  आमृषण  मिले  जैसा  20  1986  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 घित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  और  जीहां  ।  आयकर

 विभाग  ने  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  तलाशियां  लीं  जिनमें  चिकित्सा  व्यवत्ताय  शामिल  इनमें  प्रथम

 दुष्टया  नकदी  जेवर  और  अन्य  सामान  सहित  लगभग  77:03  लाख  रुपये  की  लेखा  बाह्य
 सम्पत्तियाँ  और  बड़ी  मात्रा  में  अपराधी  ठहराने  वाली  सामग्री  पकड़ी  गई  तलाशी  की  तारीख  को
 66  लॉकर  सील  किए  गये  थे  जिनमें  से  31  अक्तूबर  1986  तक  54  खोले  जा  चुके  हैं  ।

 |  परमाणु  निरस्न्नोकरण  का  कार्य  झारम्भ  करने  का  अनुरोध

 |  752.  श्री  जी०  जो०  स्वेन  :

 भी  महेन्द्र  सह  :  क्या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  सितम्बर  1986  में  सयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  दिए  अपने  भाषण  में
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 फ्रांस  और  चीन  से  अनुरोध  किया  था  कि  वे  इस  बांत  की  परवाह  किए  बिता  कि  अमरीका

 और  सोवियत  संघ  चाहे  जो  वे  एक  तरफा  परमाणु  निरस्त्री  करण  आरम्भ  कर

 यदि  तो  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  और  उससे  बाहर  उनके  इस  आहवान  का

 माण  शक्ति  वाले  देशों  पर  क्या  प्रभाव

 कया  यह  समझोता  देश  को  धोषित  परमाणु  अस्त्रों  का  विस्तार  रोकने  सम्बन्धी  संधि

 के  अनुरूप  और

 कया  यह  छः  अन्तर-महाद्वीपीय  जिसका  भारत  भी  एक  सदस्य  द्वारा  की

 गई  पहल  पर  किया  गया

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  नटवर  :  और  नाभिकीय
 निरस्त्रीकरण  के  सम्बन्ध  में  दोनों  महाशवितयों  को  उनकी  जिम्मेक्वरी  का  स्मरण  दिलाले  हुए  विदेश
 मंत्री  ने  यह  भी  कहा  कि  नाभिकीय  शस्त्र  वाले  देशों  को  भी  अपनी  जिम्मेदारी  से  बचने  की

 हरगिज  कोशिश  नहीं  करनी  चाहिए  ।  अगर  वे  नाभिकीय  निरस्त्रीकरण  करने  का  निर्णय  लेते  हैं  तो
 इसका  प्रभाव  इच्छा  ही  उनको  यह  नहीं  कहना  चाहिए  कि  अगर  दोनों  महाशक्तियां
 सत्रीकरण  करती  हैं  तो  वे  भी  कर  देंगे  ।

 और

 गुट  निरपेक्ष  देशों  के  हरारे  सम्मेलन  में  श्राथिक  मामलों
 सम्बन्धी  घोषणा

 453.  श्री  प्रानन्‍्द  सिह  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 VA  कया  इस  वर्ष  सितम्बर  में  हरारे  में  हुए  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  आठवें  शिखर  सम्मेलन
 में  आथिक  मामलों  पर  एक  घोषणा  की  गई

 यदि  तो  आथिक  मामलों  पर  की  गई  घोषणा  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ;

 विकासशील  गुट-निरपेक्ष  देशों  में  उसके  संसाधनों  का  एकत्रीकरण  करके  परस्पर

 आत्म-निर्म॑रता  प्राप्त  करने  तथा  परस्पर  सहयोग  सहायता  के  लिए  उसके  अन्तगंत  क्‍या  नीति
 अपनाने  का  विचार  और

 इस  घोषणा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 विदेशा  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्री  क०  सटवर  :  जी  |  से  7

 1986  तक  हरारे  में  हुए  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के  आठवें  शिखर  सम्मेलन  में  एक  आथिक  धोषणा

 पत्र  भी  स्वीकार  किया  गया  था  ।

 इस  आर्थिक  घोषणा-पन्र  में  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  द्वारा  वर्तमान  विध्व  आधिक  स्थिति

 का  मूल्यांकन  प्रस्तुत  किया  गया  है  और  इसमें  अन्मर्राष्ट्रीय  आधिक  बातचीत  नीति  निर्धारित  की
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 गई  है  ।  इस  घोषणा-पत्र  में  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  और  वाणिज्यिक  पद्धति  में  सुधार  के  तत्वां
 का  उल्लेख  है  और  विकासशील  देशों  से  यह  अनुरोध  किया  गया  कि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  *

 विकास  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा  एवं  वित्त  सम्मेलन  बुलाकर  और  दूसरे  तरीकों  से  सुधारों  को  लाग
 करने  की  दिशा  में  शीघ्र  कदम  उठाने  की  दिशा  में  अपेक्षित  इच्छा  शक्ति  का  प्रदर्शन  करें  ।  हरारे
 सम्मेलन  में  आविक  सहयोग  के  लिए  भी  एक  मन्त्री  स्तरीय  स्थायी  समिति  क्री  स्थापना  के  लिए  भी
 सहमति  हुई  ताकि  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  बीच  बातचीत  का  मंत्र  और  धुदृढ़  हो  सके  ।

 इस  घोषणा  पत्र  में  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  आधिक  सहयोग  के  सक्रिय  कार्यक्रम  की
 प्रगति  की  समीक्षा  की  इस  कार्यक्रम  का  आशय  गुट-निरपेक्ष  और  अन्य  विकासक्षील  देक्षों  के
 संसाधनों  एकत्रित  करके  उनकी  सामूहिक  आत्म-निर्मरता  को  सुदृढ़  करना  हरारे  सम्मेलन  ने

 कार्रवाई  कार्यक्रम  को  कारगर  बनाया  है  ताकि  इसे  एक  नई  दिशा  और  तत्कालिकता  दी  जा  '

 भारत  ने  विज्ञान  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  तथा  गुट-मिरपेक्ष  एवं  अन्य  विकासशील  देशों  के  लिए  एक  अनु
 पंघान  एवं  सूचना  प्रणाली  की  स्थापना  को  दिशा  में  जो  पहल  कदमियों  की  थी  इससे  उनके  क्षेत्र  का

 विस्तार  हुआ

 भारत  इन  निर्णयों  के  विशेषकर  एक  स्थायी  समिति  की  स्थापना  किए  जाने  और
 आधिक  सहयोग  के  लिए  कारंवाई  कार्यक्रम  पर  हुए  निर्णय  को  क्रियान्वित  कराए  जाने  के  लिए  अन्य

 गुट  निरपेक्ष  देशों  के  साथ  सम्पक  बनाए  हुए  हैं  ।

 हरारे  सम्मेलन  में  दक्षिण  अफ्रोका  के  विरुद्ध  आधिक
 प्रतिबन्ध  लगाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  स्वीकृति

 754.  श्री  आगंद  सिह
 "

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  क  रेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण  अफ्रीका  में  प्रिटोरिया  सरकार  बहुसंख्य  काले  लोगों  के  साथ  मेदभाक»

 की  अपनी  रंगमेंद  नीति  का  त्याग  करने  के  लिए  दबाव  डालने  की  दृष्टि  से  गुट-निरपेक्ष  देशों  के

 आठवें  शिखर  सम्मेलन  में  कठोर  आर्थिक  प्रतिबन्धਂ  पारित  किए  गए  थे  जिन्हें  दक्षिण  अफ्रीका  की

 प्रिटोरिया  सरकार  के  विरुद्ध  अम्तर्रा  ष्ट्रीय  समुदाय  द्वारा  लागू  किया  जाना  है

 यदि  तो  आर्थिक  प्रतिबन्धों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  बड़ी  शक्तियों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 इस  संदर्म  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विदेश  सरत्नालय  सें  राज्य  मम्त्री  के०  नटवर  :  से  हरारे  शिखर
 ने  संयुक्त  राष्ट्र  चार्टर  के  के  अन्तगंत  दक्षिणी  अफ्रीका  के  विरुद्ध  व्यापक  प्रादेशात्मक  प्रतिबन्ध

 लगाए

 जाने की आवदयकता की पुनः पुष्टि की और इस प्रयोजन से सुरक्षा परिषद की शीघ्र बैठक बुलाने की मांगु की । इसके अलावा एक अल्तरिम उप।|य के रूप में शिखर सम्मेलन ने अंतर्राप्ट्रीय
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 समुदाय  द्वारा  अपनाये  जाने  और  क्रियान्वित  किए  जाने  के  लिए  निम्नलिखित  विशिष्ट  उपायों  की

 जानकारी  और  समथंन  दिया  :

 दक्षिण  अफ्रीका  को  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  पर

 दक्षिण  अफ्रीका  को  तेल  की  बिक्री  अथवा  दुलाई  और  दक्षिण  अफ्रीका  के  तेल

 उद्योग  के  साथ  किसी  भी  प्रकार  के  सहयोग  की  समाप्ति

 दक्षिण  अफ्रीका  अथवा  नामीविया  में  आगे  निवेश  और  वित्तीय  ऋण  दिये  जाने  और
 जातिवादी  सरकार  को  ऋणों  की  किसी  भी  प्रकार  की  सरकारी  बीमा  गारण्टी  की

 दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  व्यापार  में  सभी  प्रकार  के  संवर्धन  अथवा  समर्थत  की  समाप्ति
 जिसमें  व्यापारिक  मिद्नों  को  सरकारी  सहायता  देना  शामिल

 (2)  दक्षिण  अफ्रीका  में  ढले  सोने  के  तथा  अन्य  सिक्‍कों  की  बिक्री  पर

 दक्षिण  अफ्रीका  से  कृषि  लोहा  और  इस्पात  आदि  के

 आयातों  मर  रोक  ;

 1974  में  नामीबिया  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  परिषद  द्वारा  नामीबिया  के  प्राकृतिक
 संसाधनों  को  बचाए  जाने  के  लिए  बताए  गए  कानून  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राष्ट्र

 निर्णय  संख्या  1  के  अनुसरण  में  कालून  बनाया  जपना  और  अन्य  उपायों  का  अपनाया

 दक्षिण  अफ्रीका  में  किसी  भी  प्रकार  के  वीजा  मुक्त  प्रवेश  प्राधिकार  और  पयंढन

 संवर्धन  को  रह

 दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  हवाई  और  समुद्री  सम्बन्धी  सम्बन्धों  को  रह

 (a)  दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  वैज्ञानिक  और  खेलों  से  सम्बन्धित  सभी

 प्रकार  के  सम्बन्ध  और  जातीय  पुथग्वासन  पर  आधारित  अथवा  पृथग्वासन  की  विचार
 '

 धारा  रखने  वाले  संस्थाओं  और  अन्य  निकायों  के  साथ  सम्बन्धों  की

 (2)  दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  करारों  जैसे  सांस्कृतिक  ओर  वैज्ञानिक  पर
 करार  को  रहू  अथवा  निराकरण

 (5)  दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  दोहरे  कराधान  सम्बन्धी  करारों  को  रह

 बहु-स्वामित्व  वाली  दक्षिण  अफीका  की  कम्पनियों  के  साथ  सरकारी  संविदाओं  पर

 रोक  ।  :
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 2.  हरारे  शिखर  सम्मेलन  ने  प्रतिबन्धों  को  लेगाए  जाने  पर  मंत्रियों  की  एक  समिति  का  भी

 गठन  किया  है  ताकि  दक्षिण  अफ्रीका  के  विरुद्ध  व्यापंक  प्रादेझात्मक  प्रतिबंन्ध  लगाए  जाने  के  उहँ दय
 को  समर्थन  मिल  सके  ।  समिति  के  सदस्य  की  हैसियत  से  विदेश  मंत्री  ने  हाल  ही  यू

 संघीय  जन  फ्रांस  और  यूरोपीय  आर्थिक  गए  जहां  समिति  ने  दोरा  किया

 '»
 ॥

 है
 हिल्‍लो  स्टाक  एक्सचेंज  में  पंजीकृत  शेयर  क्रोकर

 ASS.  श्री  आनस्द  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  स्टाक  एक्सचेंज  में  कारोबार  पर  एक्सचेंज  में  पंजीकृत  .

 केवल  कुछ  शो  यर  ब्रोकरों  न ेएकाधिकार  कर  लिया  जबकि  एक्सचेंज  में  पंजीकृत  कम्पनियों  की

 कुल  शेयर  प्‌  जी  पिछले  तीन  दछ्कों  में  बढ ़कर  इस  समय  कई  गृना  हो  गई

 यदि  तो  मद्रास  और  अन्य  व्यापारिक  केन्द्रों  में  स्थित

 स्टाक  एक्सचेंजों  में  पंजीकृत  शो  यर  ब्रोकरों  संख्या  और  उनमें  पंजीकृत  कम्पनियों  की  कूल  पूंजी
 के  तुलनात्मक  आंकड़  क्‍या  और

 दिल्‍ली  में  विशेष  रूप  से  तथा  अन्य  व्यापारिक  केन्द्रों  में  सामान्य  रूप  इस  क्षेत्र  में

 नये  उद्यमियों  का  पंजीकरण  करके  इस  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्‍या  क्रदम  उठाए  गए

 हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्जी  जनादंत  :  दिल्ली  स्टाक  एक्सचेंज  के

 सदस्यों  की  संख्या  जो  वर्ष  1962  में  107  बढ़कर  वर्ष  1986  में  117  हो  गई  उपलब्ध

 जानकारी  के  अनुसार  दिल्ली  स्टाक  एक्सचेंज  में  सूचीबद्ध  कंपनियों  की  पूजी  जो  वर्ष  1971  मे

 “260:21  करोड़  रुपए  थी  बढ़कर  वर्ष  1986  में  5125:16  करोड़  रु०  तक  पहुंच  गई  है  ।

 अन्य  स्टाक  एक्सचेंजों  से  सूचना  इकटठी  की  जा  रही  है  जिसे  सभा  पटल  पर  रख
 दिया

 दिल्ली  स्टाक  एक्सचेंज  ने  की  सदस्यता  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  के

 सामने  एक  प्रस्ताव  रखा  दस  प्रस्ताव  की  जांच  को  जा  रही  करमोवद्  दूसरे  स्टाक  एक्सचेंज
 समय-समय  पर  अपनी  सदस्यता  बढ़ाते  रहते

 चोधे  बेतन  क्रायोग  को  सिफारिशों  लागू  करना

 756,  थरो  आनन्द  सिह  :

 र  शी  थम्पत  यामस  :
 ओोउसम  ,

 *
 '  श्रो  प्रकाद  थी०  पाटिल  :

 ओर  हरिक्ष्ण  धास्त्रो  :  कया  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 विभिन्‍न  श्रेणियों  के  कमंचारियों  के  धारे  में  चौथे  वेतन  आयोग  को  सिफारिशों  को
 लाग  करने  के  बारे  में  क्या  निणंय  लिए  जा  चके  हैं

 क्‍या  कमंचारियों  को  देय  पूर्ण  बकाया  राशि  अथवा  उसका  कुछ  भाग  उनके  भविष्य  *

 निधि  खातों  में  जमा  किया  जाएगा  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ऐसे  कमंचारियों  के  मामले  जिन  पर  अंशदायी  भविष्य  निधि  योजना  लागू
 होती  उनके  खातों  में  केवल  कमंचारियों  का  हिस्सा  ही  जमा  किया  जाएगा  और  नियोजकों  का

 हिस्सा  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 इन  निर्णयों  को  लागू  करने  पर  राजकोष  पर  कितना  अतिरिक्त  बोर
 और

 नए  वेतनमानों  के  फलस्वरूप  विभिन्‍न  वस्तुषों  और  सेवओं  के  मूल्यों  में  वुद्धि  को  रोकने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 के वित्त  मन्त्रालय  में  ध्यय  विभाग  में  राज्य  मनत्री  वी०  के०  :  सरकार  ने

 मोटे  तौर  कुछ  संशोधनों  के  साथ  समूह  और  श्रेणियों  के  केन्द्रीय  सरकारी

 चारियों  और  अधिकारी  रेंक  से  नीचे  के  सशस्त्र  सेनाओं  के  काभिकों  से  संबंधित  वेतनमान  और  भत्तों

 के  मामलों  में  चौथे  केन्द्रीय  वेतत  आयोग  की  सिफारिष्ों  को  स्वीकार  कर  लिया  इस  बारे  में

 जारी  किए  गए  संकल्प  और  अधिसूचनाओं  की  प्रतियां  ,
 अलग  से  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई

 और  विद्यमान  आदेशों  के  अनुसार  जनवरी  से  1936  तक  की  अवधि  के

 वेतन  की  बकाया  राशि  कमंचारियों  के  भविष्य  निधि  खाते  में  जमा  करा  दी  जाएगी  ।  अंशदायी
 भविष्य  निधि  स्कीम  के  अन्तगंत  आने  वाले  कमंचारियों  के  मामले  में  सरकार  की  ओर  से  कोई  तद«

 नुरूपी  अंशदान  जमा  नहीं  कराया  जाएगा  ।  उसका  कारण  यह  है  कि  जो  कुछ  भी  जमा  कराया  जा
 रहा  है  वह  कमंचारी  के  भविष्य  निधि  खाते  में  जमा  कराया  जाने  वाला  सामान्य  मासिक  अंशदान
 नहीं  है  ।  बल्कि  केवल  वेतन  की  बकाया  राशि

 वेतन  आयोग  ने  1282  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  वाधिक  व्यय  का  अनुमान  लगाया  है
 जिसमें  1983  और  1985  में  अन्तरिम  राहत  की  दो  किस्तों  के  लिए  सरकार  द्वारा  पहले  स्वीकार

 की  गई  प्रति  वर्ष  645  करोड़  रुपये  की  राशि  शामिल  नहीं  के  के  संबंध  में

 प्रभावी  तारीख  को  आगे  समूह  कमंचारिंयों  के  वेतनमानों  में  वेतत-बुद्धि  की  दरों  में

 संशोधन  संशोधित  वेतनमानों  में  वेतन  नियतन  पर  न्यूनतम  लाभों  में  वृद्धि  आदि  देकर  वेतन

 आयोग  की  सिफारिशों  में  सरकार  किए  गए  संशोधनों  के  कारण  प्रतिवर्ष  165  करोड़  रुपये  के

 अनावर्ती  और  139  करोड़  रुपये  के  आवर्ती  अतिरिक्त  व्यय  की  लागत  आने  का  अनुमान

 सरकार  की  मुद्रा-स्फीति  निरोधक  नीति  में  मांग  और  पूर्ति  की  प्रभावी  व्यवस्था  पर

 निरन्तर  जोर  दिया  जा  रहा  है  जिसमें  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  चीनी  और
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 खाने  के  तेलों  को  विनियमित  मात्रा  में  जारी  वित्तीय  अनुशासन  लागू  करना  और  प्रणाली  में

 से  अत्यधिक  नकदी  बाहुलय  को  समेटना  शामिल

 ~
 ह

 उत्तर  प्रदेदा  में  पयंटकफ  सुविधाझों  का  विस्तार

 “57.  भरी  हरीश  राजस  :  क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 /
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तीथ॑ंयात्रियों  को  छोड़कर  वर्ष-वार  कितने  घरेलू  और  ,

 a
 विदेशी  पर्यटक  पयंटन  की  दृष्टि  से  उत्तर  प्रदेश

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  वर्षों  के  दौरान  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  उत्तर  प्रदेश  में

 पयंटकों  की  संख्या  में  औसतन  कम  बृद्धि  हुई  है

 यंदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  उनका  मंत्रालय  इस  राज्य  में  पर्यटक  सुविधाओं  के  विस्तार  हेलु  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  के  सहयोग  से  एक  समयबद्ध  योजना  तंयार  कर  रहा  है  ?

 परयंटन  मम्त्रो  मोहम्मद  :  से  विदेशी  पर्यटक  आगमनों  के  आंकड़े

 अवरोहण  कार्डों  स ेअखिल  भारतीय  आधार  पर  संकलित  किए  जासे  हैं  और  इसी  कारण  से  राज्यवार

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  विदेशी  पयंटक  सर्वेक्षण  1982-83  के  अनुसार  भारत  की  यात्रा
 करने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  में  स ेलगभग  23.72%  ने  उत्तर  प्रदेश  में  कम  से  कम  एक  रात

 जहां  तक  स्वदेशी  पर्यटन  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  से  कोई  विश्वसनीय  आंकड़े  प्राप्त

 नहीं  हुए

 पयेटन  सुविधाओं  की  आयोजना  और  विकास  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  ह ैऔर  ऐसा
 अधिकाशतः  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के साथ  मिलकर  किया  जाता

 '
 तम्बाकू  निर्यात

 758.  श्री  हरोश  राबत  :  क्‍या  बाणिश्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  क्या  अपने  तम्बाकू  की  गृणवत्ता  न  सुधार  पाने  के कारण  भारत  अपने  निर्यात  बाजार
 कौ  धीरे-धीरे  खोता  जा  रहा

 ४

 यदि  तो  क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारत  के  तम्बाकू का  निर्यात  लक्ष्यों  के

 अनुरूप  रहा

 इस  समय  तम्बाकू  की  गृणवत्ता  को  सुधारने  के  लिए  अनुसंधान  पर  कितनी  धनराशि
 .  व्यय  की  जा  रही  है  और  क्‍या  हस  धनराद्षि  में  वृद्धि  करने  का  विचार  और
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 परम  न»  आओ  थ  आल  ब्योरा  क्‍या  का»

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 वाणिज्य  न्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  तम्बाक

 के  निर्यात  में  गिरावट  के  कारण  हैं  :  धृम्रपात  विरोधी  अभियान  का  विकसित  देशों  में  तम्बाकू
 की  खपत  में  मन्द  अफ्रीकी  देशों  में  मुगतान  समस्या  और  कुछ  आयातक  देशों  में  तम्बाक्‌  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  ।

 और  क्वालिटी  और  उत्पादकता  को  सुधारने  की  दृष्टि  से  तम्बाक्‌  बोडं  प्रत्येक
 वर्ष  किसानों  के  खेतों  में  प्रदर्शन  परीक्षणों  के  सम्बन्ध  में  कार्यक्रम  आयोजित  करता  1985-86

 के  दौरान  इन  कार्यक्रमों  क ेआयोजन  पर  खर्च  की  गई  राहधि  2.88  लाख  रु०  तम्बाक्‌  बोर्ड  का

 1986-87  के  दौरान  बड़  क्षत्र  में  इन  कार्यक्रमों  को आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  है  और  फलस्वरूप

 इस  राक्षि  को  बढ़ाया  जा  रहा

 भारत  सरकार  निम्नलिखित  के  लिए  सहायता  अनुदान  मंजूरं  करती  रही  है  :

 (i)  गुजरात  कृषि  आंध्र  प्रदेश  राज्य  बीज  विकास  निगम  तथा

 हरियाणा  कृषि  विश्वविद्यालय  को  शुद्ध  बीज  एवं  पौधे  के  उत्पादन  तथा  वितरण  के  और

 (ii)  निदेशक  राजमभुन्द्री  और  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय  के  अधीन  सी०टी०

 आर०  आई०  अनुसंधान  दिनहाट  द्वारा  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  क ेआयोजन  के

 इन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भारत  सरकार  घाटा  व्यय  को  पूरा  करती  गत  5  वर्षों  के

 दोरान  त्िम्नलिखित  सहायता  अनुदान  रिलीज  किया  गया  है  :

 *बं  रिलीज  किया  गया  सहायता  अनुदान

 (5०
 1981-82  है  2,33,900

 1982-83  1,88,300.

 1983-84  1,41,600

 “1984-85  .  2,49,420

 1985-86  2,77,000

 ]

 ८

 प्रकटीकरण  योजना

 5 759.  श्री  बालासाहेब  विख्ले  पाटिल  :  क्‍या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  स्वैच्छिक  प्रकटीकरण  योजना  के  सम्बन्ध  में  उनके  मंत्रांलय
 की  घोषणा  का  क्या  परिणाम  तिकला  ओर
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 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  कुल  कितना  लेखावाह्य  धन  स्वेच्छा  से  प्रकट

 किया  गया  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  जनादंन  :  आयकर  और  धनकर

 नियमों  के  अन्तर्गत  जो  1985  से  प्रवृत्ति  प्रोत्साहक  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  सरकार  द्वारा  आंकड़े  नहीं  रख  जाते

 कम्पनियों  द्वारा  ऋणों  को  वापसो

 ४1760,  डा०  भौरी  शंकर  राजहंस  :  क्या  वित्त  मनन्‍्त्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 /  क्या  यह  सच  है  कि  अनेक  कम्पनियों  और  अन्य  संस्थाओं  ने
 राष्ट्री  यकृत  बेंकों

 से  ऋण  उधार  लिया  है  किन्तु  वे  ऋणों  की  वापिसी  नहीं  कर  रहे

 क्‍या  सरकार  ने  उन  सम्बन्धित  धनराशियां  हड़प  करके  काये  पू  जीग  |

 ऋणों  को  चकाने  में  निरन्तर  चक  कर  रही  के  प्रबन्ध  मण्डल  में  परिंवर्तत  करने  पर  विचार  करने

 हेतु  बेंकों  से  कहा  और

 ऋण  लेने  वाली  कम्पनियों  के  विरुद्ध  किस  प्रकार  कार्यवाही  किये  जाने  की  संभावना

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  से  भौद्योगिक  एककों
 के  ऋणकर्त्ता  और  अन्य  ऋणकर्त्ता  कभी-कभी  विभिन्‍न  कारणों  से  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के  प्रति  अपनी
 बकाया  रकमें  नहीं  चुका  औद्योगिक  एककों  के  मामले  में  ये  एकक  विशेष  की
 रुग्णता  अथवा  किसी  उद्योग  विशेष  में  बड़ी  संख्या  में  एककों  की  रूग्णता  के  कारण  हो  णाती

 ऐसे  मामलों  में  एकक  या  तो  बंद  हो  जाते  हैं  या  लाभ  न  हानिਂ  के  स्तर  से  नीचे  का  करते  हैं
 जिसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  उन्हें  नकद  हांनियाँ  होने  लगती  हैं  और  वे  बंकों  से  लिए  गए  ऋणों
 को  चुकाने  में  असमर्थ  हो  जाते  कभी-कभी  धनराशियों  का  कहीं  और  उपयोग  प्रबन्ध
 खराब  होने  आदि  के  कारण  ऋणों  को  चुकौती  नहीं  की  जाती  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बेंकों  को
 निदेश  दिया  है  कि  जिन  मामलों  में  बंकों  के पास  ऐसा  विद्वास  करने  के  कारण  हों  कि  एुककों  के
 प्रबन्धक  कदाचारों  में  लिप्त  हैं  जैसे  वे  रकमें  निकाल  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  बेंकों  के  ऋणों
 को  चुकाने  में  लगातार  चूक  की  जा  रही  है  तो  उनमें  कार्यशील  पू  जी  की  सहायता  रोक  ल्ली  जाए  ॥
 बेंकों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  इस  बात  पर  भी  विचार  करें  क्वि  क्या  ऐसे  मामलों  में  प्रबन्ध  में
 परिवर्तन  करना  जरूरी  होगा  ।  बेंक  अपने  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  प्रतिमूतियों
 के  लागू  गारंटियों  की  मांग  करने  और  कानूनी  उपचारों  का  सहारा  लेने  जैसे  उपाय  करते

 सोबियत  संघ  से  खाद्य  सामग्री  का  श्रायात

 761,  श्री  धम्पस  थासस  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि |

 >

 हा
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 सोवियत  संघ  से  किन्हीं  खाद्य  पदार्थों  का  आयात  किया  जाता

 क्‍या  इन  खांदय  पदार्थों  में  किसी  खाद्य  पदार्थ  ढेरी  उत्पादों  को  आयात  हाल

 ही  में  किया  गया  ओर

 क्या  सरकार  ने  यह  सुनिद्िचत  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  हैं  कि  कोई  भी  ऐसे
 खाद्य  पदार्थों  डेरी  जिनमें  चेरनाविल  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  की  दुघेटना  के  परिणाम

 रेडियो  धर्मी  के  सम्मिश्रण  होने  की  सम्भावना  का  आयात  नहीं  किया  जायेगा  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  सोवियत

 संघ  से  हाल  ही  में  कोई  खाद्य  पदार्थ  आयात  नहीं  किये  गए  हैं  ।
 ह॒

 जिन  क्षंत्रों  के  चेरनोबिल  दुर्घटना  से  प्रभावित होने  की  सम्भावना  है  वह  से  आने

 वाले  सभी  खाद्य  पदार्थों  के  नमूनों  की  एहतियासी  उपाय  के  में  भी  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र

 जांच  की  जा  रही
 ह

 ह

 रराष्ट्रीयक्त  बेंकों  के  निवेशक  मण्डलों  में  गे  र-सरकारी  निदेशकों  को  नियुक्ति

 762,  बम्पन  थासस  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बहुत  से  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  निदेशक  मण्डलों  में  गैर  सरकारी

 सदस्य  नहीं
 ह

 यदि  तो  उन  बकों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  स्थान  रिक्त

 म

 ८

 इस  रिक्त  स्थानों  को  कब  से  नहीं  भरा  गया  और

 इन  रिक्त  पदों  को  कब  तक  भरने  की  आशा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  और  सभी  20
 बैंकों  के  निदेशक  मंडलों  में  अंश-कालिक  गैर-सरकारी  निदेदकों  के  स्थान  रिक्त  हैं  ।

 इलनमें  से  अधिकांश  स्थान  जनवरी  -1985  से  खाली  हुए  हैं  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  निदेशक  मंडलों  में  अंशकालिक  गेर-सरकारी  निदेशक  मनोनीति
 करने  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  का  काम  चल  रहा  है  और  इस  काम  को  शीघ्र
 करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 प्राधिक  प्रशासम  सुधार  झ्लायोग  की  रिपोर्ट

 763.  भरी  थम्पन  यासस  :.  क्‍या  वित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  आधिक  प्रशासन  सुधार  आयोग  ने  अपने  निदेश  पदों  के  अन्तगंत
 ,  विभिन्‍न  ही्षकों  से  सम्बन्धित  30  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 183



 लिखित  उत्तर  हे
 7  1986

 यदि  तो  सरकार  ने  उन्हें  प्रंकाशित  कर  दिया  है  तथा  सभी  को  सभापटल  पर  रख

 दिया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  से  सूचना  संभव  सीमा

 तक  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सदन-पटल  पर  रख  दिया

 ब्रिटन  में  रहने  वाले  भारतोय  राष्ट्रिक

 ft
 ७८

 संयद  शाहबुद्दोन  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 ब्रिटेन  में  रहने  वाले  भारतीय  राष्ट्रिकों  और  भारत  में  रहने  वाले  ब्रिटिश  राष्ट्रिकों
 और  नागरिकों  की  अनुमानित  संख्या  कितनी  और

 प्रति  वर्ष  भारत  आने  वाले  ब्रिटिश  नागरिकों  और  ब्रिटेन  जाने  वाले  भारतीय  नागरिक
 औसत  संख्या  कितनी  ह

 ं

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  क०  नटवर  :  अनुमान  है  कि  य०के०  में

 4,03,500  भारतीय  राष्ट्रिक  रहते  भारत  में  रह  रहे  ब्रिटिश  राष्ट्रिकों  और  नागरिकों  के  संबंध
 -  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 '

 सूचना  का  पता  लगाया  जा  रहा

 कपिलवस्तु  के  विकास  को  योजना

 765.  सैयद  शाहब॒द्दीन  :  कया  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कपिलवस्तु  और  उतके  आसपास  के  क्षत्र  के  और  विकास  की  किसी

 योजना  को  अंतिम  रूप  दिया

 यदि  हां  तो  उक्त  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 उक्त  योजना  के  कार्यान्वियन  के  लिए  कितनी  कृषि  मूमि  को  अधिग्रहण  करने  का
 विश्व।र  और

 क्या  इस  प्रस्तावित  अमिग्रहण  के  बारे  में  मूमि  के  मालिकों  ने  विरोध  किया
 ्ि

 '  ह

 पर्यटन  मल्त्री  फ्तो  मोहस्समद  :  से  (४)  भारतीय  पुरातत्व  संर्वेक्षण  और

 उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  सुरकार  के  परामश्  से  बोद्ध  तीर्थ-स्थानों  के  विभिन्‍न  केन्द्रों  क ेविकास  के
 एक  मास्टर  प्लान  तैयार  किया  जा  रहा  है  परन्तु  इसे  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया
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 लिक्षित  उलर

 भारतीय  आधिक  सेवा  की  स्थिति  में  सुधार  करने  का  उपाय  ,

 766,  थ्रो  संयद  शाहब॒द्दोन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 भारतीय  आथिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  सेवा  की  शर्तों  और  उनकी  निमुक्ति  तथा
 के  अवसरों  में  सुधार  करने  के  लिए  उनके  द्वारा  दिए  गए  झापन  पर  सरकार  ने  क्या

 है
 *

 ह
 न्क

 क्या  उनेके  द्वारा  आनी  मांगों  के  समर्थन  में  की  जा  रही  मूख  हड़ताल  के  बारे  में
 कार  को  जानकारी  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  सेवा  को  समाप्त  करने  का  है  ?

 वित्त  मन्धालय  में  राज्य  भन्‍त्री  जनादंन  :  और  भारतीय  आधिक

 सेवा  के  अधिकारियों  का  एंक  वर्ग  अपनी  वृत्ति  में  पदोन्‍नति  की  संभावनाओं  में  सुधार  किए  जाने  की

 मांग  को  लेकर  मूख  हड़ताल  का  सहारा  लेता  रहा  इन  मांगों  पर  कुछ  समय  से  सरकार  विचार
 कर  रही  .

 भारतीय  आर्थिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  पदोन्‍ननति  की  संभावनाओं  में  सामान्यतः  सुधार
 करने  के  लिए  पिछले  कछ  एक  महीनों  में  विभिन्‍न  निर्णय  लिए  गए  हैं  ।

 (i)  ग्रेड  1  और  1  में  सीधी  भर्ती  समाप्त  कर  दी  गई  है  |

 (ii)  उन्हें  सचिवालय  में  नियुक्तियों  के लिए  अब  अन्य  सभी  श्रेणी  के  अधिकारियं

 बराबर  माना  जा  रहा

 (iii)  ग्रेड  ता  के  44  पंदों  का  स्तर  बढ़ाकर  उनको  ग्र ेड  11  में  परिणत  कर  दिया  गया

 इनकी  सेवा  से  सम्बन्धित  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  अन्य  श्रेणी  ।  की  समस्त

 सेवाओं  के  परिपेक्ष्य  में  ही  निश्चय  किया

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचारधीन  नहीं

 नियंत्रित  कपड़े  के  बारे  में  राष्ट्रीय  प्रयुक्त  आर्थिक  ध्रवृसंघान
 परिषद  को  सिफारिशों

 कक

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .;
 ह

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  को  कपड़े  के  बारे  में  राष्ट्रीय  ब्रयुक्त
 आधिक  अनुसंधान  परिषद  से  कोई  रिपोर्ट  मिली

 ह

 यदि  तो  यह  रिपोर्ट  कब  मिली  ;

 इस  रिपोर्ट  की  बया  आवश्यकता  थी  ;-

 |
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 राष्ट्रीय प्रयुक्त आवधिक अनुसंधान  ससकफफ

 इस  रिपोर्ट  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रयुक्त  आधिक  अनुसंघान
 परिषद  को  कितनी  राशि  का

 भुगतान  किया  गया

 इस  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  राष्ट्रीय  प्रयुक्त  आथिक  अनुसंधान  परिषद  की

 कितनी  सिफारणशों  सभी  तक  क्रियास्वित  की  गई  और

 और इसके  नियंत्रित  कफ्ड  के  इस  कुवितरण  को  रोकने  के  लिए  सरकारं  ने  बया  कदम  उठाये  हैं

 और  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 बस्त्र  सस्त्रालय  में  उपमस्त्री  एस०  कृष्ण  :  जी  हाँ  ।

 पूरी  रिपोर्ट  को  प्राप्त  हुई  ।

 यह  अध्ययन  कन्ट्रोल  कपड़ा  योजना  के  उद्दद्यों  और  उपलब्धियों  के  बीच  अन्तरालों .
 का  पता  लगाने  के  उद्द  हय  से  शुरू  किया  गया

 इस  रिपोर्ट  के  लिए  एन०सी०ए०ई०आर०
 को  8.86  लाख  रु०  की  राशि  का  भुगतान

 किया
 जनता

 इस  रिपोर्ट  के  मुख्य  निष्कर्ष  ये  थे  :

 ())  कन्ट्रोल  योजना  की  प्र  मुख  लाभ  भोगी  शहरी  जनता
 '

 रही  है  जिसने  कि  अखिल

 भारतीय  स्तर  पर  कन्ट्रोल  के  कपड़े  की लगभग  लेकिन  खरीद  की  तथा  ग्रामीण  जनता  यद्यपि  कुल
 जनसंख्या  के  लगभग  76%  के  बरावर  है  लेकिन  कन्ट्रोल  कपड़े  की  खरीदारियों  में  उसका  भाग

 बल  29%  बेठता

 ()  प्रामीण  क्षत्रों  में  वेचे  गए  कन्ट्रोल  के  कपड़  में  स े67%  खरीद  आर्थिक  रूप.से  कमजोर

 वेंगों  ने  की  ।  शहरी  क्षेत्रों  में उनका  अंश  कम  रहकर  54%  राज्य  सरकारों/संघ  क्षत्रींके

 प्रशासन  जो  कन्ट्रोल  के  कपड़े  के  वितरण  के  लिए  मूल  रूप  से  उत्तरदायी  से  इस  प्रकार  के  कपड़े
 की  वितरण  व्यवस्थाओं  को  सुथ्यस्थित  तथा  सुदृढ़  करने  के  अनुरोध  किया  गया  है  ताकि
 ग्रामीण  क्षेत्रों  को

 बड़े  पेमाने  पर  इस  योजना  के  दायरे  में  लाया  जा  सके  ।

 जांच के लिए  कन्‍्ट्रोल  के  कपड़े  के  कुवितरण  के  उन  मामलों  को  जो  सरकार  के  ध्यान  में  आये  हैं
 जांच  के  लिए  उचित  प्राधिकारियों  को  भेज  दिए  गए

 व्यापार  असंतलन  ,

 768.  भी  मूल  चम्द  डागा  :

 भो  फालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 आयात-निर्यात  के  वर्षवार  आंकड़ों  सहित  वर्ष  होने  से  अनुमान  तक  व्यापार

 कितना था और में वितना व्यापार अक्षंतुरून होने का अनुमान
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 आयात  उदार“बनाने  का  भुगतान  दोष  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा

 .  गत  तीन  वर्षो ंके  दौरान  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  स्थिर  रहा  है  अथवा  उनके
 हे

 :  निर्यात  में  गिरावट  आई  और

 निर्यात  संवर्धन  तथा  आयात  प्रतिस्थापन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 :  वाणिज्य  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  1980-81  से

 भारत  के  आयात  और  व्यापार  दोष  की  स्थिति  नीचे  दिए  गए  अनुसार  है  :

 भारत  का  विदेश  व्यापार

 करोड़  to

 वर्ष  निर्यात  आयात  व्यापार  का  शेष

 ऑऑ  ते ्ऊझर

 |  जून, 1986 के  प्रेस नोट के अनुसार  |  --5838.44

 .  हस०

 8803.37  --  5489.37
 -

 *«

 2790-30

 *  अनन्तिम  और  संशोधन  के  अध्यधीन

 *  भुगतान  के  प्रेस  नोट  के  अनुसार
 पर
 स्रोत--डी ०जी  ०  सी  ०आई०  एण्ड  हस०  कलकत्ता  ।

 भुगतान  स्थिति  कई  बातों  पर  निर्मर  करती  है  जिनमें  आयात  और  निर्यात  का

 निष्पादन  भी  शामिल  अत्यावश्यक  कच्चे  मशीनरी  आदि  का  अययात  करके  हमारे  घरेलू
 उत्पादन  में  बुद्धि  करने  तथा  साथ  ही  अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  हमारे  उत्पादों  की  प्रतियोगिता  क्षमता

 बढ़ाने  की  दृष्टि  से  हाल  में  आयात  नीति  सम्बन्धी  उपाय  किए  हाल  के  नीति  सम्बन्धी  इन
 '
 उपायों  को  अपना  प्रभाव  दिखाने  में  यद्यपि  कुछ  समय  लगेगा  किन्तु  आशा  की  जाती  है  कि  इनके
 परिणाम  स्वरूप  अधिक  निर्यात  अजेन  होगा  और  व्यापार  घाट  कम  होगा  तथा  इससे  हमारे  मुगतान
 शेष  की  स्थिति  दृढ़  होगी  ।

 ह

 की  अपेक्षा  और  की  अपेक्षा  के  दौदान
 भारत  के  निर्यात  की.जिन  प्रमुख  वस्तुंओं  में  कमी  हुई  है  उनमें  शामिल  हैं  अवितिभित  तम्बाकू  तथा

 *
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 तम्बाकू  चीनी  एवं  चीनी  से  तैयार  मानवे  निर्मित  फाइबर  के  कपई  तथा
 *

 धातु  विनिर्माण  तथा  इस्पात  को  *

 .  व्यापार  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  हाल  में  विगत  में  जोरदार  संवर्धनात्मक  उपाय

 किए  गए  हैं  ।  इनमें  शामिल  हमारे  निर्यात  प्रमुख  निर्यात  क्षेत्रों  मे ंमशीनरी  एवं  कच्ची

 साभग्री  की  अधिक  सुगम  प्रौद्योगिकी  का  ,  हमारी  औद्योगिक  नीतियों  में  परिबतंन

 और  समय-समय  पर  उनका  संशोधन  आदि  ।  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजनावंधि  के  दौरान

 बल्क  आयतों  के  क्षेत्र  मे ंआयात  योग्य  वस्तुओं  के  हमारे  स्वदेशी  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  भी

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  *

 हथकरधा  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  अगस्त  1986  के  क्षारक्षण

 झ्रादेशों  का  प्रतिकूल  प्रभाव॑

 769,  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  पया  वस्त्र  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपो  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  5  1986  को  जारी  हथकरघा

 आरक्षण  आदेशों  का  हथकरघा  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  उपचारात्मक  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 बस्त्र  सन्त्रालय  सें  उपमन्त्रों  एस०  कृष्ण  :  और  विद्युत  करघा

 और  मिल  हिठतों  से  प्राप्त  अम्यावेदनों  और  हथकरघा  के  लिए  वस्तुओं  का

 1985  के  अन्तर्गत  पुनर्गंठित  परामश  दात्री  समिति  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  को  ध्या

 में  रखते  हुए  सरकार  ने  1986  में  एक  संशोधित  अधिसूचना  जारी  की  है  जिसमें  हथकरघा
 क्षेत्र  में  पूरी  तरह  से  उत्पादन  के  लिए  22  मदो ंक्रा  आरक्षण  किया  गया  1986  की  -

 नयी  आरक्षण  अधिसूचना  में  जो  परिवतंन  किए  गए  वे  उन  रेशम  मदों  भौर  100%
 पालिस्टर/ब्लेंडिड  फैब्रिक्स  से  सम्बन्धित  जिनका  हथकरघा  क्षेत्र  में  अधिक  मात्रा  में  उत्पादन

 ह
 हि

 जाय
 कर

 प्रौर  जाविश्नी  पर  आयात  शुरक  में  कमी

 770.  प्रो०  कें०  बोौ०  थामत  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जायफल  और  जाविन्नी  पर  आयात  शुल्क  घटाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  क्या  इसका  केरल  के  किसानों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विक्रो  कर  कोसमाप्त  करना

 771.  श्री  दिनेश  सिंह  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंये  कि  :

 188'
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 क्या  सरकार  की  बिक्री  कर  के  उन्मूलत़/सरलीकरण  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  हुई
 बातचीत  में  कोई  प्रगति  हुई  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिस  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादंन  :  किए  गए  प्रयासों  से  अभी
 तक  राज्यों  में  मर्तक्य  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 इसका  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 ीकांत दस नर  सस्ते  भाषात
 प्

 स्‍्ते  रेशम  का  आयात

 772.  श्री  ीकांत  दस  नर  सिह  राव  बाडियर  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ह

 क्‍या  सरकार  ने  सस्ते  रेशम  के  आयात  में  वृद्धि  की

 (a)  यदि  तो  कब  से  और  किन-किन  देशों  से  ;

 क्‍या  सस्‍्तें  रेशम  के  आयात  से  देह  में  रेशम  उद्योग  के  विक्रास  में  बांधा  उत्पन्न  हुई ॥

 यदि  तो  रेशम  उद्योग  में  संकट  समाप्त  करने  हेतु  सस्ते  रेशम  के  आयात  में  कटोती

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  एस०  कृष्ण  :  और  जी  नहीं  |  तथापि
 आयात-निर्यात  नौति  की  अग्रिम  लाइसेलिंगं  योजना  तथा  प्रतिपूर्ति  योजना  के  अधीन  निर्यातकों  द्वारा

 सिल्क  यान  के  आयात  की  अनुमति  है  तथा  रेशम  के  सामान  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  उद्दे  श्य  से  चालू
 आयात  निर्यात  नीति  1985  1988)  की  प्रतिपुरति  योजना  के  अन्तर्गत  100%

 तिक  रेशम  के  सामान  के  सम्बन्ध  में  प्रतिपूर्ति  प्रतिशतता  को  20%  से  बढ़ाकर  30%  कर  दिया  गया

 है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  निर्यातकों  को  किसी  भी  देश  से  रेशम  का-आयात  करने  की  अनुमति है
 ।

 जी  नहीं  ।

 और  (=)  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 रबड़  की  खपत  धोर  भायात

 773.  भरी  क्षीकांत  ८स  नर  सिह  राव  वाडियर  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 ८  देक्ष  में  वर्ष  1984-85  और  1985-86  में  रबड़  का  कुल  कितना  उत्पादन  खपत  और

 आयात  और

 ही
 ,  -  189
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 भारतीय  उत्पादक  संघ  और  इस  क्षत्र  में  संलग्न  अन्य  अभिकरणों  द्वारा  वर्ष

 1986-87  के  लिए  रबड़  के  उत्पादन  और  खपत  के  सम्बन्ध  में  लगाये  गये  अनुमानों  के  आंकड़े

 क्‍या

 ही  अल  ला  बलनललहुल नकल लक

 ॥4क्‍

 वाणिज्य  ससत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा
 1985-86  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  का  खपत.और  आयात  नीथे  दिये  अनुसार  हैं  :

 सात्रा  मे०  टन  में

 1984-85  1985-86

 उत्पादन  |
 186,450  200,465

 खपत  217,510  235,440

 आयात  32,408  ,  38,538

 भारतीय  रबड़  उत्पादक  संघ  द्वारा  अनुमानित  अनुसार  खपत  के  आंकड़  ये

 उत्पादन  230;000  मे  ०  ठन

 खपत  245,000  म े०  ठन

 >  रबड़  बोर्ड  के  उत्पादन  और  खपत  के  नवीनतम  अनुमान ये  हैं  :

 उत्पादन  220,000  मे  ०  टन

 खपत  254,000  मे ०  टन

 शहरों  में  रहने  वाले  निर्धन  लोगों  के  लिए  स्वरोजगार  कार्यक्रम

 774.  श्री  हस्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  थिल्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  शहरों  में  रहने  वाले  निर्धन  लोगों  के  लिए  स्वरोजगार

 कार्यक्रम  की  नई  योजना  के  बारे  में  अभ्यावेदन  दिया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  पर  कया  कार्यबाही  की  गई  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जलादंन  :  से  सम्भवतः  माननीय
 पदस्थ  का  आह्याय  ।  1986  से  आरम्भ  किए  गए  हहरी  गरीबों  के  स्वरोजगार  कार्यक्रम

 के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  पद्चिम  बंगाल  सरकार से  प्राप्त  से  इस  पत्र  में  मुख्य  सुझाव

 यह  दिया  गया  है  कि  बेंकों  अंचल-वा  र/शाखा-वार  लक्ष्यों  को  ध्यान  में  रखे  शहरी  गरीबों
 के  स्व॒रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  किसी  भी  व्यक्ति  का  ऋण  आवेदन  नामंजूर  नहीं  करनो

 196



 16  1908: (erm)  लिखित  उत्तर

 चाहिए  ।  ऋण-आवेदन  के  फार्मों  क ेवितरण  के  बारे  में  ऐसी  कोई  अधिकतम  सीमा  बिर्धारित  नहीं

 की  गई  भारतीय  रिजयं  बेक  ने  सरकारी  क्षत्र  के  बंकों  को  हिंदायतें  जारी  की  हैं
 जिनसे  यह  शर्ते  रखी  गई  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  वित्तीय  सहायता  के  लिए  आवेदन  फार्मों  का
 वितरण  30  1986  तक  पूरा  कर  लिया  जाना

 रामनयिकों  हारा  सोने  को  तस्करी

 775.  श्रो  मोहम्मद  अहफूज  प्लो  ख्ां  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दौरान  कितने  मामलों  में  राजनयिक  डाक  थले  के  माध्यम  से  देश  में  सोने
 की  तस्करी  का  पता  लंगा  और  प्रत्येक  मामले  में  पकड़  गये  सोने  का  मूल्य  क्‍या

 उन  विदेशी  मिशनों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  राजनयिक  इस  देश  में  सोने  की  तस्करी  में

 शामिल  और

 सरकार  द्वारा  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  है  ।

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  1986  के  राजनायिक

 डाक  थैले  के  माध्यम  से  सोने  की  तस्करी  किए  जाने  की  किसी  घटना  का  पता  नहीं  चला  ।

 वर्ष  1986  के  दोरान  दो  मामलों
 दो  अलग-अलग  देशों  के  दो

 राजनयिकों  को  130.86  लाख  रुपये  मूल्य  के  सोने  की  तस्करी  करने  में  ग्रस्त  पाया  गया  लोक

 हित  में  यह  बताना  उचित  नहीं  होगा  कि  ये  व्यक्ति  किन  देशों  के  हैं  ।

 सरकार  सम्बन्धित  देशों  को  अपनी  गंभीर  चिल्ता  से  अवगत  करा  दियां  है  तथा  ये
 राजनायिक  पहले  ही  देश  छोड़कर  जा  चुके  हैं  ।

 नई  निवेश  जमा  खाता  योजवा  के  प्रति  जनता  की  प्रतिकिया

 776.  श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  आरम्भ  की  गई  10  प्रतिशत  वाधिक  के  सम्भरण  ब्याज  पर
 नई  निवेश  जमा  खाता  योजना  1986  की  छरतें  कया

 (@)  इस  योजना  के  अन्तर्गत  जनता  ने  अब  तक  कितना  निवेश  किया  और

 ,  सरकार  को  इस  योजना  के  अन्तर्गत  प्रति  व  अनुमानतः  कितनी  जमा-राशि  प्राप्त

 होने  की  आश्षा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  भन्त्री  जनादंत  :  माननीय  सदस्य
 '  सावेजनिक  क्षेत्र  के  कुछ  चुने  हुए  उद्यमों  द्वारा  करमुक्त  बांडों  के  निगंम  की  योजना  का  उल्लेख  कर

 रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  बांडों  पर  10  प्रतिशत  वाषिक  की  दर  तक  ब्याज  दिया  जाएगा  और
 इनकी  परिपक्वता  अवधि  10  वर्ष  की  होगी  ।  10  प्रतिशत  वार्षिक  तक  की  व्याज  कैश  वाले  इन
 बांडों  से  ब्याज  के  रूप  में  होने  बाली  आय  पर  भाय  कर  और  धनकर  नहीं

 1391  .
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 और  ऐसे  बांडों  का  कोई  भी  निर्गंम  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ  है  और  प्रत्येक  वर्ष
 योजना  विद्योष  के  अन्तर्गत  जुटायी  जाने  वाली  सम्मावित  राधि  को  आंकसकना  भी  सम्भव

 नहीं  है  ।

 लैक्स  रिफ्ररेंश  ट्‌  लोबियाਂ  शो्धंक  समाचार

 777.  श्री  सी०  माधव  रेडडो  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  3  1986  के  एक्सप्रेसਂ  में  :

 लेबंस  रिफ्ररेन्स  टू  लीविया”.शीषंक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें

 यह  बताया  गया  है  कि  सम्मेलन  के  निवतंमान  चंथरमंन  के  रूप  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  भाषण

 में  लोबिया  में  हुई  हांल  ही  की  घटना  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  उम्त  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  के०  नटघर  :

 हरारे  में  आयोजित  आठवें  गुट  निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए
 गये  भाषण  में  लीबिया  का  कोई  जिक्र  नहीं  था  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  उच्च  प्रोद्योगिको  का  निर्यात

 »  778.  थ्ते  सो०  भाषव  रेइडी  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हा  क्‍या  सरकारी  क्षत्र-के  उत्पादों  और  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  भारत  के  राज्य  व्यापार

 निगम  ने  उच्च  प्रोद्योगिको  निर्यात  क्षेत्रों  में  प्रवेश  करने  की  कोई  योजना  निर्धारित  की

 यदि  तो  क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  में  किसी  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रम  के  साथ
 मौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किया  है  और  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  विवरण  क्‍या  और

 ध्
 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 निर्धारित  योजना
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाणिए्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रियं  रंजन  वास  :  जी

 और  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  के साथ  समझौता
 शापनों  पर  हस्ताक्षर  किए  ऐसे  ज्ञा  पनों  के  ब्यौरे  प्रकट  करना  निगम  वाणिज्यिक  हित  में  नहीं

 देशी  शराब  की  बिक्री  में  कभो

 279.  श्री  लक्षण  सलिक  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  यह  सच्च  है  कि  राजधानी  में  देशी  शराब  की-बिक्री  में  उल्लेखनीय  कमी  आई  है
 क्योंकि  अक्िक्लांदा  व्यक्ति  इसकी  बजाए  आयुर्वेदिक  जिसमें  अल्कोहल
 की  मात्रा  अधिक  होती  का  इस्तेमाल  कर  रहे
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 ॥  यदि  तो  क्या  इसके  फलस्वरूप  आबकारी  और  नशाबन्दी  विभाग  को  राजस्व  का
 भारी  नुकसान  हुआ  और

 2)
 यदि  तो  कितना  ।  8

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  अनाईस  :  यह  विषय  भारत  कै  संविधान

 की  सातवीं  अनुसूची  की  राज्य  सूची  से  सम्बन्धित  आवकारी  दिल्‍ली  ने  सूचित  किया  है
 कि  देशी  शराब  की  बिक्री  में  मामूली-सी  कमी  हुई  है  तथा  इसके  लिए  जिम्मेदार  विभिन्‍न  कारणों  में

 से  एक  कारण  आयुर्वेदिक  टॉनिक  अर्थात्‌  मृत  संजीवनी  सुरा  का  उपयोग  हो  सकता

 और  आवकारी  दिल्‍ली  ने  सूचना  दी  है  कि  इससे  राजस्व  ,  में  कुछ  करे
 आई  है  परन्तु  इस  कमी  की  मात्रा  नहीं  आंकी  जा  सकती  घूंकि  देशी  शराब  की  खपत  में  कमी  के  लिए
 अनेक  कारण  जिम्मेदार  हैं  ।

 ;  कच्चो  लाख  का  उत्पादन

 >80.  श्री  बसुदेव  झ्राच्रायं  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कच्ची  लाख  के  उत्पादकों  को  लाभकारी  मूल्य  दिये  जा  रहे

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  गत  तीन  दक्षकों  में  देश  से  कच्ची  लाख  का  उत्पादन  40,000
 टन  से  घटकर  टन  हो  गया  और

 यदि  तो  कच्ची  लाख  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जांने  का

 विचार  है  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  लाल

 उपजकर्ध्षाओं  द्वारा  प्राप्त  की जा  रही  कीमत  लाभकारी  समभी  जाती

 जी  तथापि  कच्ची  लाख  का  उत्पादन  अब  बढ़  रहा  20,000  के  लिए
 दन  में०  टन  थे  तथा  के  के  लिए  फसल  का  अनुमान  20,000  मे०  ठन
 का

 कच्ची  लाख  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  इनमें

 शामिल  लाख  की  खेती  के  उन्‍नत  तरीकों  के  बारे  में  उपजकर्साओं  को  शिक्षित  करने  के

 लिए  राज्यों  में  लाख  की  खेती  के  लिए  विस्तार  कार्य  तथा  पैकेज  कार्यक्रमਂ  की  केन्द्रीय
 योजना  का  कार्यान्वयन  तथा  उन्हें  उपयुक्त  प्रदर्शनों  भर  ब्रू  ड  छटाई  नाशिकीट

 नादि
 के  रूप  में  भी  प्रोत्साहन  देंकर  कच्ची  लाख  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  उपजकर्ताभों  को  प्रेरित

 |  यह  योजना  पद्चिमी  उत्तर  प्रदेश  और  गुजरात  राज्यों  में  कार्यान्वित  .

 की जा रही है । चमड़ा निर्यात संवर्धन कलकत्ता लाख उपजकर्ताओं को छिक्षित करने के लिए गहन प्रचार अभियान चला रहा है और जरूरतमंद लाख उपजकर्त्ताओं को ब्रूड लाख का भी मुक्त रूप से वितरण कर रहा
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 राष्ट्रीय  कपड़ा  की  सिलों  का  अम्द  होना
 /  181.  थी  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  को  बन्द  करने  का

 निर्णय  ले  लिया
 *

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  मिलों  के  कर्मचारियों  का  भविष्य  कया  होगा  भौर  उन्हें  बेरोजगारी  से  बचाने  के
 '

 लिए  सरकाद  की  क्‍या  योजना  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  में  उपसंत्रो  एस०  कृष्ण  से  अभी  तक  किसी  एन०

 टी०  सी०  मिल  को  बंद  करने  का  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 दिल्‍ली  में  झमृसूचित  देंकों  के साथ  धोजाघड़ो

 :  282,  श्री  पो०  एस०  सईद  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रा
 .  जया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  कुछ  अनुसूचित  बेंकों  के  साथ  करोड़ों  झपए  की  भारी  |

 धनेराध्षियों  की  धोलाघड़ी  की  गई

 बया  केन्द्रीय  जांच  व्यूरो  को  इन  मामलों  की  जांच  का  काम  सौंपा  गया  और

 यदि  तो  धोखाधड़ी  का  ब्यौरा  क्या  है  और  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  इन  मामलों

 जांच  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  की  गई  है  ?

 सन्त्रालय  सें  र'ज्य  सग्त्रो  जनादंन  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  यथा  उपलब्ध  तथा  सरकारी  क्षत्र  के  बेंकों  को  नियन्त्रित  करने  वाले  कानूनों  के  अन्तर्गत

 अनुश य  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 टोरंटो  से  भारत  विरोधी  प्रसारण

 783.  श्री  पो०  एस०  सईद  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ,

 क्‍या  सरकार  को  ओटावा  में  हमारे  दूतावास  से  उस  देश  में  टोरंटो  और
 “  अ्य  स्थानों  से  भारत  विरोधी  प्रसारण  के  संबंध  में  एक  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 क्‍या  यह  पता  चला  है  कि  इन  रेडियो  कार्यक्रमों  को  किन  संगठनों  द्वारा  समर्थन  और
 :-  धन  दिया  जा  रहा  है  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  सरत्री  के०  मटबर  :  जी
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 उपलब्ध  सूचना  के  टो  रंटों  क्षेत्र  में  एक  रेडियो  कार्यक्रम  चलाया

 जा  रहा  जिसका  वित्त  विश्व  जिस  संगठन  द्वारा  किया  जाता  भर  विद्व  जिस  संगठन

 के  साथ  निकट  के  सम्बन्ध  रखने  वाले  लोगों  द्वारा  वेनकुंवर  क्षेत्र  में  दो रेडियो  और  एक  टी०  वी०

 कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  जिनका  रूस  भारत  विरोधी  कुछ  अन्य  प्रसारण  केन्द्र  मध्यमार्गी

 सिसदलों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  आवश्यक  होने  पर  पक्षपात  पूर्ण  और  गलत  प्रसारणों  के  मसंले

 को  लेकर  भारतीय  हाई  कमीशन  कनाडियाई  अधिकारियों  और  रेडियो  स्टेशनों  के  मालिकों  के  साथ
 सम्पर्क  करता  रहा  है  ।  ह

 बकाया  ऋण

 784  श्री  मुरली  देवरा  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  सभी  राष्ट्रीयकृत  बेंकों
 द्वारा  कुल  कितने  बकाया  ऋण  वसूल  किए  जाने  हैं

 .  उन  बेक  जिनकी  वसूली  की  जानी  से  सम्बन्धित  नियमों  में  अनियभितताओं
 और  खामियों  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाइंन  उपलब्ध  अद्यतन  आंकड़ों  के
 दिसम्बर  1985  के  अंत  में  सरकारी  क्षंत्र  के  बेंकों  के  कुल  49902

 करोड़  रुपये  के  अग्रिम  बकाया  थे  ।

 वसूलो  के  क्षेत्र  सरकारी  क्षंत्र  के  बेकों  के  कार्यनिष्पादन  पर  बराबर  नजर  रखी
 जा  रही  बेंकों

 से कहा  गया  है  कि  वे  ऋणों  के  मूल्यांकन  और  पर्यवेक्षण  के  तरीके  सुधारें  ताकि
 रकमों  के  अतिदेय  होने  को

 कम  से  कम  किया  जा  सके  ।  राज्य  सरकारों  से  भी  अनुरोध  किया  गया
 है  वे  बेंकों  को  बकाया  रकमें  वसूल  करने  के  लिए  आबदयक  सहायता  प्रदान  भारतीय  रिजब॑
 ने  बेंकों  से कहा  है  कि  थे  प्रत्येक  शाखा  की  वसूली  के  कायं  पर  नजर  रखें  और  ऐसे  क्षंत्रों  पर  बिद्योष
 ध्यान  दें  जहां  वसूज्ञी  मांग  के  50  प्रतिशत  से  कम  हो  ।

 शाज्य  व्यापार  निगम  के  पास  ख्ाश  तेलों  का  भंडार  ी

 ia

 श्री  मुरलो  देवरा  :  क्या  बाणिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  ।  1986  को  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  खाद्य  तेलों  का  कितना  भण्डार ॥

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  खाद्य  तेलों  की  कीमतें  बढ़  रही
 और

 यदि  तो  त्यौहार  के  दिमों  में  इन  तेलों  की  जनता  की  भारी  मांग  को  पूरा  करने  के
 लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 ...  बालिज्य  मंत्री  पो०  :  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  1-10-86  तक

 आंयातित  लाद्य  तेलों  का  स्‍्टाक  और  पारगमन  दोनों  लगभग  3,38,780  मी०  टन

 और  घरेलू  बाजार  में  वाद्य  तेलों  की  समग्र  कीमतों  में  1986  तक

 सामान्‍य  वृद्धि  रही  हाल  ही  में  खाद्य  तेलों  की  कीमतों  में  सामान्यतया  गिराव्रट  का  रुख  रहा
 .  है  सरकौर  घरेलु  उपलब्ध  विदेशी  मुद्रा  तथा  अन्य  संबद्ध  पहुलुओं  को  ध्यान

 में  रख  कर  खाद्य  तेलों  के  आयात  की  व्यवस्था  करती

 प्‌  जोगत  माल  उद्योग  पर  आयात  का  प्रभाव

 186.  थी

 pre

 सिंह
 :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  यहेर्तैंच  है  कि  सामान  के  आयात  से  पू  जीगत  माल  पर  अत्यधिक  प्रति*
 कल  प्रभाव  प्रड  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  पूंजीगत  माल  के  सम्बन्ध  में  आयात  नीति  की  पुनरीक्षा
 की  और  .

 इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  ग़या  है  ?

 वाणिज्य  मन्‍्त्री  पो०  :  से  पृ  जीगत  माल  के  आयात  जो  कि

 खंले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  नहीं  आता  स्वदेशी  दृष्टिकोण  से  ध्यानपुंवेंक  विचार  करने

 के  बाद  ही  अनुमति  दी  जाती  कतिपय  पूजीगत  माल  के  आयात  की  अनुमति  खुले  सामान्य

 लाइसेंस  के  अन्तगंत  इन  मदों  का  उत्पादन  या  तो  देश  में  नहीं  होता  है  अथवा  इस  मामले  में
 >  हैरिफ  के  रूप  में  आवश्यक  सुरक्षा  प्रदान  की  जाती

 आयात  नीति  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  ताकि  घरेलू  उद्योग  के  हित  में

 सुधारात्मक  उपाय  किये  जा  सकें  ।
 ह

 भारत-रूस  वार्ता

 787.  भरी  सोमनाथ  रथ  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यंह  स्व  है  कि  न्यूयार्क  में  1986  के  अन्तिम  सप्ताह  में  भारत  रूस

 वार्ता  हुई
 ॥

 (q@)  यदि  तो  किस  प्रकार  की  बातचीत  और

 उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विदेश  सम्भालथ  में  राज्य  मन्त्री  के०  नतबर  हां  ।

 बातचीत  में  अनेक  द्विपक्षीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मसले  झामिल  थे  ।

 इस  बातचीत  से  सहयोग  बढ़ाने  की  संभावनाओं  पर  विचार-विमर्श  करने  का  मौका
 मिला  तंथा  आपसी  हित-के  कुछ  मसलों  पर  एक  दूसरे  को  और  अधिक  समझा  गया

 वियना  सम्मेलन  में  भारत  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रधिसूनना  में  संतिक

 ॥  परमाणु  ध्रड़डों  में  हुई  दुर्घटनाओं  को  शासिल  करने  की

 ॥
 री  कृष्ण  तिहू  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 है
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 ह

 ह
 क्‍या  भारत  ने  29  1986  को  में  आयोजित  अल्तर्राष्ट्रीय  परमाणु

 एजेंसी  सम्मेलन  में  यह  मांग  की  थी  कि  सैनिक  परमाण  क्षड़डों  में  होने  वाली  दुघंटनाओं  को  भी

 अन्तर्राष्ट्रीय  अधिसचना  में  शामिल  किया  और

 यदि  तो  यह  मांग  कहां  तक  की  गई  और  इस  पर  परमाणु  ऊर्जा  सम्बन्धी  समिति

 _  की  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?

 विदेश  सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  के०  नटबर  :  हां  ।

 चू  कि  नाभिकीय  अस्त्र  वाले  राज्यों  ने  नाभिकीय  अस्त्रों  तथा  अन्य  गैर-शान्तिपूर्ण
 नाभिकीय  प्र  तिष्ठानों  को  नाभिकीय  दुर्घटनाओं  की  शीघ्र  अधिसू  चना  सम्बन्धी  अभिसमय  की  परिधि

 में  शामिल  करना  स्वीकार  कर  दिया  था  इसलिए  यह  मांग  की  गई  थी  ।  इसके  फलस्वरूप  नाभिकीय

 हथियारों  वाले  राज्यों  न ेसावंजनिक  रूप  से  ऐसे  वक्तव्य  दिए  जिनमें  यह  पुष्टि  की  गई  कि  वे  सभी

 दुघेटनाओं  को  अधिसूचित  करेंगे  जिनमें  नाभिकीय  हथियारों  अथवा  परीक्षणों  से  होने  वाली  दुघंटनाएं
 शामिल  हालांकि  परीक्षणों

 को  अभिसमय  में  विशेष  रूप  से  शामिल  नहीं  किया  गया

 पा  न  ननीनीनीक॑ीीनीनी।न-ी।त+न-तीनीन-ीनीननन-नननननीननननननननननीनीनीनीननननीनीननन  नननभयनणथ+-+

 _

 भुगतान  शेष  की

 789,  श्री  कृष्ण  सिह  :
 !

 श्री  नित्यानन्द  मिश्र  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बंताने  की  कृषा  करेगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जहां  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  1985-86  की  अपनी  वाधिक

 रिपोर्ट  में  कम  से  कम  5  प्रतिशत  विकास  दर  का  अनुमान  लगाया  वहां  1%5-86  में  7,951

 करोड़  रुपए  के  बहुत  अधिक  व्यापार  अमन्तुलन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 लिए  भुगतान.शोष  की  स्थित  का  पुल्विलोकन  करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  मुगतान  शोष  के  वास्तविक  आंकड़े  क्‍या  और

 भारतीय  रिजवं  बेक  के  प्रस्ताव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मुगतान  शेष  की  स्थिति  का

 पुनविलोकन  करने  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  व्यापार  असन्तुलन  के  सम्बन्ध  में  क्या

 निर्णय  किये  गए  हैं  ?

 विस  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादेत  :  जी  हां  ।  इस  बात  का  उल्लेश
 सरकार  द्वारा  प्रतिपादित  आथिक  समीक्षा  में  भी  कर  दिया  गया  था  कि  अन्तिम  तीन  वर्षों  में  सातवीं
 आयोजना  की  अवधि  में  भुगतान  शेष  की  स्थिति  कठिन  रहेगी  ।  ॥

 सबंसे  हाल  के  तीन  वर्षों  की  मृगतान  शेष  की  स्थिति  संलम्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 वषं  भर  में  क्षंत्रानुसार  की  समीक्षा  करते  हुए  योजना  आयोग  ने  वर्ष

 1985-86  के  भुगतान  शेष  की  ह्षैयति  पर  भी  विचार  विदेशी  व्यापार के  क्षंत्र  में  घटने  वाली
 घटनाओं  को  ध्यान  में  रखते  इसने  इस  बात  पर  जोर  दिया  कि  सातवीं  आयोजना  में  निर्धारित
 लक्ष्यों  के  निर्यात  में  तेजी  से  वृद्धि  व्यापारिक  घाटे  की  रोकथाम  केरने  के  लिए  सतत
 और  दृढ़  प्रयास  किए  जाने  सातवीं  आयोजना  के  सम्बन्ध  में  पूर्वानुमानित  व्यापारिक
 घाटा  1984-85  की  कीमतों  के  आधार  पर  34,700  करोड़  रुपए  आंका
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 -  2  क्षौनो  के  प्रतिरिक्त  उत्पादन  पर  उत्पादन  शुल्क  की

 96:४5

 ला
 क्र

 790. श्री  कृष्ण  सिह  :  क्‍या  बिस्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  *

 क्‍या  सरकार  ने  इस  वर्ष-गन्ते  की  शीघ्र  पेराई  शुरू  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  और
 चीनी  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  वर्ष  1986-87  के  मौसम  के  पहले  दो  महीनों  के  दौरान  चीनी
 के  अतिरिक्त  उत्पादन  पर  प्राथमिक  उत्पादम  शुल्क  की  पूर्णतः  छूट  दे  दी  और

 यदि  तो  इसके  परिणाम-स्वरूप  इस  वर्ष  के  पेसई  के  मौसम  के  पहले  दो  महीनों
 के  दौरान  चीनी  उत्पादन  में  गत  दो  वर्षों  की  इसी  अवधि  की  तुलवा  में  कितनी  वृद्धि  होने  की
 संभावना

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंग  :  एक  अक्तूबर  से
 30  1986  की  अवधि  के  दौरान  किसी  फैक्ट्री  में  उत्पादित  अतिरिक्त  चीनी  पर  पिछले  दो

 सीनी  वर्षों  की  इन्हीं  अवधियों  की  तुलना  में  मुल  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  दी  गई

 चीनी  उत्पादन  में  वृद्धि  कितनी  मात्रा  में  होती  है  यह  बहुत  से  परिवर्तणीय  पहलुओं
 पर  निर्भर  करता  है  जिसमें  गन्ने  की  उपलब्धता  और  वसूली  की  प्रतिदातता  भी  शामिल  पेराई
 मौसम  की  प्रारम्भिक  अवधि  केवल  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  के  रूप  में  दिए  गए  प्रीत्साहन  के  कारण

 कितनी  चीनी  का  अतिरिक्त  उत्पादन  होने  की  संभावना  है  इसका  विश्वसनीय  अनुमान  लगाना  .

 संभव नहीं है । यह पाया गया है कि उन अवधियों के विगत में जब उत्पादन शुल्क से छूट दी गयी सामान्यतः सामान्य उत्पादन से अधिक उत्पादन प्राप्त किया गया ना ,. थाय उच्चोग को रियायतें ह प्र श्रो कृष्ण सिह : क्‍या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ः कया सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए अभी हाल में चाय उद्योग को कुछ की घोषणा की यदि तो रियायतों का ब्यौरा कया और इन रियायतों के परिणाम-स्वरूप चाय निर्यात के कितना बढ़ने की सम्भावना है ? बाणिफ्य मंत्रालय में राज्य सन्त्रो प्रिय रंजन दास : से विगत हाल में बाय के निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं मूल्यवधित चाय पर नकद मुआवजा बल्क चाय के निर्यात पर 50 पैसे प्रति किग्रा० की उत्पादन वैकेट चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क की पूरी टी-बंगो पर उत्पादन शुल्क की बेगों के बनाने में प्रयोग किए जाने वाले फिल्टर पेपर पर सीमा शुल्क की छूट आदि । इन रियायतों से चाय के निर्यात बढ़ेंगे ।



 लिखित  7  1986

 कोचਂ  को  सरोद  का  प्रस्ताव

 नर  792.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  ह

 ्र  ८  प्नो०  के०  वो०  थासस  :  क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यहबताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  पैरम्बीकुलम  और  नैयार  वन्य  जीवन  अभ्यारण्यों  में  उपयोग  के

 लिए  मिनी  कोचों  की  खरीद  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  इस  पर  कितना  धन  खर्च  और

 क्‍्या.स्वीकृतिं  दे  दी  गई  है  ?

 प्रयेटन  मंत्री  सोहस्मद  :  और  :  जी  केरल  राज्य  सरकार  ने

 चार  भिती  बसों  यथा  पेरम्बीकूलम  और  नैयार  वन्य  जीव  अम्य]रण्यों  में  प्रयोग  के  लिए  दो-दो  मिनी

 बसों  को  खरीद  करने  के  वास्ते  14:60  लाख  रुपए  की  वित्तीय  सहायता  हेतु  विभाग  से  अनुरोध  किया

 गया

 राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 करल  में  वन  लाज  का  प्रस्ताव

 /  793.  श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्‍या  पयंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 £  क्‍या  केरल  सरकार  ने  वन  लाज  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्यो  उनका  प्रस्ताव  स्वीकृत  कर  लिया  गया  है  ?

 पयंटन  मंत्री  मोहम्मद  :  से  :  परम्बीकुलम  वन्य  जीव  अभयारण्य
 में  17,19,250  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  एक  वन  गृह  का  निर्माण  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकार

 से  एक  प्रस्ताव  इस  विभाग  में  प्राप्त  हुआ  है  तथा  उस  पर  अनुकल  रूप  से  विचार  किग्रा  जा  रहा

 केरल  में  समृद्र-तटों  के  बिकास  सम्बन्धी  परियोजना  प्रतिवेदन

 *
 794,  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  पर्यट॑न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वक्‍्या  केरल  सरकार  ने  कतिपय  समुद्र  तटों  के विकास  सम्बन्धी  कोई  परियोजना
 बेदन  प्रस्तुत  किए  हैं

 यदि  तो  राज्य  सरकार  द्वारा  चुने  गए  समुद्र  तटों  के  नाम  कया  हैं  और  उनका
 तट  पर्यटक  केन्द्रों  के  रूप  में  डिकास  सम्बन्धी  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्या  इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  और  यदि  तो  इन्हें  शी  प्र  स्वीकृत
 प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
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 बन+««क-नन्‍कीनान-++  rn

 पयंटन  मंत्री  मोहम्मद  :  और  कालीकट  के  पास
 कप्पड़  समुद्र  तिवेन्द्रम  जिले  में  वर्कला  समुद्र  क्विलान  जिले  के  थिरूमूल्लावरम  और

 नोर  जिले  में  मुभप्पीलगढ़  का  विकास  करने  की  राज्य  सरकार  की  योजनाएं  अभी  तक
 55:00  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  कप्पड़  समुद्र  सट  का  विकास  करने के  बारे  में  ही  एक
 स्‍्क्रीम  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  को  प्रस्तुत  की  गई  -

 प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  और राज्य  सरकार  से  कुंछ  मदों  के  बारे  में  अतिरिक्त

 सूचना  भिजदाने  को  कहा  गया
 ह

 मु

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  शासाए

 795.  श्री  सोमनाथ  चढर्जो  :

 शी  संयद  भैसूदल  हुसंन  :

 भी  कटूरी  सारायण  स्वामी  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  विभिन्‍न  राष्ट्री  यकृत  बेंकों  कुल  कितनी  संख्या

 हु  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  में  जमा  राज्यवार|वर्ष
 कितनी  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  में  कितनी  राशि

 निवेश  की  गई  है  ?  व
 ह

 वित्त  मन्त्रालय  में-राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  (5)  से  दिनांक  31

 1986  को  सरकारी  क्षंत्र  के  28  बेंकों  की  कुल  शाखाओं  की  संख्या  और  मत  तीन  वर्षों  में  दिसम्बर

 के  अन्तिम  शुक्रवार  को  जमा  राष्षियों  औद्ूबकाया  अग्निमों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया  ।
 हे
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 लिखित  उत्तर  े
 *  1986

 सड़कों  के  निर्माण  हेतु  जोन  और  झमरीका  के  बोच  समझोता

 रन
 796.  श्री  एम०  एस०  गुरइड़ी  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  :

 क्‍यां  सरकार  को  पाकिस्तान  के  दो  निकडतम  विदेशी  सहयोगी  चीन  और  अमरीका

 द्वारा  प्रमुख  सड़कों  के  निर्माण  में  देने  को  सहमत  होने  की  जानकारी

 यदि  तो  क्‍या  इन  सड़कों  से  भारत  की  सुरक्षा  खतंरे  में  पड़  जाएगी  क्योंकि  यह
 सड़क  भारत  और  पाकिस्तान  की  सीमा  को  छती  हुई  बनाई

 यदि  तो  क्या  चीन  का  पहले  सीमावर्ती  क्षेत्र  के  पार  भी  सड़कें  बनाने  का  विचार
 OT;

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क०  मटवर  :  और  पाकिस्तान  के
 सीमावर्ती  इलाकों  में  सड़कों  का  निर्माण  करने  के  लिए  अमरीका  और  चीन  के  बीच  किसी  करार  के
 बारे  में  कोई  पुष्ट  सूचना  नहीं  है  ।

 ...  विगत  में  चीन  ने  पाकिस्तान  अधिकृत  कहमीर  में  कराकोरम  हाईवे  के  निर्माण  में
 की  मदद  की  थी  ।

 ॥

 मारत  सरकार  ने  चीन  की  सरकार  पाकिस्तान  की  सरकार  के  समक्ष  करा।कोरम
 हाईवे  के  निर्माण  पर  बार-बार  बिरोध  प्रंकट  करने  के  साथ  अपनी  यदर  बात  स्पष्ट  कर  दी  कि  इस
 मामले  में  चीत  और  पाकिस्तान  में  से  किसी  को  भी  हस्तक्षेप  करने  का  अधिकार  नहीं  और
 दोनों  देशों

 ने
 अलग  से  अथवा  संयुक्त  रूप

 से  इस  सम्बन्ध  में  जो  कायंवाही  की  वह  गैर  कानूनी
 और  अस्वीकार्य  है  ।  हु

 13  कषड़ा  सिलों  का  शस्‍्ट्रीयकरण

 797.  श्री  बसुदेव  झाचाय  :
 ॥

 श्री  सोड़े  रमंया  :  ‘  4

 भोगे
 a  5 श्री  झार०  एस०  भोये  :  क्‍या  बस्च्च  मन्त्री  यह  बढाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  की  उन  13  रुप्ण  कपड़ा  मिलों  के  राष्टीयकरण  में  विलम्ब  करने  के  क्‍या
 कारण  हैं  जिनका  सरकार  ने  1983  में  प्रबन्ध  ग्रहण  कर  लिया  और  हु

 इन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उप  सन्‍त्री  एस०  कृष्ण  :  अभी  तक  बम्बई  की  13
 मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  इसलिए  नहीं  किया  जा  सका  है  क्योंकि  कारंवाई  के  विभिन्‍न  वैकल्पिक  उपायों
 के  बारे  में  विस्तार  से  विचार  करना  आवश्यक  है  ।  ee

 रण

 कोई  निश्चित  समय  निर्दिष्ट  करना  संभव  नहीं
 ॥
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 झायात  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग  ...

 798.  श्री  जगनताथ  पटनायक  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ४  कया  ग्रह  सच  है  कि  सरकार  की  निर्यात  नीति  के  विरुद्ध  का  भारी
 मात्रा  आयात  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस्पात  पाहप  और  ट्यूब  उद्योग  की  अनेक  यूनिर्टे  और  चालू
 वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  हाटरोल्ड  कॉयलों  के  अनुपूरक  आयात  लाइसेंसों  के लिए  और  गत  वर्ष

 उन्हें  जारी  किए  गए  अनुपुरक  लाइसेंसों  कौ  फिर  से  चलाए  जाने  के  लिए  आवेदन  कर  रहे

 क्या  बह  भी  सच.है  कि  इस्पात  पाइपों  और  ट्यूबों  के  अनेक  विनिर्मातओं  जो  एः

 करोड़  रुपए  मूल्य  का  निर्यात  करते  इस  स्‌विधा  का  अनुचित  लाभ  उठाते  हुए  वर्ष  1986  में  अनु
 ह
 पूरक  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  के  लिए  आवेदन  किया  और

 क्या  ऐसे  कुछ  मामलों  का  पता  चला  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  पो०  :  जी  नहीं  |

 और  (7)  आयात  1985-86  के  अन्तगंत  पात्र  निर्यातक  औद्योगिक  एककों  को

 पिछले  लाइसेंसिंग  वर्ष  में  उनके  द्वारा-प्राप्त  क्रोिए  गए  अनुपूरक  आयात  लाइसेंस  के  पुनरावतंन  के

 लिए  अतिरिक्त  सुविधा,की  अनुमति  दी  गई  कुछ  एककों  ने  पुनरावत॑न  तथा  नये  अनुपुरक
 सेंस  दोनों  क ेलिए  आवेदन  किया  नए  अनुपूरक  लाइसेंस  पर  विचार  करते  समय  पुनराबतंन  की

 सुविधा  को  ध्यान  में  रखने  के  अनुदेश  जारी  करिए  गए
 ह

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  दो  एकक  अर्थात  मे०  जनिथ  पाइप्स  तथा  मै०  अम्बिका

 स्टील  ने  एच०  आ  र०  कायल्स  के  लिए  पुनरावतंन  तथा  अनुपूरक  लाइसेंस  दोनों  प्राप्त  किए  हैं  ।

 भविष्य  में  उनकी  आयात  हृकदारी  को  निर्धारित  करते  समय  इन  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 हेग्त्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  बोनस

 799.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ww हु  केन्द्रीय  सरकार  के  फ्रमंचारियों  को  वर्ष  1985-86  के  लिए  केवल  15  दिन  के  वेतन  के

 समान  तदर्थ  बोनस  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  इसकी  तुलना-में  पिछले  वर्ष  तेइस  से  बत्तीस

 दिन  के  वेतन  की  अदायगी  की  गई  थी

 क्या  सरकार  को  राशि  कम  करने  तथा  इसे  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि  खंते  में

 डालने  के  निर्णय  के  विरुद्ध  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  दयय  विभाग  में  राज्य  मन्‍्क्रो  बी०  के०  :  से
 सरकार  ने  अपने  पहले  के  निर्णय  पर  पुनविचार  करते  हुए  अब  लेखा  वर्ष  1985-86  के  लिए  उन
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 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  23  दिन  की  परिलब्धियों  के  बराबर  तदर्थ  बोनस  का  नकद  भुगतान
 करने  की  घोषणा  की  है  जपे  उत्पादकता  से  जुड़ी  किसी  भी  बोनस  स्कीम  के  अन्तगंत  नहों  आते  ।

 इसी  प्रकार  सेरकार  ने  ऐसे  ज्भांगों  के  बारे  में  जहां  उत्पादकता  से  जुड़ा  बोनस  पहले  लाग

 1984-85  में  प्रचलित  फाम  ले  के  आधार  पर  लेखा  वर्ष  1985-86  के  लिए  उत्पादकता  से  जुड़ें

 का  नकद  भुगतांन  करने  की  घोषणा  की

 उक्त  तिर्णय  पिछले  लेखा  वर्ष  से  संबंधित  निर्णयों  के  समान  है  ।

 12°00  मसध्याद्ल

 ]

 श्री  पी०  छुलन३ईवेल  :  मंहोदय  कल  मैंने  राष्ट्रीय  सांस्कृतिक  उत्सव
 की  ओर  से  अध्यक्ष  श्री  अंग्रवाल  के  माध्यम  से  बहुत  से  निमन्त्रण  पत्र  प्राप्त  किए  ये
 हिन्दी  में  मुद्रित  जिसे  हम  नहीं  जानते  हैं  ।  कार्ड  प्राप्त  करने  के  बाद  हमने  उन्हें  ५ढ़ा  है
 *****

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यगण  गलियारे  में  खड़े  मत  होइये  ।  यह  आपको  शोभा  नहीं
 -

 शी  पी०  कुलनवईवेल  :  महोदय  ये  पूर्ण  रूप  से  हिन्दी  में  हैं  ।  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।

 श्री  पी०  कुलनदईबेलू  :  वास्तवं  में  वे  हिन्दी  थोप  रहे  हैं  ।

 डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  कल  प्रधानमन्त्री  महोदय  ने  क्रावश्वासन  दिया
 आज  वे  इस  प्रकार  की  चोजें  मेज  रहे  इसका  कया  उद्देश्य  है  ?

 ह

 अध्यक्ष  महोदय
 :  व्यक्ति  की  गलती  से  ऐसा  हुआ  है  ,  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।

 श्री  पो०  कुलनवदईबेल  :  हम  यह  मालूम  नहीं  ब.र  पाए  हैं  कि  इसका  उंहँ  य  क्या  उद्देष्य
 को  पूरा  नहीं  किया  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  गलियारे  में  खड़े  मत  होइये  |  यह  आपको  शोभा  नहीं

 )

 डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  यह  एक  राष्ट्रीय  उत्सव  नहीं  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  संसद  सदस्य  होने  के  नाते  आपसे  गलियारे  में  होने  की  आशा  नहीं  ।
 की  जाती  ।  मैं  आपको  आदवासन  दे  चुका  हूँ

 कि  किसी  ब्यक्ति  की  गलती  से  ऐसा  हो  सकता

 हम  इसे  ठीक  कर  हम  इसे  करेगे  ।
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 श्री  पो०  कुंलनदईबेलू  :  मैं  आपसे  एक  आश्वासन  चाहता  महोदम्न  आपको  यह  कार्य
 कराना

 ..  अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  ठीक  करवा  दूंगा  ;  किसी  पर  भी  कोई  चीज-थोपी  नहीं  जा  रही  है  ।

 डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  हम॑  हिन्दी  नहीं

 अध्यक्ष  मैं  पहले  भी  आपसे  गलियारे  में  न  खड़ा  होने  के  लिए  अनुरोध  छर  .  ,

 चका

 डा०  एस  जगतरक्षकन  :  लगातार  इस  तरह  बातें  हो  रही  है  ।  नाम  भी  केवल  ह्न्दी
 में  ही  लिखा  है  ।  °.

 श्री  पो०  कुलनवईबेलू  :  इस  प्रकार  निमन्‍त्रण  मेजने  का  क्या  फायदा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहदिया  है  कि  मैं  हसे  करूंगा  ।

 डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  क्या  यह  उत्तरी  भारत  का  सांस्कृतिक  है  ?

 -  अध्यक्ष  महोदय  :  चिन्ता  मत  कीजिए  मैं  इसे  करूंगा  ।

 शी  पी०  कूलनबईवेल  :  हम  इसे  फाड़  देंगे  ।  इसक्रा  क्या  लगभ  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  किसी  व्यक्ति  की  गलती  मत  कीजिए  ।

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  राष्ट्रीय  सांस्कृतिक  उत्सव  में  कर्नाटक  संगीत  को  क्‍यों  नहीं
 रखा  गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :.  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ?

 झो  थम्पन  थामस  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  भारतीय  खाद्य
 नियम  ने  उप-भण्डारों  को  बन्द  कर  दिया  है  और  इसके  कारण  राशन  की  सप्लाई  में“विध्न  पड़ा
 ++

 )  ॥
 झध्यक्ष  महोवय  :  आप  मुझे  रूप  में  दीजिए  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बिना  किसी  कारण  के  अनावश्यक  रूप  से  मेरा  समय  बरवाद  करते
 आप  मेरे  पास  आ  सकके  हैं  ।

 श्री  यम्पन  थामस  :  मैंने  एक  नोटिस  भी  दे  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  कार्यवाही  में  शामिल  तहीं  करवा
 **

 मम»  रमन  का»
 #%*  कायंवाही  बृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री  धम्पत  थासस  :  मैंने  एक  नोटिस  दे  दिया

 |

 :  ह्ाध्यक्ष  महोरय  :  आप  मेरे  पासआ  सकते

 +  )  **

 अध्यक्ष  सहोदय  :  ऐसा  कोई  नियम  नहीं  है  जिसके  अन्तगंत  आप  उस  पर  सभा  में  चर्चा

 कर  सकते  हैं  ।  इस  माननीय  सदस्य  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं
 ह

 अरमती  समता  बनजों  :  से  स्वराजਂ  में  नेता  जी  सुभाषचन्द्र
 बोर्स की  भूमिका  दिखाई  गई  ५

 अध्यक्ष  महोदय  :  कर  रहे
 ह

 हम  इस  विषय  पर  चर्चा

 श्री  एस  ०  जयपाल  रेडडो  :  बेंकों  द्वारा  उद्योगों  को
 '
 ऋण  देने  से  संबंधित  प्रधन  पहुंचा  नहीं  है  ।

 हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडों  :  मैंने  एक  नोटिस  दिया  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  नहीं  है

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला

 झध्यक्ष  महोदय
 :

 ह
 हो  सकता  है  ।

 रा
 नि

 शी  एस  ०  जयपाल  रेइडी  :  सरकार  यह  मान  चुकी  है  कि  काफी  -  अनियमितताएਂ

 )
 **

 कु

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  हैं  ।  व्यवस्था  का  कोई  प्रइन  नहीं  है  ।

 ु
 भो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  इसको  कार्यवाही  में  क्यों  नहीं  शामिल  किया  जा

 सकता  |

 अष्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  कोई  प्रएन  नहीं
 हि

 (
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  क्‍यों  कर  रहे  हैं

 *#  क्ायवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 थी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैंने  एक  ध्यानाक्षण  प्रस्ताव  विया

 हल  ।  महोदय  :  कोई  बात  नहीं  आसमान  नहीं  टूट  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।
 ह

 श्र  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  यह  सच  परन्तु  आप  यह  क्‍यों  कहते  हैं  ॥  कि  इसे

 कार्यवाही  में  छामिल  नहीं  किया  जाएगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कहता  हूं  कि  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पेश  करना  आपका
 कार  और  कतेग्य  ह ैओर  इसकी  जांच  करना  मेरा  अधिकार  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  परन्तु  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  कराना  मेरा  अधिकार

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रदन  नहीं

 श्री  जयपाल  महोदय  यदि  आपकी  व्यवस्था  का  प्रश्न  उचित  होता  तो  मैं  आपको

 अनुमति  दे  देता  परन्तु  व्यवस्था  का  यह  प्रइन  वध  नहीं  है  ।

 न  हु

 आपको  क्‍या  हो  रहा  है  ।

 .

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  मैंने  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  है

 अध्यक्ष  महोवय  :  इससे  कोई  फक  नहीं  पड़ता  ।  मैं  सभा  में  ध्यानाक्षण  प्रस्ताव  के  बारे  में

 अपना  निर्णय  नहीं  दू  यह  मेरा  विशेषाधिकार  है  और  मैं  इसे  रख ूगा  और  मैं  यह  निर्णय  कहूंगा

 कि  भुभे  किस  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  अनुमति  देनी  लेकिन  मैं  इस  बारे  में  निर्णय  दूंगा
 ***

 प्रो०  पौ०  जे०  क्रियन  :  जो  कुछ  मैं  कहना  चाहता  हूं  आप  मुझे  कहने  :

 इत्येक  व्यक्ति  को  जैनुमति  दे  रहे  मैंने

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैंने  उन्हें  भी अनुमति  नहीं  दी  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  था  यदि

 आप  भी  वहीभ्कहना  चाहते  हैं  तो  उसे  भी  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  बहुत  सरल
 उनकी  बात  को  कायंवाही  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  उन्होंने  मेरी  अनुमति  नहीं  ली

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  कंसे  सम्भव  हो  सकता  है  ?
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 विन  ज  की  कन-न-ननननम-म»-भम>भ».

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बिल्कुल  सम्भव  है  ।

 की  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  मैं  एक  व्यवस्था  की  बात  कर  रहो

 अध्यक्ष  महोदय  :  ध्यवस्था  की  कोई  बात  नहीं  इस  व्यवस्था  के  प्रइत  में  कुछ

 किस  नियम  का  उल्लंघन  किया  गया  है  जिसके  लिए  आप  स्यवस्थ्य  की  ब।त  कर  रहे

 क्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  आपने  भुझे  बोलने  की  अनुमति  दी  Be

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बोलने  के  लिए  कहा  था  परन्तु  मैं  आपको  रोक  भी  सकता

 अब  श्री  दत्ता  आपका  व्यवस्था  का  प्रइन  क्‍या

 क्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी
 :
 कम  से  कम  उस  मुहं  तक  मुझे  अनुमति  दी  गई  थी  मेरी  बात

 को  कायेवाही  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।
 ह

 प्रध्यक्ष  महोवय  :  श्री  आपका  व्यवस्था  का  प्रहन  कया  है  ?

 डा०  दत्ता  सामन्त  दक्षिण  :  मैं  पहले  ही  यह  सूचना  दे  चुका  हूं  कि  मह्दाराष्ट्र
 में  सारा  फिल्‍म  उद्योग  बन्द  पड़ा

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  चर्चा  कर  रहे  मैं  अब  आपको  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  कुछ
 नहीं  ।  अनुमति  नहीं  है  ।

 !  श्री  एस०  जयपाल  अध्यक्ष  मैं  एक  व्यवस्था  की  बात  कर  रहा  हैँ
 छः  पं

 हु

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  की  कोई  बात  नहीं  ।

 ]
 ”

 उसका  फायदा  क्या  होगा  ?

 क्री  बसुवेब  आजाय  कृपया  उनकी  व्यवस्था  की  बात  सुनिए  ।  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  किसी  व्यवस्था  के  प्रएन  पर  बातचीत  नहीं  हो  रही  है  ।..

 थ्रो  बसुदेव  आचाय॑  :  कृपा  करके  उनकी  बात  सुनिए  ।

 सहोवय  :  मैंने  पहले  ही  उनकी  बात  सुन  ली  है  ।  .

 श्री  एस०  जयपालं  रेड्डी
 :

 आपने  मुझे  बोलने  की  अनुमति  दी  थी  परन्तु  जो  बात  मैंने  कही
 थी  उसे  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 +*कार्ययाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  इसमें  नियम  विरुद्ध  व्यवस्था  की.कोई  बात  नहीं  इसलिए  मैंने

 आपको  अनुमंति  नहीं  दी  ।
 न  ५

 श्री  इस्द्रजीत  गुप्त  :  उनका  व्यबस्था  का-प्रदन  भिन्‍न  था  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  कृपया  उनकी  बात  सुनिये  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मुझे  अपनां  व्यवस्था  का  प्रइन  बनाने

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  उन्होंने  जिस  मुद्दे  को उठाया  वह्‌  एक  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव
 से  सम्बन्धित  मैंने  उन्हें  बताया  था  कि  वह  मेरे  पांस  विचाराधीन  न  इससे  कम  न  इससे

 अधिक  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आपने  कहा  है  जो  बात  मैंने  कही  है  उसे  कार्यवाही  में  शामिल

 नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  यही  कहते  हैं  तो  न  तो  मैं  कहूंगा  और  नहीं  ..
 मैं  केबल  यही  बात  कहता  हूँ  कि  यह  मेरे  विचा  राधीन  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  मैं  आपको  कहने  के  लिए  नहीं  कह  हूं  ।
 जो  अनु  रोध  कर  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  मेरे  अनुरोध  की  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया  जाना

 चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  शायद  सदन  का  समय  बरवाद  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  प्रत्येक  बात  को  का्यंवाही  से  निकाल  देने  की  प्रथा  की  ओर  मैं

 आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।
 ॥

 अध्यक्ष  सहोश्य  :  आप  सदन  के  एक  माननीय  सदस्म  हैं  ।

 .  /  जी  एस०  जयपाल
 रं  ड्डी  :  आपने  मुझे  बोलने  की  अनुमति  दी  थी  ।

 '
 अ्रध्यक्ष  महोदय

 :  मैं  ऐसा  करने  नहीं  जा  रहा  हूं

 श्री  एस०  जगपाल  रेडडो  :  कार्यवाही  से  प्रत्येक  बात  को  निकालने  की  इस  अससंदीम  प्रथा
 की  ओर  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  +

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  निकालता'**

 )

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैं  आपसे  इस  विनिर्णय  के  बारे  में  बातचीत  करना  चाहता  हूं

 किस  को  सदन  की  कार्यवाही  से  निकाला  जा  सकता  है  ओर  किस  बात  की  नहीं  ।
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 sft  |  वासु  देय  आाचाय  :  जो  कुछ  उन्होंने  बोला  है  उसे  कार्यवाही  में  शामिल  किया  जाना
 “
 चाहिए  ।  )

 **
 ह

 थी  इन्द्रजोत  गृप्त  :  साधारणतया  उन  बातों  को  रिकार्ड  से  हटाया  जाता  है  जो  असंसदीर्यਂ

 होती  हैं  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  बात  को  नहीं  निकालता  महोदय  आप  इस  ब्रास  को  नहीं
 समभते  ।  मैं  कार्यवाही  को  नहीं  निकालता  ।

 ओऔी  इनाजीत  गृप्त  :  वह  इस  बात  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  घाहते  है  कि

 उन्होंने  नोटिस  दिया  है'*ਂ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  अंश  तक  बात  ठीक  जब  उन्होंने  मेरा  ध्यात  आकर्षित  किया  तो

 मैंने  उस  आपत्ति  को  रह  कर  यस  साधारण  बात  न  कुछ  अधिक  न  मैं  नहीं  हटाता  ।

 मैं  कभी  नहीं  हटाऊंगा  ।

 श्री  इनद्रजोत  गुप्त  :  आपने  यह  कहा  कि  सभी  बातों  को  रिकार्ड  से  हटा  दिया

 प्रध्यैक्ष  महोदय  :  केवल  असंसदीय  शब्दों  को  निकाला  जाता  है  ।  बस  ।

 :  ओ  इन्द्रणोत  गुप्त  :  असंसदीय  दाब्द  क्या  थे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  कहता  है  कि  वोलने  की  अनुमति  नहीं  है  ।”  मेरी

 अनुमति  नहीं  बात  खत्म  हुई  ।

 श्री  इस्त्रजीत  गुप्त  :  अनुमति  देना  या  न  देना  यह  आपका  अधिकार  हमें

 नोटिस  देना  ।

 प्रो०  पी०  जें०  करियन  :  रबड़  उत्पादकों  व  इलाइची  उत्पादकों  के  बारे  में  मैंने

 कर्षण  प्रस्ताव  का  एक  नोटिस  दिया  जो  बहुत  कम  कीमतों  के  कारण  आन्दोलन  पर  हैं  ।  दो  लाख

 श्रमिक  प्रभावित  हुए

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  ठीक  है  परन्तु  इसंमें  ब्यवस्था  कोई  प्रश्न  नहीं  मैं  इस  पर

 सर्चा  कर  सकता  मैं  इस  पर  विचार  कर  सकता  हूँ  ।  परन्तु  सभा  में  मैं  या  नहीं  कह
 सकता  ।  कि

 |  ,

 प्रो0०  पी०  जें०  कुरियन  :  क्‍या  आप  इस  पर  विचार  सूचना  पहले  ही  दी
 जा  चुकी

 '  *
 ॥

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  बात  ठीक  नहीं  क्योंकि  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  बारे  में  सभा  में
 चर्चा  करने  का  यह  तरीका  नहीं

 न  —
 *क  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  आप  इस  बात  पर  विचार  कर  सकते
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 कुल ॉ  सा  ऑ  ससोत  त  सत

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सेव  विचार  करता  हूँ  शौर  आपका  स्वागत  मैं  कभी  नहीं
 कहता  ।  मैं  कमी  नहीं  कहता  कि  आप  एक  अच्छा  कार्य  नहीं  कर  रहे  आप  बहुत  अच्छा  कार्य  कर

 रहे  आपने  एक  बहुत  अच्छा  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  दिया  है  परन्तु  उपलब्ध  समय  के  अनुसार  ही
 मैं  इसे  कैर  सकता  हूं  |  श्री  रामस्वरूप  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ?

 ]  ०

 रामस्वकृप  राम  :  अध्यक्ष  मैंने  एक  ध्यानाकषंंण  सूचना  आपके  पास  दी  है

 र ुपते  लंका  के  रेडियो  से  चार  महीने  से  भारत-के  विरुद्ध  जो  प्रचार  किया  जा  रहा  इस  पर
 डिस्कशन  होना

 झुट्पक्ष  महोव॒व  :  कर  रहे

 *  हम  पहले  ही  इसे  कर  रहे  कृपया  बैठ  जाइगे  ।

 »  अगर  आपने  अपने  मित्रों  से कंसल्ट  कर  लिया  होता  तो  आप  को  पता  होता  कि

 हमने  उस  बादे  में  पहले  ही  निर्णय  ले  लिया  है
 ।  बैठ  जाइये  ।

 डा०  कपासिन्धु

 ॥॥

 :  दिल्‍ली  में  जूनियर  रेजिडेन्ट  डाक्टर  हड़ताल  पर

 है  ॥॒
 |  .

 प्रध्यक्ष  महोबय  :  आप  यह  बात  मुझे  लिखित  रूप  में  दे  सकते  यह  करने  का

 उचित  तरीका  नहीं  यह  बहुत  सरल  बात
 ह

 करी  सुरेश  कुरुप  :  वे  कर्नाटक  संगीत  के  बिना  एक  राष्ट्रीय  उत्सव  कंसे  आयोजित  कर
 सकते  हैं  ?

 झध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  की  कोई  बात  नहीं  है

 .

 रे
 ह

 *

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्‍या  कहना  चाहती  हैं  ?

 ओमतो  सुन्दरवतरी  मवल  प्रभाकर  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  इजाजत  से
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 न  5  बज  न

 यह  कहना  चाहती  हुं  कि  हमारा  देश  भारतवर्ष  के  नाम  से  जाना  जाता  है  *  और

 हिन्दी  हमारी  मातृभाषा  हमारी  हिन्दी  भाषा  है  और

 अध्यक्ष  सहोदय  :  तो  किसने  रोका  है  आपको  ?

 .

 [  प्रनुवाद  ]  ।  *

 ह  अध्यक्ष  महोदय  :
 ठीक  है

 ।  कुपया  बंठ  जाइये  ।  मैं  स्थिति  स्पष्ट  करूंगा  |  कृपयां  देखिए  ।.

 ]
 ह

 झरी  रामस्वरूप  :
 हिन्दी  हमारी  राष्ट्र  भाषा  है

 [  प्रभुबाव  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामस्व्रूप  मेरी  बात  सुनिए  ।

 )

 क्री  रामस्वरूप  राम  :  यह  राष्ट्रमाषा  क ेसाथ  खिलवाड़  हो  रहा  हर  आतरेबल  भेम्बर
 यहां  पर  खड़े  होकर  राष्ट्रभाषा  के  खिलाफ  बोलते  हैं  *

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  खिलवाड़  नहीं  हो  रहा  सवाल  इतना  पंदा  है  कि किसी  आदमी

 को  काम  कैसे  करना  है  और  किसी  ने  ग़लती  की  है  तो  उसको  ठीक  हमें  किसी  के  ऊपर

 इम्पोज  नहीं  करनी  है  ।
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  इस  हठ  धर्मी  ने  सारा  काम  बिगाड़  रखा  है  ।  बैठ  जादए  आप  ।

 [
 सरकार  की  यही  नीति  कुछ  मैं  इसैंकी  अनुमति  नहीं  दू  गा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जेसे  प्रोटोगोनिस्ट्स  ही  खराब  करती  हिन्दी  बेचारी  कब  की  ,
 जन्म  गई  होती  अगर  ऐसे  लोग  नहीं  होते  ।  बैठ  जाइए  ।

 हिन्दी

 )
 अनुवाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  समभते  हैं  कि आपਂ  क्‍या  कर  रहे  मुझे  अपने  कस  व्य  का

 पता
 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  भी  उतने  ही  अच्छे  हैं  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  हिन्दी  को
 .  भ्रपनी  स्थिति  प्राप्त  अंग्र  जी  को  अपनी  हिल्‍्दी  को  राष्ट्र  भाषा  का  दर्जा  प्राप्त  है  ।

 श्री  माधव  राव  सिरषिया



 न
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 रिलायंस  दण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  के  ऋण  पत्रों  की

 प्रतिभूति  पर  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  संबंधी

 समिलि  का  प्रतिबेदन

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जतादंन  :  मैं  निम्नलिखित  पन्न  सभा  पटल  पर
 रलता  हूं  :

 (1)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  धारा  48  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  .

 निम्तलिखित  अधिमूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तंथा  अंग्रेजी  :

 भारतीय  बीमा  निगम  तृतीय  और  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारी  फे  निबन्धनों
 और  शर्तों  का  1986  जो  भारत  राजपत्र
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  ,

 हुए थे तथा उसका एक जो के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० में प्रकाशित हुआ भारतीय जीवन बीमा निगम.विकास अधिकारी के निबन्धनों और शर्तों का ७) जो के भारत के राजपत्र में सूचना संख्या सा० का० नि० में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक छुद्ध जो 2! के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संछथा सा०का०नि० में प्रकाशित हुआ था । में रखे गए । देलिए संस्था एल० टो० ] जीवन बीमा निगम की - धारा 43 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 804 की एक प्रति तथा अंग्र जी जो 27 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित दुई थी तथा जिसके द्वारा 23 की अधिसूचना संरुया सा०का०नि० 734 में कतिपय संशोधन किया गया है । में रखी गयी । देलिए संख्या एल०टो० ] साधारण बीमा कारबार की धारा के अन्तर्गत जारी की गई साधारण बीमा लिपिकीय तथा अधीनस्त न
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 न्जजत>-++न  *>++  न  =  जन  न+  न  +  तह

 चारियों  के  वेतनमानों  तथा  सेवा  की  अन्य  शर्तों  का  युक्तिकरण  और

 संशोधन  1986  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  जो  3  अवतूबर
 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  729  में  प्रकाशित

 हुई  ..
 ;

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टी  3143/86]  |

 (4)  रिलायस़  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  के  शयरों।ऋण-पन्नों  की  पर  कतिपय  उधार

 लेने  वालों  को  बंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3144/86]  |

 वाथिक  योजना  1986-87  योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  मैं  वाषिक

 1986-87”  की  एक  प्रति  तथा.अंग्रं  जी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 3

 बस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद  दिल्‍ली  का  1985.  का  वॉपिक  प्रतिवेदन  तथा  उसके
 कार्यकरण  की  समोक्षा  तथा  इन  घिवरणों  को  सभा  पंटल  पर  रखने  में  हुए

 को  दरशानि  वाला  विवरण

 बस्त्र  संत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :

 (1)  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1985  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 वस्त्र  निर्यात  संवर्द्धन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1975  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  णी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में.हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शानेि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र॑ं जी  संस्कर  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्या  एल०  टी०

 36007
 12.15  स०  qo

 अनुदानों  की  अनुप्रक  मांगें  1986-87

 पिनुवाद  |

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  मैं  वर्ष  1986-87  के  बजट

 के  सम्बन्ध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  को  दष्शनि  वाला  विवरण  और  अंग्रं जी
 प्रस्तुत  करता  हूं  1

 वन  अम«थ»  ee
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 *
 /-  रलों  को  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]
 /

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  माधव  राव  :  अध्यक्ष  श्री मन्‌  सदन  को

 स्मरण  होगा  कि  1986-87  के  बजट  अनुमान  प्रस्तुत  करते  समय  तत्कालीन  परिवहन  मंत्री  बंशी  लाल

 ने  चालू  वर्ष  क ेलिए  राजस्व  अंक  माल  यातायात  के  प्रारम्भिक  लदान  का  लक्ष्य  267  मिलियन  ट्रन
 रखा  था  |  सदन  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  1986  के  अन्त  तक  रेलों  ने  128.4

 मिलियन  टन  राजस्व  अर्जक  यातायात  की  दुलाई  की  है  जो  इस  अवधि  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  से
 लगभग  एक  मिलियन  टन  अधिक  यह  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  की  तुलना  में  8.4  मिलियन
 टन  प्रारम्भिक  यातायात  की  वृद्धि  दर्शाता  है  ।  यदि  ढुलाई  के  लिए  कुछ  कार्यक्रमवद्ध  थोक  यातायात

 कम  मात्रा  में  प्राप्त  न  हुआ  होता  तो  लदान  और  भी  अधिक  होता  ।  मुझे  पूर्ण  आशा  है  कि  संगठित
 प्रयास  करके  रेलें  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  कम  से  कम  270  मिलियन  टन  राजस्व  अजंक  रातायात
 की  ढुलाई  जो  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  ।2  मिलियन  टन  तथा  लक्ष्य  से  3  मिलियन  टन

 अधिक  होगी  ।  यात्री  तथा  अन्य  कोचिंग  यातायात  के  रुख  में  भी  सुधार  हो  रहा  है  और  मुझे  आशा

 है  कि  शुद्ध  यातायात  से  प्राप्तियां  बंजट  अनुमानों  स ेलगभग  106  करोड़  रुपए  अधिक

 परिसम्पत्तियों  का  बेहतर  उपयोग  करके  रेलोब्की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  पर  लगातार

 बल  दिया  जा  रहा  है|  मुझे  सदन  को  यह  सूचित  करते  हुए  प्रसन्‍नता  है  कि  1986  के  अन्त
 तक  मुख्य  कुशलता  अर्थात्‌  प्रति  माल  डिब्बा  प्रतिदिन  शुद्ध  टन  किलोमीटर

 पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  के  1189  की  तुलना  में  बढ़कर  1260  हो  गई

 संचालन  व्यय

 यद्यपि  ढ़ोये  गये  यातायात  की  स्थिति  तथा  रेलों  की  उत्पादकता  काफी  समन्‍्तोषजनक  है  लेकिन

 बजट  के  बाद  कमंचारी  खर्च  में  हुई  वृद्धि  क ेकारण  संचालन  व्यय  पर  काफी  बोक  पड़ा  केवल

 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  परिणामस्वरूप  ही  लगभग  462  करोड़  रुपए  का  खर्च

 बढ़ने  का  अनुमान  सरकार  द्वारा  पहली  1986  से  स्वीकृत  महंगाई  भक्त  की  किस्त  के

 कारण  दायिता  में  25  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  होगी  ।  उत्पादकता  सम्बद्ध  बोनस  के  रूप  में  रेल

 चारियों  को लगभग  33  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  राशि  का  भुगतान  किया  गया  इन  तीनों

 कारकों  की  बजह  से  साधारण  संचालन  व्यय  के  अंतगंत  520
 करोड़

 रुपये  की  अतिरिक्त  आवश्यकता

 है  ।

 पेंशन  निधि  में  अंशदान  वर्ष  1985-86  में  260  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  सालू  वर्ष  के

 बजट  में  बढ़ाकर  280  करोड़  रुपए  किया  गया  पेंशन  नियमों  के  उदारीकरण  के  कारण

 भुगतान  में  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रख  रेल  अभिसमय  समिति  ने  इस  अंशदान  में  वृद्धि  करके  इसे

 चालू  वर्ष  में  350  करोड़  रुपए  कट्ठुने  की  सिफारिश  की  अतः  पेंशन  निधि  में  अंशदान  के  रूप  में

 70  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  धनराशि  की  व्यवस्था  करना  आवश्यक  है  ।
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 इस  भविष्य  में  महंगाई  भत्तों  में  होने  वाली  किसी  वृद्धि  जो  चालू  वर्ष  के  दौरान

 स्वीकृत  की  जा  सकती  हिसाब  में  लिए  बिना  ही  रेल  कमंचारियों  की  लागत  में  बजट  अनुमादों  से

 590  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  होने  की  संभावना

 1986  87  के  प्रत्याशित  वित्तीय  परिणाम्र  ८  /

 ॥॒  इस  सदन  को  पता  चलेगा  कि  अधिक  यातायात  कों  ढुलाई  से  प्राप्त  होने  वाली  106

 करोड़  रुपए  की  अतिरकत  प्रत्याशित  आमदनी  के  रेलों  की  वित्तीय  स्थिति  पर  लगभग  484

 ,  करोड़  रुपए  का  विपरीत  प्रभाव.कायम  रहेगा  जिसके  पंरिणामस्वरूप  बजट  के  समय  दर्शाये  गए  69

 करोड़  रुपये  के  अधिशेष  की  त्‌लना  में  415  करोड़  रुपए  की  कमी  सदन  इस  बांत  से  सहमत

 होगा  कि  यह  स्थिति  उन  कारणों  से  मुख्यतः  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  कारण  कमंचारी  लागत

 में  भारी  वृद्धि  के  परिण।मस्वरू  उत्पन्न  हुई  है  जो  रेलों  के  नियंत्रण  से  बाहर  हैं  ।

 सितव्यथिता

 मैं  सदन  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूँ  कि  हम  राजस्व  की  वृद्धि  पर  कोई  विपरीत  प्रभाव
 डाले  बिना  राजस्व  व्यय  को  यथासं  भव  कम  से  कम  करने  के  लिए  पहले  से  ही  बहुत  गहन  उपाय

 करने  में  लगे  हुए  चालू  वए
 यातायात  छुलाई

 को  बढ़ाने  के  सभी  प्रयासों  के  रेलों  को

 अतिरिक्त  यातायात  से  1985-86  में  प्र।प्त  आमदनी  की  तुलना  में  421  करोड़  रुपए  अधिक  मिलने
 की  प्रत्याणा  इस  स्तर  का  यातायात  ढुलाई  प्रयास  करने  के  लिए  साधारण  संचालन  व्यय  में
 लगभग  300  करोड़  रुपये  की  सामान्य  वृद्धि  होगी  |  राष्ट्रीय  हित  में  हमने  विनिश्चय  किया

 है  कि  बढ़ी  हुई  अधिकांश  लागत  को  आत्मसात  करने  के  लिए  रेलों  द्वारा  उत्पादकता  तथा  मितव्ययिता

 में  और  अधिक  वृद्धि  करके  सर्वोत्कृष्ट  प्रयास  किए  जायें  ।  इस  उद्दं इथ  की  प्राप्ति  के लिए  ईमानदारी
 से  तथा  सच्चे  प्रयास  किए  जा  रहे

 चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिधों  के  कार्यान्वयन  के  कर्मचारी

 खर्च  में  लगभग  462  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  होगी  ।  रेलों  की  वित्तीय  स्थिति  में  भारी

 बत॑न  हो  गया  है  और  अब  सामान्य  राजस्व  को  पूरे  लाभांश  का  भुगतान  करने  के  बाद  वर्ष  के  अंत
 में  रेलों  का  415  करोड़  रुपए  का  शुद्ध  घाटा  रहने  की  संभावना

 अधिक  घाटे  से  बचने  को  ध्रावहयकता

 सदन  को  यह  भी  ज्ञात  है  कि  सरकार  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  की  मात्रा  को  न्यूनतम  रखने

 की  उत्सुक  रेल  प्रणाली  पर  किसी  भी  भारी  घाटे  का  प्रभाव  समग्र  रूप  से  देश  की  घाटे  की  वित्त

 व्यवस्था  की  मात्रा  में  वृद्धि  के  रूप  में  प्रकट  होगा  ।  इस  पृष्ठमूमि  इस  समय  रेल  दर-सूची  में  कुछ
 समायोजन  करने  का  प्रस्ताव  करना  जरूरी  हो  गया  है  ताकि  कुछ  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाये  जा  सकें

 और  सामान्य  बजट  पर  भार  को  कम-करने  में  सहायता  मिले  ।
 ह

 ्

 जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  रल  भाड़े  की  दरें  देलिस्कापिक  किस्म्र  की  अर्थात  निद्िचित
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 रेलों  की  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  वक्‍तव्य

 लागतों  के  हिस्से  में  कमी  को  देखते  हुए  दूरी  में  वृद्धि  होने  भाड़ा  दरें  कम  होती  जाती  इस

 ऋक्रमिक  कमी  को  मात्रा  की  यातायात  के  तकनीक  में  परिवर्तत  तथा  परिचालन  की  लागत  के
 परिप्रेक्ष्य  मे ंसमय-समय  पर  समीक्षा  करना  आवश्यक  अतः  मैंने  भाड़े  में  इस  क्रमिक  कमी  को

 थोड़ा  सा  समतल  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  है  जिपसे  चालू  वर्ष  में  313  रुपए  का  अतिरिक्त

 राजस्व  प्राप्त  होगा  तथा  रेलों  पर  भाड़ा  संरचना  को  युक्तिसंगतिबनाने  का  प्रयोजन  भी  सिद्ध  होगा  ।

 मेरा  प्रस्ताव  पासंत  और  सामान  यातायात  के  भाड़े  की  दरों  में  15  प्रतिशत  की  वृद्धि  करने  का  है  ।

 इससे  लगभंग  7  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होमा  ।  ये  प्रस्ताव  1-12-1986  से  लागू

 सदन  को  स्मरण  होगा  कि  चालू  वर्ष  के  बजट  अनुमानों  मे  भाड़े  की  दरों  में  कोई  बुद्धि  नहीं
 की  गयी  थी  ।  यात्री  यातायात  के  मामले  में  लगभग  90  प्रतिशत  यात्रियों  के  लिए  किराये  में  कोई

 -  वृद्धि  नहीं  की  गयी  मेल  और  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  दूसरे  दर्ज  के  यात्रियों  के  मामले  में  मामूली
 सी  तथा  ऊंचे  दर्ज  के  यात्रियों  के  मामले  में  अधिक  वृद्धि  की  गयी  थी  ।  चूकि  रेलगाड़ी  द्वारा  यात्रा

 करने  वाले  98  प्रतिशित  यात्री  निम्न  और  मध्यम  आय  वर्ग  के  होते  इसलिए  मेने  उनकी  कठिनाई
 को  ध्यान  में  रखकर  यह  निर्णय  किया  है  कि  यात्री  किराये  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  जाय  ।  *

 इन  प्रस्तावों  के  कार्यान्वयन  से  चाल  वर्ष  में  रेलों  को  320  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त
 दनी  होगी  और  इस  प्रकार  95  करोड़  रुपए  का  अंतर  रह  जायेगा  ।  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  से  सम्बन्धित

 ज्ञापन  माननीय  सदस्यों  में  प्रसारित  किया  जा  रहा  हमारा  सतत  प्रयास  होगा  कि  इस  अन्तर

 को  चालू  वर्ष  की  अवधि  में  और  अंधिक  गहन  यातायात  उपायों  के  जरिए  यथासम्भव  अधिकतम

 मात्रा  में  पूरा  किया

 माल  भाडा  संरखयना  ओर  पासंल  तथा  सामान  की  दरों  में  समायोजन  के
 प्रस्तावों  का  शापत

 1-12-1986  से  लागू

 साल  भाड़ा  सरचना

 रेल  राज्य  मंत्री  के  वक्‍तव्य  में  बताये  गए  कारणों  से  1-12-1986  से  एक  नया  युक्तिसंगत
 माल  भाड़ा  संरचना  लागू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 माल  भाड़ा  संरचना  की  पिछली  रेल  दर  जांच  समिति  की  सिफारिशों  के

 प्रेकष्य  में  1-4-1983  से  की  गयी  थी  ।  रेल  दर  जांच  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि

 माल  भाड़ा  दरों  की  पुनरीक्षा  वर्ष  में  एक  बार  की  जानी  चाहिए  ताकि  वे  रेल  परिवहन  के  उत्पादन

 की  प्रमुल्न  साधन  सामग्रियों  के  मूल्यों  के  अनुरूप  रहें  किन्तु  विगत  तीन  वर्षों  में  माल  भाड़ा  दरों  में

 कोई  बड़ा  परित्रतंन  नहीं  हुआ  सिवाय  इसके  कि  15-4-1985  से  500  कि०मी०  से  अधिक  दूरी  के

 माल  यातायात  पर  को  10  प्रतिशत  पूरक  प्रभार  लागू  किया  गया  था  ।

 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  से  अब  रेलों  पंर  भारी  श्रोफ  पड़  गया  जिसके
 स्वरूप  माल  भाड़ा  संरचना  में  परिवतंन  करना  आवश्यक  हो  गया  है  ।
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 वक्तव्य
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 Se

 रेलों  की  माल  भाड़ा  दरें  टलिस्कोपिक  किस्म  की  अर्थात  निश्चित  लागतों  के  हिस्से  में

 कमी  को  देखते  हुए  दूरी  में  वृद्धि  होने  से माल  भाड़ा  दरें  क्रमक  कमी  की  मात्रा  की  के
 तकनीकी  परिचालन  लागत  आदि  के  संदर्भ  में  समय-समय  पर  समीक्षा  करने  की

 आवश्यकता  यह  क्रम्तिक  बहुत  अधिक  हैं  ।  उदाहरण  के  2500  कि०्मी०  ,
 के  लिए  प्रति  टन  प्रति  किलोमीटर  100  कि०  मी०  के  लिए  लागू  दर  की  केवल  44  प्रतिशत

 होती  है  ।  हालांकि  लम्बी  दूरी  के  यातायात  के  लिए  कुछ  कमी  ओऔचित्यपूर्ण  लेकिन  इस  क्रमिक

 कमी  को  समतल  बनाये  जाने  की  आवश्यकता  e

 इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सभी  वस्तुओं  की  श्रेणी  दरों  की  क्रमिक  कमी  को

 निम्नानुसार  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  हैं  :  *

 श्रेणों  दरों  की  ऋ्रिक  क्रो  में  संशोधन

 दूरी  किलोमीटर  में  प्रति  क्विटल  प्रति  किलोमीटर  दर  का  सूचकांक
 वतंमान  क्रमक  प्रस्तावित  क्रमिक  कमी

 200  का  80

 300  68  73
 400.  64  69

 500  69

 600  64  69
 700  62  69
 800  60  67
 900  58  66

 57  66
 55  64
 55  63.
 54  63
 54  62
 53  62
 52
 है  60
 50  59

 '  49  58
 2000  पर  48  57
 2500  44  52
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 हर
 ऋमिक  कमी  में  परिवर्तन  में  दिए  गए  ग्राफ  में  दिखाया  गया  है  ४»

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संहया  एल०  टी०  3159/86]

 दरों  का  परिकलन  निम्नलिखित  दूरी  ब्लाकों  के  लिए  किया  जाता  रहेगा  :

 किलोमीटर

 1-100.  एक  ब्लाक

 101-250  .  5  किलोमीटर  ब्लाक

 251-800  10  किलोमीटर  ब्लाक

 801-2400  से  अधिक  50  किलोमीटर  ब्लाक

 पासंल  तथा  सामान  1-12-1986  से  पासंलों  और  सामान  की  दरों  में  15  प्रतिशत  वृद्धि
 करने  का  प्रस्ताव  है  4.

 |
 हु

 12.20  म०  प्र०

 अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर
 ४  श्री आर०  द्र  संधार  विभाग

 के  ईंजीनियरों
 द्वारा  प्रान्दोलन  ध्

 श्री  पी०  आर०  कुमार  मंगलम  :  मैं  संचार  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  ओर  आकर्षित  करता  हूँ  ।  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह
 :  इस  पर  वक्तव्य  दें  ।

 संचार  विभाग  के  जूनियर  इंजीनियरों  द्वारा  निरम्तर  किए  जा  रहे  आन्दोलन  से

 उत्पन्न  स्थिति  तथा.इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  ।

 स०  प०

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सन्तोष  मोहन  :  जूनियर  इन्जीयर

 दूर  संचार  संघ  ने  एक  नोटिस  दिया  था  और  और  से  आंदोलन  का

 सहारा  लेते  आ  रहे  इससे  दूरसंचार  सेवाओं  और  विशेषकर  लम्बी  दूरी  की  सेवाएं  काफी

 प्रभावित  हुई  हैं  ।  खराबियों  को  ठीक  करने  में  विलम्ब  हुआ  और  किसी  भी  समय  दोषयुक्त  सकिटों

 की  संख्या  सामान्य  से  अधिक  50  से  टेलिप्रिंटर  प्रतिशत  के  बीच  हो  इससे  ट्रंक  कालों  को

 एस०  टी०  डी०  और  टेंलेक्स  तथा  टेलिप्रिंटर  सेवाओं  पर  प्रभाव  पड़ा  ।
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 दूरसंच।र  विभाग  के  जूनियर  इंजीनियर  उच्च  वेतनमान  वेतन  आयोग  से  पहले  के

 425-800  रु०  के  वेतनमान  की  तुलनां  550-900  रु०  का  की  मांग  कर  रहे  वे  यह

 महसूस  करते  हैं  कि  अन्यत्र  ऐसे  ही  कार्यो  की  तुलना  में  उनके  काम  में  काफी  उच्च  तकनीकी  क्षमता

 और  उत्तरदायित्व  शामिल  इस  सेवा  में  आने  के  लिछ  शैक्षणिक  योग्यता  भी  ऊची  रखी  गई  है

 तथा  अन्तिम  नियुक्ति  मिलने  पूर्व  उन्हें  गहन  प्रशिक्षण  दिया  है  ।

 विभाग  को  उनकी  मांगों  के  प्रति  हमदर्दी  है  लेकिन  इन  मांगों  को  स्वीकार  करने  से  पूर्व  सभी

 पहलुओं  पर  वित्त  गन्त्रालय  के  साथ  परामर्श  करके  विचार  किया  जाना  इस  मामले  पर  वित्त

 मंत्रालय  के  साथ  विचार  विमर्श  किया  गया  और  1983  में  वित्त  मन्त्रालय  की  सलाह  पर  मामले  को

 चौथे  वेतन  आयोग  को  मेज  दिया  गया  ।

 चौथे  देतत  आयोग  ने  जूनियर  इंजीनियरों  की  मांगों  के  साथ-साथ  दूरसंचार  विभाग  की  |
 सिफारिशों  पर  विचार  किया  ।  उन्होंने  भी  स्वीकार  किया  कि  दूरसंचार  क्षेत्र  की  टेक्‍्नालाजी  म्रें  बड़ी

 तेजी  से  परिवतन  हो  रहा  ह ैऔर  विभाग  के  लिए  यह  अनिवायं  हो  गया  है  कि  वह  अपेक्षित  योग्यता

 के  प्रशिक्षण  प्राप्त  कमंचारी  तयार  उन्होंने  महसूस  किया  कि  उच्च  वेतन  का  जो

 सुझाव  वह  वास्तव  में  विभिन्‍न  पदों  से  सम्बन्धित  कार्यभार  की  योग्यता  का  निर्धारण  करने  के  लिए
 कार्य  का  मूल्यांकन  करने  सम्बन्ध  रखता  है  ।  उन्होंने  अनुभव  किया  कि  इस  कार्य  को  करना  उनके

 लिए  सम्भव  नहीं  था  ।  सरकार  ने  वेतन  आयोग  की  इन  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  कारंवाई  कर  रही

 दूरसचार  के  जूनियर  इंजीनियरों  ने  चौथे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  के  प्रस्तुत  किए  जाने  के

 तुरन्त  बाद  1986  में  आन्दोलन  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचार

 किया  गया  और  उन्हें  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  मन्‍्त्रालय  द्वारा  इस  मामले  को

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।  ऐसा  किया  भी  किया  गया  था  लेकिन  वेतन  आयोग  के

 सुझाव  इस  मामले  का  आगे  उचित  अध्ययन  किए  बिना  समूचे  काडर  के  वेतनमान  को

 बढ़ाने  सम्बन्धी  मांग  को  सीधे  स्वीकार  करना  सरकार  के  लिए  संभव  नहीं  हो  पाया  ।  कुछ  हृद  तक

 मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  बात  पर  सहमति  हो  गई  थी  काडर  में  65  प्रतिशत  पदों  को  पदोंनति

 ग्रेड  दे दिया  साथ  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  इस  मामले  पर  आगे  अध्ययन  करने  लिए

 एक  अन्तर-विभागीय  ग्रुप  का  गठन  किया  जाए  ।

 समिति  की  अनेकानेक  बैठकें  हुई  लेकिन  समिति  के  अध्यक्ष  इस  निष्कर्ष  पर

 पहुंचे  कि यथा  गठित  समिति  मामले  का  हल  नहीं  निकाल  सकी  और  कि  वास्तविक  काये  का

 मूल्यांकन  करना  अनिचार्य  होगा  ।

 यद्यपि  इस  पामले  पर  आगे  विचार  किया  जा  रहा  था  लेकिन  चौथे  वेतन  आयोग  की
 सिफारिशों  पर  सरकारी  निर्णय  की  घोषणा  हो  जाने  से  दूरसंचार  विभाग  के  जूनियर  इंजीनियर  संघ
 ने  नोटिस  देकर  अपना  आन्दोलन  शुरू  कर  दिया  ।  इस  मामले  का  समाधान  करने  का  प्रयास

 किया  गया  ।  इस  सम्बन्ध  में  सदस्य  सचिव  और  मंत्री  स्तर  सहित  विभिन्‍न
 स्तरों  पर  सीधे  और  मुख्य  श्रम  आयुक्त  के  तत्वावधान  में  विधार  विमर्श  किया  गया  ।  इस  मामले

 222



 16  1908  अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के विषय  की  ओर  ध्यानाकषंण

 की  सचिवों  की  समिति  ने  भी  जांच  की  थी  |  यह  निर्णय  लिया  गया.था  कि  अन्तर  विभागीय  समिति
 का  पुनगंठन  किया  जाए  और  उसे  का  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  सलाहकार  रखने  की  विशेष

 हक्तियां  देते  हुए  उच्च  अधिकार  दिए  जाये  ।  उच्च  ग्रेड  में  65  प्रतिशत  पदों  के  लिए  चयन  प्रक्रिया

 तिद्िचत  करने  का  एक  विद्वष  प्रस्ताव  भी  संघ  को  विचार  करने  के  लिए  दिया  गया  था  |  उन्हें
 स्तरीय  समिति  के  गठन  के  बारे  में  भी  ब्रताया  गया  था  और  उनके  ऑदोलन  समाप्त  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  था  ।  इन  विचार-विमर्शों  के  दौरान  माननीय  सदस्य  श्री  पी  ०आर०

 सचिव  और  मुख्य  श्रम  आयुक्त  से  भी  मिले  और  उन्हें  स्थिति  की  विस्तृत
 जानकारी  दी  गई  थी  ।

 संघ  के  प्रतिनिधियों  ने  विभाग  की  स्थिति  को  समभते  हुए  भी  यह  निवेदन  किया  कि  वे

 अपना  आन्दोलन  समाप्त  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  और  इस  मामले  को  निपटाने  में  हो  रहे  दीर्ष
 विलंब  को  देखते  हुए  कमंचारी  कोई  भी  बात  मानने  को  राजी  न  हों  ।  उन्होंने  सचिव
 और  संचार  मन्त्रीਂ  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  वे  उनके  सविल  सचिवों  सहित  कार्यकारिणी  समिति
 की  एक  बैठक  बुलाये  ।  उनकी  यह  बात  मान  ली  गई  यह  बैठक  आज  दोपहर  को  होनी  निश्चित

 हुई  है  ।  5

 स्थिति  यह  है  कि  425-700  रु०  के  संबद्ध  वेतनमान  में  लगभग  दो  लाख  कमंचारी  है  और
 बिना  उपयुक्त  अध्ययन  व  मूल्यांकन  किए  बिना  उनमें  से  किसी  सेक्शन  को  उच्च  वेतनमान  देना  संभव

 नहीं  इस  अध्ययन  एवं  मूल्याँकन  कार्य  को  करने  के  लिए  एक  उच्चस्तरीय  समिति  नियुक्त  की
 गई  है  ।  समिति  से  अपनी  सिफारिशें  यथा  सम्भव  शीघ्र  व  किसी  भी  हालत  में  महीने  के  भीतर  देने

 ।  अनुरोध  किया  गया  निरन्तर  घले  आ  रहे  आंदोलन  से  जनता  को  असुविधा  हो  रही
 है  और  परिणामस्वरूप  आ्थिक  हानि  भी  हो  रही  आंदोलन  रहे  कमंचारियों  से  मेरी  यह्‌
 अपील  है  कि  वे  अपना  आन्दोलन  वापस  ले  लें  और  सेवाओं  सामान्य  बनाएं  तथा  इस  मामले  को

 »  मुलभाने  में  उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  के  साथ  सहयोग  करें  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  यह  भी  बताना

 घाहूंगा  कि  यदि  आव्रश्यक  हुआ  तो  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  को  अनिवार्य  सेवा  सुरक्षा
 अधिनियम  के  अधीन  शक्तियां  प्राप्त  फिर  मुझे  विश्वास  है  कि  कमंचारी  समभदारी  और
 सदभावना  से  काम  लेंगे  तथा  अनिवाय॑  सेवा  सुरक्षा  अधिनियम  की  व्यवस्थाओं  को  लाग  करने  की
 आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।

 ('
 श्री  हरीश  रावत  :  यह  एक  निराशाजनक  वक्तव्य  है  ।

 प

 की

 पी०  ध्रार०  कुमारमंगलस्‌  :  उपाध्यक्ष  श्रीमन्‌  इस  वक्‍तव्य  से  सु्भे  थोड़ा
 आदइचये/और  खुशी  हुई  क्योंकि  यह  जानकर  दुःख  होता  है  कि  विषय  को  घुमा-फिरा  कर  कहा  गया
 है  |  पहले  जब  विषय  की  पूरी  तरह  से  मेरे  सामने  स्पष्ट  किया  गया  तो  मैंने  बहुत  सहानुभसि  तरीके
 से  समभने  की  कौशिश  की  और  सभा के  प्रतिनिधियों  ने  भी  विभाग  की  स्थिति  की  प्रशंसा  और  तमे
 दिया  कि  वे  हड़ताल  को  वापस  लेने  की  स्थिति  में  नहीं

 शुरू  में  ही  में  कहना  चाहूँगा  कि  यह  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  यह  मामला  आज  का  नहीं  है
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 वर्ष  1980  में  जब  यह  स्वर्गीय  श्री  सी०  एम०  सटीफन  संचार  मंत्री  थे  तब  उन्होंने  यह  मामला  अपने

 हाथ  में  लिया

 1983  में  यह  मामला  फिर  लिया  गया  ।  तब  इसको  संचारमंत्री  वी०  एन०  गाडगिल  ने

 अपने  हाथ  में  लिया  था  कि  और  फिर  दुबारा  यह  मामला  भूतपूर्व  संचार  मन्‍्त्री  श्री  राम  निवास
 मिर्घा  द्वारा  1986  में  लिया  गया  सबसे  अधिक  खुशी  की  बात  यह  है  क्रि  इस  विभाग  की  हमारे  साथ

 सहानुमूति  वे  कहते  हैं  कि  मांग  अनुचित  व  गलत  नहीं  हैं  और  यह  मांग  सात  वर्ष  पुरानी  है  मांग
 केवल  इस  तथ्य  पर  आधारित  नहीं  हैं  कि  हम  तकनीकी  रूप  से  श्रेष्ठ  हैं  ।  यह  स्वयं  सिद्ध  मांग
 का  आधार  यह  भी  है  कि  जो  लोग  जूनियर  केडर  में  है  अर्थात  वह  केडर  जिस  से  लोग  जनियर
 इन्जीनियर  की  पदोन्नति  प्राप्त  करते  वे  वेतनमान  प्राप्त  कर  रहे  है  ।  दूसरे  शब्दों  में  जब  ॥
 आर०  एस०  ए०  एस०  प्रतियोगी  परीक्षा  पास  कर  लेते  हैं  तो  वे  उच्च  वेतनमान  से  बेतन  में
 आ  जाते  हैं  जबकि  उनका  पद  वरिष्ठ  हो  जाता  इस  प्रकार  की  अनियमितता  एक  या  दो  वर्ष  से

 नहीं  बल्कि  छः  वर्षों  से  लम्बित  है  मंत्री  के  दूसरे  मन्त्री  मामला  अपने  हाथ  में  लेते  हैं  कया  होता
 समितियों  के  बाद  समितियां  नियुक्त  होती  अगर  अभी  तक  कोई  मूल्यांकन  न  होता  तो  मैं

 समभ  गया  होता  बंगलौर  में  बहुत  प्रसिद्ध  भारतीय  प्रबन्ध  व्यवस्था  जो  बहुत  प्रसिद्ध  और  लोक
 प्रिय  इस  कार्य  के  लिए  एक  स्वतंत्र  निकाय  के  रूप  में  लगाया  गया  विभाग  द्वारा  डाक  तार
 विभाग  के  अध्ययन  को  युक्ति  संगत  बनाने  और  विश्लेषण  पर  विभाग  द्वारा  लाखों  रुपये  खर्च  कि

 गए  थे  ।  उन्होंने  जूनियर  इंजीनियर  और  तकनीशियमनों  के  पक्ष  में  रिपोट  दी  है  और  कहा  है  कि
 प्रौद्योगिकी  की  उन्‍नति  हो  रही  है  ।  आपको  उच्च  शंक्षणिक  योग्यता  चाहिए  ।  यह  सच  है  कि  आज
 कल  जूनियर  इन्जीनियर  की  कम  से  कम  शैक्षणिक  योग्यता  विज्ञान  में  या  इन्जीनियरंग  में  स्नातक
 की  उपाधि  है  तकनीशियनों  के  लिए  इन्जीनियरी  में  डिप्लोमा  लेकिन  उन्हें  दूसरे  विभाग
 मैट्रिक  स्तर  से  कम  समझा  जाता  है  आप  तकनीकी  उन्नति  साथ  सदी  में  जाने  की  आशा  करते

 .  हैं  जबकि  इन  तकनोकी  कार्मिकों  का  वेतन  बहुत  कम  जबकि  एक  और  आप  जूनियर  आकडरस

 अधिकारी  और  सीमा  छुल्क  अधिकारी  को  मुगतान  करते  हैं  तो  कोई  भी  उसे  समझ  सकता  है  ।  दानਂ

 चर  से  ही  शुरू  होता  है  लेकिन  क्या  यह  घर  पर  ही  समाप्त  होता  है  यह  प्रइन  है  अगर  जूनियर  लेख

 पाल  अधिकारियों  और  उत्पाद  शुल्क  इन्स्पेक्टर  को  देने  के  इच्छुक

 हैं क्यों कि वे वित्तविभाग से सम्बन्धित है तो फिर तकनीकी कर्म चारियों के साथ न्‍य।य क्यों नहीं किया जाता । प्रश्न यह नहीं है कि यह विषय पहले नहीं आया और मंत्रियों द्वारा सहम नहीं दी दोनों मन्त्रियों ने लिखित एवं मौखिक रूप से कहा हां आपका मामला न्यायंसंगत हम कोहिश करेंगे आपको देंगे । निइचय ही हम आपके लिए इस मामले में संघर्ष लेकिन क्या , हुआ ? सच्चाई यह है कि इस सरकार में मन्त्रियों की आंखों पर पट्टी बांधने की कला नौकरशाहों ने सीख ली है कमंचारियों को देर से न्याय देना की कला उन्होंने सीख ली वे एक समिति नियुक्त करते हैं एक मूल्यांकन के बाद दूसरा मूल्यांकन करते हैं जिसके कार्य की कई वर्षों तक समाप्ति नहीं होती : इस समय मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि यह नियमानुसार कार्य करने का आंदोलन 224 रा
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 न  केवल  जूनियर  इन्जीनियरों  द्वारा  किया  जा  रहा  वर्ग  ]  के  तकनीशियन  भी  आँदोलन  कर

 रहे  यह  आश्चर्य  की  बात  उनकी  दौक्षणिक  यौग्यता  इन्जीनियरिंग  में  डिप्लोमा  इसके

 बावजूद  भारत  सरकार  में  अन्य  किसी  तकनीशियन  की  तुलना  में  उनका  वेसमान  सबसे  कम

 दूसरे  तकनीशियन  मैट्रिक  हो  सकते  हैं  लेकिन  उनका  वेतनमान  1200  रुपये  और  1400  रुपये  है
 जबकि  ये  तकनीशियन  925  रुपए  प्राप्त  जब-कभी  इस  विपय  को  उठाया  जाता  जब  यह
 वेतन  आयोग  को  गया  तो  वेतन  आयोग  नें  कहा--तंकनीकी  मूल्यांकन  करना  पड ़गा  ।  भारतीय
 प्रबन्ध  संस्थान  बंगलौर  द्वारा  तकनीकी  मूल्यांकन  किया  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया
 था  जैसे  कि  यह  रिकार्ड  में  है  ही  इसे  बिल्कुल  नहीं  दिखाया  जाता  है  और  उसकी  कोई  रिपोट

 नहीं  है
 ।'

 बहुत  निष्कपटता  से  वे  कहते  हैं  हम  आपकी  मांग  को  पूरा  करना  चाहते  फिर  भी
 2  लाख  कमंचारियों  में  मतभेद  करने  के  लिए  हमें  मूल्यांकन  करना  चाहिए  मूल्यांकन  के  बारे  में  क्या

 हुआ  ?  इससे  पहले  केश्मूल्यांकन  का  कया  रहा  ?

 ठीक  मन्त्रियों  क ेएक  समूह  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  समिति  की  अध्यक्षा  कामिक
 विभाग  की  संयुक्त  सचिव  श्रीमती  खोसला  वह  एक  महीने  तक  रही  ।  फिर  वह  त्यागपन्र  दे  देती

 वह  यह  नहीं  कहती  कि  वह  निस्सहाय  थी  और  इस  मूल्यांकन  के  लिए  उन्हें  कुछ  विशेषज्ञों  की
 की  सलाह  चाहिए  थी  वह  इस्तीफा  दे  देती  है  और  कहती  मैं  अध्यक्ष  नहीं  बनना  चाहती  हूँ
 तब  आप  कुछ  समय  तक  चृप  रहते  हैं  आप  दूरसंचार  के  सेवा  निवुत  सचिव  श्री  अग्रवाल  के  साथ

 एक  अन्य  समिति  नियुक्त  हैं  और  उस  समिति  में  आप  इस  अध्यक्ष  श्रीमती  खोसला  को  ले  लेते  हैं  ।

 जिन्होंने  यह  कहते  हुए  त्यागपत्र  दिया  था  कि  इस  विषय  को  सुलभाने  में  समर्थ  नहीं  कितने
 और  कंब  तक  कर्मचारियों  को  मूंखं  बनाया  उसकी  सीमा  क्या  है  ?  अगर  आप  अपने  प्रयासों  की
 साख  स्थापित  करना  चाहते  हैं  उसका  कुछ  आधार  होना  चाहिए  कमंचारियों  को  यह  कहना  कि  मुझे
 आपके  विषय  से  सहानुभूति  लेकिन  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  पर्थाप्त  नहीं  है  इसके  लिए  कुछ
 वाही  होनी  चाहिए  ।  इन  समितियों  को  मैंने  आरम्भ  से  ही  देखा  है  और  मैं  अकसर  कहता  हूं  कि  यह
 समितियां  एक  मजाक  है  यह  सरकारी  समितियां  और  उप-समितियां  एक  अतिसार  के  समान  दोनों

 ही  मामलों  में  उनकी  रिपोर्ट  बनती  है  और  दोनों  ही  मामलों  में  बंठक  होती  दोनों  ही  मामलों
 में  सामग्री  को  छोड़  दिया  जाता  प्रत्येक  समिति  के  साथ.यही  होता  है  और  समय  के  लिए  शान्ति

 *  का  एक  रास्ता  यह  शान्ति  एक  बार  दो  बार  नहीं  बल्कि  संचार  के  मामले  में  बार  खरीदी
 गई  प्रत्येक  बार  एक  समिति  नियुक्त  की  जाती  है  आज  दूरसंचार  के  कमंचारी  उस  अवस्था  में

 पहुंच  गये  हैं  जहां  उन्होंने  कहा  हमें  और  अधिक  समितियां  नहीं  आप  कहते  हमारी
 मांग  अनुचित  है  ।  इसे  खिड़की  से  बाहर  फैंक  दीजिए  हम  इसका  सामना  करेंगे  ।  लेकिन  स्पष्ट  रूप
 से  बताइये  कि  हमारी  स्थिति  क्या  है  ?  कई  समितियां  और  कई  रिपोर्ट  हमारे  पक्ष  में  कोई  भी
 रिपोर्ट  हमारे  विपक्ष  में  नहीं  इसे  लीजिए  स्वीकार  कीजिए  या  वापस  कीजिए  ।  लेकिन  कृपया
 भगवान  के  लिए  और  समिति  न  नियुक्त  हम  समिति  नहीं  चाहते  कमंचारियों  का  यही
 कहना  है  चाहे  वे  तंकनीशियन  हों  या  वे  जूनियर  इन्जीनियर  अगर  भारतीय  प्रबन्ध  संस्थान

 जो  एक  स्वायत  जहां  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  नये  पाठ्यक्रम  के  लिए  मंत्री  और  नौकरशाह
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 जाते  हैं'***ਂ

 हैदराबाद  में  भी  एक  संस्थान  बंगलौर  का  भी  नाम  अगर वे  मंत्रियों  को  प्रशिक्षण  देने
 के  लिए  काफी  अच्छे  हैं  तो  मेरे  विचार  से  उनका  प्रतिवेदन  मूल्यवान  होना  चाहिये  और  सरकार  को
 उसे  मान्यता  देनी  चाहिए  ।  सरकार  को  उस  पर  विष्ववास  करना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  इस  विशेष  मामले  में  इसके  बावजूद  कि  एक  समिति  के  बाद  दूसरी
 समिति  स्थापित  की  जा  रही  है  और  कुछ  नहीं  हो  रहा  आज  सच  यह  है  कि  न  तो  जूनियर
 इंजीनियर  और  न  ही  तकनीशियन  किसी  अन्य  समिति  के  स्थापित  किये  जाने  के  नाम  पर  अपना
 आंदोलन  वापिस  ले  सकते  हैं  क्योंकि  वे  अपने  सदस्यों  को  ही  सन्तुष्ट  नहीं  कर  पायेंगे  उल्टे  निश्चित
 रूप  से  अधिकतर  जनता  उन  पर  हंसेगी  और  मैं  समझने  में  असमर्थ  हूं  कि जब  एक  स्वीकृत  तथ्य  है
 कि  त्र  टियां  दुगनी  हो  गई  है  सरकार  यह  महसूस  क्‍यों  नहीं  करती  कि  उनको  इस  पर  निर्णय  लेना

 आवश्यक  नौकरशाही  हावी  ऐसा  क्‍यों  उपाध्यक्ष  अगर  मैं  युनियत  से  चुपचाप
 हड्डताल  वापस  लेसे  का  अनुरोध  कहूँ

 अपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त

 ४
 झो.पो०  आर०  कुमारसंगलम्‌  :  उपाध्यक्ष  मैं  दो  मिनट  लेना  यह

 पूर्ण  है  पूरे  देश  में  टेलिफोन  और  दूरसंचार  व्यवस्था  धीरे-धीरे  बिल्कुल  खराब  हो  रही  यह  केवल

 ध्यानाकर्षश  का  मामला  नहीं  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  जहां  मांग  १र  विचार  किया  केवल

 स्वीकृत  किया  है--वे  कहते  हैं  कि उनको  सहानुमूति  लेकिन  बे  इसे  मानने  के  लिए  तंयार  नहीं  है
 और  एक  समिति  के  बाद  दूसरी  समिति  की  नियुक्ति  कर  रहे  एक  बहाने  के  बाद  दूसरा  बहाना  दे

 रहे  उपाध्यक्ष  आन्दोलनकारियों  से  आन्दोलन  वापिस  लेने  तथा  सामान्य  वातावरण  बनाने
 की  साथ-साथ  यह  लगभग  एक  अपील  यह  घोषणा  की  गई  है  कि  के  अन्तर्गत  कार्यंबाही
 की  वास्तव  में  उहोंने  4  नवम्बर  फो  को  लागू  किया  है  ।

 श्री  थम्पन  थामस  :

 ओर  पी०  आर०  कुमारमं  गलम्‌  :  यह  मीसा  नहीं  यह  केवल  इसमा  है  ।  यदि  उनकी  मांगे
 और  आन्दोलन  ठीक  है  तो  ऐसा  क्‍यों  ?  जब  यह  स्वीकार  किया  जाता  है  कि  यह  विषय  तक  टाला
 जाता  रहा  है  जब  कमंचारी  आन्दोलन  करते  हैं  तो  उनका  मुंह  बन्द  करने  या  गला  घोंटने  के  लिए

 जैसे  कठोर  कानून  का  प्रयोग  किया  जाता  है  क्या  सरकार  की  यही  मूमिका  हमें  न्याय

 चाहिए  हर  बार  कमंचारियों  द्वारा  यही  आवाज  उठाई  जाती  हम  अन्याय  नहीं  क्या  उनको

 इसका  दिखाया  जाना  है  ?  इस  देह  में  क्या  हो  रहा  क्या  हम  पर  जनता के  प्रतिनिधियों  ने  या

 नौकरणशाही  ने  शासन  करना  है  यही  विषय  उपाध्यक्ष  हम  सब  जानते  हैं  कि हम  सब

 नौक  रश!हों  को  पत्र  लिखते  एक  सांसद  की  हैसियत  से  मैं  जानता  हूं  कि  एक  सामान्य  और  बहुत
 विनम्र  ढब्दों  में  उत्तर  आता  है  नौकरशाहों  दवरा  कितने  मामलों  का  निपटरा  होता  है
 उनकी  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  वे  किसी  को  जवाबदेह  नहीं  लेकिन  फिर  भी  वे  सोचते  हैं  कि

 वे  इस  देश  पर  शासन  करते  मजाक  में  कहता  हूँ  कि  सांसद  अस्थायी  कमचारी  और  मंत्री
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 आकस्मिक  कमंचारी  और  वे  अपने  आपको  इस  राष्ट्र  का  स्थायी  कमंचारी  समभते  है  ।  यह  दुर्भाग्य
 पूर्ण  है  कि  देश  में  नौकरशाही  हावी  है  और  व।स्तविक  न्‍्यायं  नहीं  मिल  रहा

 अन्त  मैं  यह  कहकर  समाप्त  करूगा  कि  श्रमिक  वर्ग  को  डराया  नहीं  जा  हम
 अन्याय  नहीं  होने  देगें  हम  तक॑संगत  हम  बातचीत  व  समझोता  करते  के  लिए  इच्छुक
 यदि  जे०  ई०  ट०  ए०  यूनियन  कहती  है  कि  मन्त्री  और  सचिव  कार्यकारिणी  को  सम्बोधित  करें  तो

 ऐसा  वे  इसलिए  कहते  है  कि  वे  मन्त्री  और  सचिवों  से  मिलना  चाहते  हैं  क्योंकि  वे  यह  आभास  नहीं
 देना  चाहते  कि  मंत्रियों  से  या  सचियों  से  मिलने  को  बात  में  रुकावट  डाली  जा  रही  है  या  कि  हम
 राजनीति  का  प्रयोग  कर  रहे  हमारा  उद्दं श्य  समस्या  को  आपस  में  मिलाकर  शांति  से  सुलकाना
 है  यदि  सरकार  भागे  बढ़ती  है  तो  हम  समझौता  करने  के  लिए  बहुत  इच्छुक  फिर  भी

 यदि  सरकार  इस  प्रभाव  में  रहती  है  कि  की  धमकी  या  का  इस्तेमाल  करके

 कर्मचारियों  की  इस  कार्यवाही  को  दबायेंगे  तो  मैं  बिना  किसी  अपव  द  और  राजनीतिक  रंग  के  यह

 कहूंगा  कि  कमंच।री  वर्ग  विद्रोहकरेगा  ।  हम  इसको  सहन  नहीं  हम  देखेंगे  कि  यदि  इसमा

 का  प्रयोग  किया  जाता  है  तो  इस  देश  में  कोई  काम  नहीं  होगा  यदि  कठोरता  से  दबाया  गया  तो

 हम  इसका  मुकाबला  हम  इसके  विरुद्ध  नहीं  मैं  संचार  मंत्री  वित्त  मन्‍्त्री  अपने  प्रिय

 तेता  प्रधानमन्त्री  को  प्राथंना  करता  हूँ  कि  वे  नौकरशाहों  के  बहकाये  को  छोड़कर  वास्तविकता  को

 देखे  ।  आगे  बढ़े  और  इस  मामले  को
 निपटाए

 ।
 ह

 हम  श्रमिक  वर्ग  हैं  जो  शुरू  से  अन्त  तक  आपके  साथ  लेकिन  कृपया  आप  स्वयं

 शाहों  के  हाथों  में  कठपुतली  न  जिनके  दिलों  में  गरीबों  के  कर्मचारियों  के  किसी  भी

 संस्था  के  कर्मचारियों  के  कोई  स्थान  नहीं  है  ।  वे  केवल  एक  वर्ग  से  सम्बन्धित  हैं  और.बे  उसी

 का  हित॑  चाहते  हैं  ।

 डा०  चिस्तामोहन  :  महोदय  आरम्भ  में  ही  मेरी  दूरसंचार  के  हड़ताली  जूनियर

 इन्जीनियरों  के  साथ  सहानुभूति  है और  इसके  साथ-साथ  मैं  सरकार  के  रबंया  का  भी  विरोध  करता

 हूं  हर  बार
 वे  अनिवार्य  सेवाओं  का  सहारा  लेकर  उनको  दबाते  अब  इस  तरह  का  रुख  भारत

 _

 सरकार  को  अपने  दिमाग  से  निकाल  देना  जब  कमंचारी  लम्बी  अवधि  से  हड़ताल  पर  है  तो

 सरकार  के  दोषी  होने  की  संभावना  है  जब  भारत  सरकार  के  कमंचारी  हड़ताल  पर  है  तो  इसका

 मतलब  सरकार  का  दोष

 सरकारी  सेवाएं  मुख्य  रूप  में  कार्यक्षमता  तथा  सरकारी  कमंचारियों  के
 यापन  के  स्तर  पर  निर्भर  जब  हम  स्वतन्त्रता  से  पहले  के  -  दिनों  के  मूल्यों  की  आज के  मूल्यों  से

 तुलना  करते  हैं  तो  महंगाई  गुना  बढ़  गई  यह  सब  सरकार  की  गलत  योजनाओं  के  कारण  है  ।

 [2.45  स०  प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासीन  हुए  ]

 _।  35  वर्ष  से  अधिक  कांग्रेस  शासन  के  देश  और  कांग्र  स-आई  की  कोई  स्पष्ट  घारणा

 या विचारधारा  नहीं  उन्होंने  पंच  वर्षीपर  योजनाएं  पूरी  की  हैं  और  हम  सातवीं  पंचवर्षीय
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 प्रोजना  में  आ  गए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  लगभग  दो  वर्ष  पूरे  किए  हैं  और  आपने
 ॥

 पंच  वर्षीय  योजना  का  परिव्यय  लगभग  1,87,(00  करोड़  रुपए  का  लगाया  है  ।  इसमें  से  आप  मुख्यत
 सावंजनिक  क्षेत्र  पर  ही  निर्भर  करते  आप  सावंजनिक  क्षेत्र  के  लिए  42  हजार  करोड़  रुपये  की

 योजना  बना  रहे  हैं  कितु  साबंजनिक  क्षत्र  की  स्थिति  आजकल  अस्तव्यस्त  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 सम्बन्ध  में  कहते  हुए  सावंजनिक  क्षंत्र  की  ज॑ंसी  अधिकांश  इकाइयों  को  प्रतिदिन  करोड़
 रुपये  की  हानि  हो  रही  इस  स्थिति  में  हम  सावंजनिक  क्षेत्र  पर  ही  निर्भर  नहीं  कर

 सरकार  की  कोई  स्पष्ट  धारणा  नहीं  है  और  हमें  हानि  हो  रही  खर्च  22,220  करोड़  रुपये  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  7  तक  हमारे  बजट  .  में  35,000  करोड़  रुपए  का  घाटा

 मथ।ई  आयोग  की  नियुक्त  के  साथ  1974  में  हमने  कर  ढांचे  में  संशोधन  किया  है  ।

 व्यापार  में  लगभग  9,000  करोड़  रुपये  का  घाटा  ऐसा  होते  हुए  भी  मैं  कहता  हूं  कि  सातवीं

 योजना  एक  भारी  असफलता  मैं  कहता  है  कि  वतंमान  वित्तमन्त्री  की  नीतियां  खतरे  में  हैं  ।

 इन  सारी  बातों  के  बावजूद  मैं  हड़ताल  के  लिए  संचार  मंत्री  को  द्वोष  नहीं  देता  मैं  वित्त  मंत्री

 को  दोष  देता  हूं  जो  मूल्य  वृद्धि  की  वतंमान  स्थिति  को  नियंत्रण  में  नहीं  रख  सकते  हैं  और  साथ  ही

 दूर  संचार  कमंचारी  की  आज  हड़ताल  पर  आज  लगभग  2  लाख  और  कल  कुछ  अधिक

 लोग  आएंगे  ओर  मजदूरी  में  वृद्धि  करने  की  मांग  वास्तव  में  उन्हें  225.700  रुपये  का  मूल
 बेतन  मिल  रहा  है  ।  कितु  उनकी  मांगे  सच्ची  हैं  ।  रेडियो  तकनीशन  और  प्रयोगशाला  तकनीशन  को
 उससे  अधिक  मिल  रहः  है  जो  उन्हें  इस  समय  मिल  रहा  मान  लीजिए  लोक  संभा  सदस्य  को  एक

 हजार  रुपये  मिल  रहे  हैं  और  राज्य  सभा  सदस्य  को  डेढ़  हजार  मिल  रहा  स्वाभाविक  है  कि  मुझे
 स्वाभाविक  है  कि  मुभे  चिन्ता  होगी  ।  मैं  मांध  करूंगा  और  उत्त  जित  होकर  किसी  प्रकार  की  हड़ताल
 करूंगा  ।

 श्री  कुमारमंगलम  कह  रहे  थे  कि  छः  वर्षों  से  किसी  भी  संचार  मंत्री  ने  इन  समस्याओं  की
 ओर  ध्यान  नहीं  वह  कह  रहे  हैं  कि  वह  समस्याओं  का  मूल्यांकन  कर  रहे  हैं।साथ  ही  वह
 कहते  हैं  कि वह  इसका  अध्ययन  कर  रहे  हैं  इससे  सामान्य  जनता  को  लाभ  नहीं  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि  आपको  इस  प्रकार  की  चालबाजी  से  अलग  चाहिए  ।  केवल  वेतन  तथा  वेतनमान  बढ़ाने  से *
 किसी  विशेष  सरकारी  कमंचारी  का  जीवन  स्तर  नहीं  बढ़  जाएगा५॥  यदि  वेतन  राशि  मुख्यतः  मदिरा

 और  लाटरी  पर  खर्च  की  जाए  तो  इससे  जीवन  स्तर  नहीं  आज  एक  व्यक्ति  को  एक  हजार

 रुपएं  मिल  रहे  हैं  । यदि  आप  लगभग  1,500  रुपये  तक  वेतन  बढ़ायेगे  तो  रहन  सहन  का  स्तर  तनिक्‌

 नहीं  बदलेगा  ।  मान  आज  एक  कर्मकार  बीड़ी  पीता  तो  कल  वह  अवध्य  सिगरेट  पीने

 लगेगा  ।  केवज  उसके  सिगरेट  पीने  से आप  नहीं  कह  सकते  हैं  कि उसकी  जीवन  स्तर  बढ़  गया  इसके

 लिए  हमें  एक  उदाहरण  पेश  करना  मालिकों  को  एक  उदाहरण  पेश  करना  चाहिए  ।

 ऐसा  करने  से  ही  नौकर  भी  इसका  पालन  दुर्भाग्य  मन्त्रालयों  के  जो  वहां  बैठे

 पांच-तारा  संस्कृति  में  रहते  जब  वे  पांच  तारा  संस्कृति  में  रहते  हैं  तो आप  कंसे  ईंस  बात  की  आशा

 करेंगे  कि  सरकारी  कमंचारी  तंतुष्ट  हैं  क्योंकि  उनका  ध्यान  मूल्य  वृद्धि  की  ओर  होता
 -
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आपने  1730  करोड़  रुपये  दिए
 **  **

 ेल्‍  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  परिव्यय  संचार  मन्त्रालय  के  सम्बन्ध  में  आपने  इस  संचार
 -  विभाग  की  व्यवस्था  में  संतुलित  विकास  के  सम्बन्ध  में  कहा  और  आपने  और  प्रौद्योगिकी  के  शीघ्र

 आधुनिकीकरण  और  उत्पादकता  की  मात्रा  के  बारे  में  आइवासन  दिया  मैं  समता  हूं  कि  इन  सभी

 चारों  बातों  को  सहराना  करने  का  कोई  कारण  नहीं  इसके  मैं  सरकार  के  दृष्टिकोण  की

 निन्‍दा  करता  हूं  और  कर्मकारों  की  हड़ताल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 करी  भीवल्लभ  पाणिप्रही  :  वास्लव  में  देश  में  दूर  संचार  मन्त्रालय  के

 दूर-संचार  विभाग  लगभग  22  हजार  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  द्वारा  नियमानुसार  काम  करने  संबंधी

 आन्दोलन  से  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्त  हुईं  मंत्री  द्वारा  यहां  दिए  गए  वक्तव्य  को  पढ़कर  जो  हमें

 थोड़ी  पूर्वे  दिया  मैं  यह  आशा  कर  रहा  था  कि  आज  मध्याक्ष  परचात  इस  गम्भीर  समस्या  का

 समाधान  होगा  और  स्वाभाविक  है  कि  इससे  सब  चेन  की  सांस  किन्तु  अपने  म।ननीय  मित्र

 श्री  कुमारमंगलम  की  बात  सुनकर  मैं  भ्रम  में  पड़  गया  क्योंकि  वक्‍तव्य॑  पृष्ठ  3  पर  अंतिम  पैरा  से

 पूर्व  पैरा  में  इस  सम्बन्ध  में  उल्लेंख  किया  गया  इसमें  कहा  गया

 संगठनों  के  प्रतिनिधियों  में  विभाग  की  स्थिति  को  समझते  हुए  यह  दलील  दी

 कि  वे  आंदोलन  को  समाप्त  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  और  इस  मामले  को  सुलभाने  में

 अधिक  विलम्ब  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सामान्य  कमंचारी  हड़ताल  सम्राप्त  करने  की  बात

 नहीं  करेंगे  ।  उन्होंने  सचिव  द्वारा  दूर  संचार  तथा  संचार  मंत्री  के  साथ  उनकी  कार्यकारी

 समिति  की  बैठक  की  मांग  की  जिसमें  उनका  सकल  सचिव  भी  यह  स्वीकार  किया

 गया  ।  बैठक  आज  मध्याक्ल  पश्चात  होने  वाली

 .  आपने  श्री  कुमारमंगलम  की  सुन  ली  जो  इस  मामले  में  पूरी  तरह  से  दिलचस्पी  ले  रहे  कि

 स्थिति  ऐसी  नहीं  अतः  स्थिति  और  अ्रमपूर्ण  बन  गई

 श्री  अजु'न  सिंह  ने  हाल  ही  में  इस  मंत्रालय  का  भार  संभाला  वह  मंत्रिमंडल
 स्तर  के  मंत्री  श्री  सतोष  मोहन  देव  उनकी  राज्य  मंत्री  के  रूप  में  सहायता  कर  रहे  हैं  ।  वे

 बिलकल  नए  हैं  चलते  ही  इस  मंत्रालय  में  आ  वास्तव  में  मेरा  विचार  है  कि  इस  आंदोलन  ने  ही
 उनको  इस  मंत्रालय  में  बुलाया  हमें  मंत्री  की  योग्यता  पर  विश्वास  श्री  अजु  न  सिंह  संकट

 समाप्त  करने  वाले  माने  जाते  जो  भी  परेशानी  की  स्थिति  मुझे  पूरी  आशा  है  कि

 इसका  समाधान  होगा  और  इस  समस्या  का  शीक्र  ही  संमा्घान

 एक  बात  मैं  समझ  नहीं  पाया  ।  आप  जानते  हैं  यह  आज  की  ही  समस्या  नहीं  यह  अनेक

 वर्षों  स ेचली  आ  रही  एक  पुरानी  समस्या  है|  वर्ष  1983  वित्त  मंत्री  की  सलाह  पर  यह  मामला

 चौथे  वेतन  आयोग  को  भेजा  गया  इन  मांगों  को  उस  समय  से  अब  तक  संचार  मंत्रालय  के

 प्रभारी  चार  मंत्रियों  का  नेतिक  समथ्थंन  प्राप्त  हुआ  है  और  इन  सब  चीजों  के  बावजूद  यह  मांग  जिसको

 न्‍्यायसंगम  समझा  गया  जिसको  मन्त्रालय  के  सभी  मंत्रियों  का  नैतिक  समर्थन  मिला  अभी  तक

 यह  मांग  पूरी  नहीं  की  गई  है  ?  अब  *''“'के  बीच  एक  संघर्ष  चल  रहां  ग
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 सभापति  महोदय  :  में  इसमें  क्या  कर  सकता  हूं  नियम  के  अनुसार  केवल  पांच  मिनट  किए
 जा  रहे

 श्रो  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  मैं  केवल  मुह  ब्रता  रहा  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  संचार
 मन्त्रालय  और  वित्त  मन्त्रालय  के  बीच  एक  प्रकार  का  टकराव  चल  रहा  में  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  वित्त  मन्त्रालय  अथवा  वेतन  आयोग  ने  इस  ग्रेड  और  इसके  बराबर  वाले  ग्रेड  के  कमेंचारियों
 के  अन्य  वर्गों  को  प्रत्यक्ष  रूप  में  ऐसी  रियायतें  दे  दी  ।  उन्होंने  अब  यह  मामला  काय॑  मूल्यांकन  की
 दलील  पर  विभाग  पर  ही  छोड़  दिया  है  जब  का  मूल्यांकन  एक  जानी  मानी  संस्था  इण्डियन

 इन्स्टीट्यूट  आफ  मंनेजमेंट  बंगलौर  तो  मेरी  समभ  में  नहीं  आता  है  कि  इसके  अध्ययन  के  लिए
 बार  समितियां  क्‍यों  नियुक्त  की  जा  रही  स्वभावतया  इससे  उन  लोगों  .  का  दोष  और  भी  बढ़
 जाएगा  और  वे  नाराज  हो.जाते  जो  लोग  अपनी  सच्ची  मांगों  के लिए  बहुत  समय  से  लड़  रहे

 उन्होंने  अधिक  वेतनभावों  की  मांग  की  है  जो  अन्य  विभागों  में  उनके  साथी  ले  रहे  हैं  ।

 वेतन  आयोग  ने  भी  यह  स्वीकार  किया  है  कि  यह  काम-अधिक  तेकनीकी  किस्म  का  है  ।

 मैं  अब  एक  विषय  के  सम्बन्ध  में  बात  करता  कार्य  मूल्यांकन  पहले  ही  इण्डियन

 *ट्यूट  आफ  मैनेजमेंट  द्वारा  बंगलौर  में  हुआ  फिर  एक  और  समिति  नियुक्त  की  गई  खोसला
 समिति  के  विचारर्थ  विषय  क्‍या  थे  ?  उन्होंने  त्यागपत्र  क्यों  दे  दिया  ?  सिविल  कमंचारी  का  यह  किस

 प्रकार  का  रवेया  है  ?  जब  उन्हें  कोई  विशेष  काम  सौंपा  गया  है  उन्होंने  उस  जिम्मेवारी  से  मुंह  फेरा
 -  फिर  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  यह  नाटक  कब  तक  चलेगा  ?  स्वभावतः  जनता  को  हानि

 हो  रही  है  आज  दिल्‍ली  तथा  अन्य  भागों  के  बीच  कोई  भी  टलीफोन  लाइन  कार्यरत  नहीं  समाचार
 पत्रों  की  दशा  भी  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  दूर-संचार  लाइनों  निष्क्रिय  हो  गई  हैं  ।  हाल  ही  में

 सम्मेलन  बंगली  में  हो  रहा  यदि  यह  हड़ताल  शीघ्र  समाप्त
 नहीं  हुई  तो  क्या  होगा  ?  हालात

 बहुत  ही  बिगड़  जायेगे  ।

 जब  मंत्री  समभते  हैं  कि  मांगें  सही  और  उचित  हैं  तो  अफसर  शाही  बीच  में  कंसे  आ  रही

 है  ?  लोकतन्त्र  में  राजनीतिक  नेता  हालात  तथा  निग्रमों  और  विनियक्षीं  के  स्वामी  माने  जाते  वे

 और  विनियमों  में  बंधे  नहीं  रहनो  यदि  कोई  निबम  आड़  आता  तो  इस  मामले

 पर  विदार  किया  जाना  चाहिए  और  इस  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 श्री  कुमारमंगलम  ते  जो  कुछ  कहा  उसमें  काफी  बल  मांगें  उचित  कार्य  मूल्याकन
 तो  भारतीय  प्रबंध  संस्थान  द्वारा  पहले  ही  किया  गया  विभाग  ने  भी  सिफारिश  की  है  ।  उनकी

 मांगें  स्वीकार  करने  में  कोई  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिए  और  इस  प्रकार  इस  समस्या  का  एक  सुखद
 तथा  सम्मानपूर्ण  समाधाव  होना  चाहिए  जो  विभिनन  क्षेत्रों  में  चिन्ता  उत्पन्न  कर  रही  है  ।

 श्री  धम्पन  घामस  :  में  इस  म।मले  पर  क्‌छ  अत्यन्त  पहस्वपूर्ण  मुद्दों
 को  उठाना  चाहता  मैं  इस  मामले  को  तीन  दृष्टिक्रोणों  से  प्रस्तुत  करना  एक  उपभोक्ता

 के  रूप  में  दूसरे  मजदूर  संघ  के  कार्यकर्त्ता  के  रूप  में  और  तीसरे  संसद  सदस्य  के  रूप  में  आज  स्थिति
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 ऐसी  है  कि  देश  में  दूर-संचार  व्यवस्था  इस  हड़ताल  के  कारण  पूरी  तरह  से  ठप्प  हो  गयी  हैं  !  वास्तव

 में  मंत्रालय  इस  मामले  पर  पिछले  पन्द्रह  दिन  से  चुप  है  ।

 जो  समाचार  आज  मुझे  अपने  चुनाव  क्षंत्र  .  से  प्राप्त  हुआ  है  वह  यह  है  ।  मेरे  चुनाव  क्षंत्र

 तिश्वल्‍ला  में  एक  अस्पताल  हैं  जहां  शव  रखे  जा  रहे  हैं  और  वह  खाड़ी  के  देशों  से  मृतकों  के  संबंधियों

 की  प्रतीक्षा  कर  रहे  शव  शीतागार  में  रखे  जाते  कितु  चुंकि  शवगृह  में  शव

 की  कोई  जगह  नहों  है  इसलिए  में  शव  नाहट  रखे  जाते  हैं  और  इसलिए  सारे  क्षंत्र  में  दुर्गन्ध  आती

 है  ।  ऐसा  इसलिए  हो  रहा  है  क्‍योंकि  मृतकों  के  जो  संबंधी  खाड़ी  देशों  में  हैं  उन्हें  संदेश  नहीं  मिलते

 और  इसलिए  वे  शवसंस्कार  के  समय  उपस्थित  नहीं  हो  सकते  इस  हड़ताल  के  कारण  मेरे

 चुनाव  क्षेत्र  में  यह  स्थिति  यह  मलयालय  के  प्रमुख  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  है  ।  मुझे

 यही  समाचार  प्राप्त  हुआ  है  ।

 एक  और  बात  अहमदाबाद  में  नगर  के  महापौर  ने  टेलीफोन  पर  माल्यापंण  किया  और

 इसे  दफना  दिया  ।

 देश  में  यह  स्थिति  है  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  सरकार  किस  प्रकार  मामले  को  निपटाएगी  ।

 यह  सरकार  इस  सदन  में  यह  दिखा  रही  है  कि  यह  एक  ऐसी  सरकार  है  जो  काम  कर  रही  किंतु
 में  कहता  हैँ  कि  यह  एक  ऐसी  सरकार  है.जो  समस्याओं  -  की  ओर  ध्यान  नहीं  देती  हैं  और  यह  अच्छी

 तरह  से  सिद्ध  हो  गया  क्योंकि  आपका  इन  दिनों  इस  मामले  को  मजदूर  संगठन  के  प्रतिनिधियों  के

 साथ  का  कोई  विचार  नहीं  मजदूरों  द्वारा  उठाई  गई  मांगें  सही  निश्चित  रूप  से  इस  मामले
 को  देश  के  सभी  श्रमजीवी  वर्गों  का  समर्थन  प्राप्त  हैं  क्योंकि  यह  उनकी  सेवा-छर्तों  से  संबंधित  है  और
 उनमें  भी  जो  लोग  एक  ही  कार्यकर  रहे  हैं  मेदभाव

 1.00  म०प०
 ा

 *
 वे  समान  वेतन  चाहते  हैं  जोकि  एक  और  स्वाभाविक  मुद्दा  आप  इसे  हल  करने  के  लिए

 व  उनकी  बात  सुनने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  इसी  कारण  स्थिति  यहां  तक  पहुंच  गई

 एक  उपभोक्ता  की  हैसियत  से  मैं  कहता  हूं  कि  14  अक्टूबर  के  बाद  कोई  किराया  या  टेलिफोन

 शुल्क  नहीं  किया  जाना  जबकि  इन  श्रमिकों  ने  हड़ताल  आरम्भ  कर  दी  अन्यथा  हम

 शुल्क  न  देने  के  लिए  एक  सविनय  आन्दोलन  आरम्भ  कर  देंगे  ।

 प्तभापति  महोदय  :  माननीय  संसदस्य  अब  दोपहर  के  भोजन  बाद  भाषण  जारी  रखेंगे  ।  अब

 सभा  दोपहर  के  भोजन  लिए  स्थगित  की  जाती  है  ।

 1.01  भ०  १०

 तत्पशचात्‌  लोकसभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 बनती  पनननमन  नमन  अमन
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 हर  ञ  ब्द
 कक

 रद अविलम्बीय  लॉक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ६:  7  1986

 206 म०  प०

 भध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  2.06  म०  प०  पर  पुनः  समबेत  हुई  ।

 सहोदय  पीठासीन  हुए  |

 अविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यानाकषंण

 दूर  संचार  विभाग  के  जूनियर  इंजोनियरों  द्वारा  प्रान्दोलन

 |

 हरी  डो०  एन०  रेड्डी  :  सबसे  पहले  मैं  आपको  बधाई  देना  चाहता  हूं
 मैंने  आज  ही  आपका  नियन्त्रण  पत्र  प्राप्त  किया  है  आपके  विवाह  के  अवसर  पर  आपको  तहे  दिल  से
 बधाई  और  मंगल  कामनाएं  ।

 अनेक  मानतोय  सदस्य  :  हम  सभी  की  ओर  से  बधाई  ।

 भरी  डो०  एन०  रेडडो  :  में  सबसे  पहले  आपको  बधाई  देना  न्नाहता  हूं  ।

 प्रो०  मधु  वण्डव्ते  :  व्यवस्थो  का  प्रश्न  क्‍या  कोई  व्यक्ति  भावी  तिथि  में
 आज  शादी  कर  सकता  है  ?

 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपने  सभी  मित्रों  से  मद्रास  आने  का  अनुरोध  करता

 यह  मेरा  अनुरोध  है  ।  श्री  थम्पन  थामस  ।

 ह  क्री  थम्पन  कामस  :  उपाध्यक्ष  यदि  यही  स्थिति  जारी  रहती  है  तो  मैं  14  अक्टूबर
 से  आगे  के  समय  के  लिए  ग्राहकों  के  अदायगी  के  दायित्व  का  उल्लेख  कर  रहा  मैं  समभता  हूं  कि

 भारत  वर्ष  में  कोई  भी  ग्राहक  14  अक्टूबर  के  बाद  के  समय  के  छूल्क  की  अदायगी  के  लिए  उत्तरदायी

 नहीं  क्योंकि  कोई  प्रतिकर.नहीं  है  ।  वे  हमारे  लिए  कोई  सेवा  उपलब्ध  नहीं  करा  रहे  हैं  और  बिना

 कोई  सेवा  प्रदान  किए  वे  हमसे  प॑सा  नहीं  ले सकते  ।  एक  उपभोक्ता  की  हैसियत  से  मैं  समझता  हूं  कि

 भारत  में  टेलिफोन  के  उपभोक्ताओं  को  यह  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  कि  वे  विभाग  को  धन  राशि

 की  अदायगी  मैं  समझता  हूं  कि  गांधी  जी  के  सविनय  अवज्ञा  आन्दोलन  के  उपदेशों  के

 अनुसार  उसके  अनुसार  जहां  लोगों  के  साथ  अन्याय  किया  जाता  है  वहां  उन्हें  अदायगी  नहीं
 करनी  आाहिए  |

 फिर  एक  श्रमिक  संग्रहकर्ता  की  हैसियत  से  मैं  उन  मुद्दों  का  उल्सेख  करना  च'हूंगा  जो  कि
 इस  आन्दोलन  से  उभरा  है  और  जो  यह  दर्शाता  है  कि  चतुर्थ  वेतत  आयोग  ने  श्रमिकों  की  समस्याओं

 कहा  तक  समाधान  किया  है  और  उसके  कारण  कंसे  असंगतियां  पंदा  हुई  भारत  में  श्रमिक
 संगठन  समान  कार्य  के  लिए  समान  वेतन  की  मांग  कर  रहे  हैं  उन्होंने  वही  बात  जूनियर  इन्जीनियरों
 पर  लागू  क्‍यों  नहीं  की  जोकि  तकनीकी  काय॑  करते  हैं  ?  वे  भी  तकनीकी  काये  कर  रहे  परन्तु  उनका
 ध्यान  नहीं  रखा  उन्हें  वह  वेतन  नहीं  दिया"जा  रहा  है  जोकि  संभवत  किसी  सावंजनिक  क्षेत्र
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 के  उपक्रम  में  एक  सफाई  कर्मचारी  को  मिल  रहा  उनकी  यह  स्थिति  सफाई  कमंचारी  न

 ही  अन्य  सुविधाओं  के  रूप  अधिक  धनराशि  मिल  रही  यदि  स्थिति  इस  प्रकार  है  तो  यह्‌
 बांछनतीय  और  स्वाभाविक  बात  है  कि  वेतन  आदि  के  संबंध  में  श्रमिकों  की  मांगों  पर  विचार  किया

 जाना  चाहिए  व  उनको  निपटाया  जाना  यह  एक  बहुत  समय  के  लम्बित  पड़ा  मसला

 यह  वह  मसला  जिस  पर  आप  उनके  साथ  बातचीत  कर  सकते  थे  और  उनके  साथ  निपटा

 सकते  थे  ।  परन्तु  आपने  बैसा  नहीं  किया  ,

 श्रमिकों  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दे  स्वाभाविक  हैं  और  उन्हें  हमारा  समर्थन  चाहिए  और  नैतिक

 रूप  से  समर्थन  देना  चाहिए  ।

 परन्तु  उपओकताओं  को  कठिनाई  में  झलने  की  कार्यवाही  करने  का  जो  रास्ता  उन्होंने  अपनाया

 है  वह  परेशानी  में  डालने  वाला  उसके.स्थान  पर  उन्हें  अन्य  श्रमिक  संगठनों  से  विचार  विमां

 करके  पूर्ण  रूप  से  हड़ताल  करनी  चाहिए  थी  और  सरकार  उस  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करती  ।  खैर  में

 इसके  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं  ।  परन्तु  इस  मुद्दे  को  अतिशीघ्र  निपटा  देना  भाहिए  ।

 मुझे  यह  भी  मालूम  हुआ  है  कि  संचार-प्रणाली  के  लिए  आप  जो  प्रौद्योगिकी  अपना  रहे
 बह  पूर्णतया

 आपਂ  उन  संचार  प्रणांली  के  बारे  में  बता  रहे  थे  जोआप  दविदेश्षों  से  आयात  कर  रहे  थे
 विभिन्‍न  प्रकार  प्रौद्योगिकी  जिनको  आप  विदेशों  स ेआयात  कर  रहे  अब  तक  या  विफल
 सिर्द्ध  हुई  प्रणालीਂ  अथवा  एल०  टी०ਂ  जो  भी  कुछ  नए  तकनीकी  व्यक्तियों
 के  कारणं  जो  उनकी  व्यबस्था  कर  रहे  हैं  संपूर्ण  राष्ट्र  में  गतिरोध  उत्पन्न  हो  गया

 यहां  मैं  इस  बात  का  उल्लेख  कि  जिस  प्रौद्योगिकी  का  आप  विदेशों  से  आयात

 कर  रहे  हैं  वह  घटिया  है  जिन्हें  अन्य  देशों  द्वारा  अस्तरीकृत  किया  गया  हैं  जिसमें  फ्रेंच  प्रणाली  भी
 शामिल  जब  भाप  ऊंची  कीमत  पर  इसका  आयात  कर  रहे  थे  तभी  भी  सम्बन्धित  इंजीनिग्ररों
 द्वारा  इसकी  आलोचना  की  गई  थी  और  एक  धड़े  समाचार  के  रूप  में  यह  बात  समाचार-पत्रों  में
 भी  आ  चुकी  इसलिए  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि भारत  सरकार  व  दूर  संचार  मंत्रालय  को  उन
 स्वदेशी  तरकों  का  पता  लगाना  चाहिए  जो  हमारे  देश  के  लिए  उचित  उस  प्रणाली  का  विकास
 किया  जाना  चाहिए  जो  हमारे  देश  के  अनुकूल  है  परन्तु  अब  तक  इस  दिशा  में  कोई  कोशिश  नहीं

 ॥

 की  गई

 दूरसंचार  विभाग  में  रोजगार  की  झर्ते  भी  चिन्ताजनक  आप  अब  भी  टी०  पी०
 ट्रेनिंग  का  प्रयोग  कर  रहे  बहुत  कम  मजदूरी  पर  आप  भार०  टी०  पी०  के  रूप  में

 लोगों  को  लगा  रहे  हैं  और  उनकी  सेवाओं  का  लाभ  उठा  रहे  बहुत  से  स्थान  हैं  जिन्हें  अभी
 तक  भरा  नहीं  गया  बहुत  बार  इस  सदन  में  जो  उत्तर  दिया  गया  वह  यह  है  कि  कुछ  वित्तीय
 कठिनाइयां  हैं  और  इस  कारण  विभाग  लोगों  को  नियुक्त  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  और  वित्त
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 थम्पन  थामस  ]  ॥

 मंत्रालय  ने  जो  दृष्टिकोण  अपनाया  है  उसके  कारण  विभाग  में  विद्यमान  रिक्त  स्थानों  को  भरा  नहीं
 जा  रहा  परिणामस्वरूप  आर०  टी०  पी०  और  अन्य  ऐसी  ही  श्रेणियों

 का  शोषण  हो  रहा

 है  ।  आपको  उपयुक्त  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करके  और  उचित  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करके  इस
 प्रकार  के  शोषण  को  रोकना  चाहिए  और  उपभोक्‍ताओं  को  इन  कठिनाइयों  से  बचाना  चाहिए  ।

 आज  यह  बात  मेरे  ध्यान  में  लाई  गई  है  कि  आप  प्रत्येक  टंलेक्स  मशीन  के  लिए  प्रैस  में

 10,000  रुपया  ले  रहे  हैं  ।  येदि  वे  अपने  दिल्‍ली  स्थित  कार्यालयों  में  लगाना  चाहते  हैं
 तो  भाप  बिना  ब्याज  के  उनसे  10,000  रुपया  ले  रहे  हैं  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  इस  प्रकार  इस
 राशि  को  क्‍यों  ले  रहे  इसका  अर्थ  केवल  यह  है  कि  आप  प्रेस  फो  टेलीप्टर्स  द्वारा  समाचार  देने

 में  दकावट  डाल  रहे  इससे  तो  केबल  उपभोक्ताओं  को  परेद्ानी  होती  है  ।

 यहां  मैं  इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  आज  उस  प्रकार  की  यह  स्थिति  हैं  जो  अपने

 आपको  एक  सरकार  सिद्ध  करना  चाहती  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  श्रमिक  संधों

 के  साथ  बातचीत  करके  इस  मामले  को  निपटाया  जाना  ओर  मु  यह  कहते  हुए  खुशी  हैं  कि

 मंत्री  महोदय  ने आज  दोपहर  बाद  जो  वक्तव्य  दिया  है  उसमें  यह  बताया  गया  है.कि  आप  श्रमिक

 संधों  के  प्रतिनिधियों  क ेसाथ  बातचीत  कर  रहे  मैं  मन्त्री  महोदय  व  विभाग  से  मामले  पर

 रचनात्मक  रवैया  अपनाने  और  देश  की  जनता  के  हित  के  लिए  इसे  निपटाने  का  अनुरोध  करूंगा  ।

 धन्यवाद  ।

 श्री  इम्द्रजीते  गुप्त  :  मैं  समझता  कि  इस  आन्दोलन  जिन  उद्देश्य  के  लिए

 हुआ  ससका  ओऔचित्य  सिद्ध  हो  चुका  है  ।  इस  आन्दोलन  के  माध्यम  से  वे  जिस  बात  को  सिद्ध  करन

 चाहते  थे  वह  पर्याप्त  रूप  से  सिद्ध  हो  चुकी  काफी  हृद  स्वाभाविक  है  कि  देश  की  जो  इस
 आंदोलन  के  कारणों  को  जानने  की  इन्छुक  को  भी  पता  लग  गया  हैं  और  आज  भारतीय  संसद

 लोकसभा  में  भी  इस  विषय  कर  चर्चा  हो  रही

 अब  इस  गतिरोध  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  साहसिक  कदम  उठाया  सरकार  का  कार्य

 मैं  आवश्यक  सेवा  अधिनियम  के  अन्तगंत  कार्यवाही  करने  की  धमकी  वे  पक्ष  में  नहीं  बहुत
 समय  ही  श्रमिक  संघों  के  आंदोलन  ने  इस  आवश्यक  सेवा  अधिनियम  की  अवधारणा  का  पूरी  शक्ति

 से  विरोध  किया  जिन  लोगों  से आवदयक  सेवा  अधिनियम  का  :  पक्ष  लिया  था  उन्होंने  यह  सोचा

 था  कि  आवश्यक  सेवा  अधिनियम  के  अन्तगंत  कार्यवाही  की  धमकी  से  शायद  हड़ताल  होने  से  बच

 जायेगी  परन्तु  इस  प्रकार  की  कोई  बात  नैहीं  हुई  ।  यदि  मजदूर  ईमानदारी  से  यह  अनुभव  करते  है
 कि  उनकी  कुछ  उचित  मांगें  हैं  तो  उन्हें  ऐसी  धमकियों  से  डराया  नहीं  जा  सकता  ।  मैं  केवल  एक

 मुख्य  बात  कहना  चाहता  हुं  जिस  सन्दभ  में  ये  सभी  बातें  हो  रही  हैं  उसे  एक  व्यापक  संदर्श  के

 रूप  में  देखा  जाना  चाहिए  ।  ये  सभी  बातें  उसी  नई  प्रौद्योगिकी  के  आगमन  से  सम्बन्धित  है  जिनकी

 प्रधानमंत्री  विधाष  रूप  इतनी  दुढ़ता  से  पक्ष  ले  रहे  है  कि  देश  में  अपनी  सभी  सेवाओं  के

 करण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का  आयात्त  करके  स्थापित  किया  जाना  अब  केवल  दूर  संचार  में
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 ही  यह  सब  नहीं  हो  रहा  मैं  जानता  हूँ  परन्तु  मैं  अन्य  क्षंत्रों  के  विस्तार  में  नहीं  जाऊ गा  क्योंकि

 समय  का  अभाव  है  ।  दो  बातें  सामने  आती  एक  बात  तो  परम्परागत  नौकरशाहों  प्रौद्योगिकी
 विदों  के  हितों  के  बीच  संघर्ष  को  यह  बात  यहां  भी  सच  क्‍योंकि  आप  प्रौद्योगिकी  को  उच्च
 दक्षता  प्राप्त  व्यक्तियों  के  बिना  नहीं:-चला  जिन्हें  इस  नए  उपकरण  को  के  लिए
 हयक  प्रौद्योगिकीय  प्रश्षिक्षण  दिया  गया  हलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  काम  करने  वाले  व्यक्ति

 इस  उपकरण  व  अन्य  नए  उपकरणों  को  सम्भाल  रहे  हैं  जो  अब  आ  रहे  हैं  व

 भविष्य  में  आयेंगे  ।  हमारे  यहां  बहुत  समय  से  कम  से  कम  ब्रिटिश  काल  से  जिस  सामान्य  प्रण,ली

 का  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  वह  यह  है  कि  प्रत्येक  बात  को  केवल  वारिष्ठता  के  आधार  पर  देखा
 जाना  चाहिए  ।  केवल  वरिष्ठा  हो  एक  ऐसा  अच्छा  माध्यम  है  जिसमें  से  होकर  प्रत्येक  व्यक्ति  को

 गुजरना  पड़ता  यह  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  के  अनुरूप  यही  होगा  या  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  की
 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  इससे  नहीं  समस्या  यह  है  ।  इसलिए  स्वाभाविक  रूप  ये  जो  व्यक्ति
 तकनीकी  दृष्टि  से  दक्ष  जो  इन  जटिल  उपकरणों  को  संभाल  रहे  हैं  वे अवश्य  ही  यह  अनुभव  करते

 हैं  कि  उन्हें  जितना  मिलना  उतना  नहीं  मिल  रहा  है  ।  अपेक्षाकृत  बड़ी  आयु  के  लोगों  की  ओर
 से  कुछ  विरोध  हो  सकता  क्योंकि  जैसा  आप  कह  रहे  थे  कि  केवल  मंट्रिक  पास  व  ही  योग्यता

 '
 बाले  व्यक्तियों  को  वरिष्ठता  के  आधार  पर  पदोन्नति  दे  दी  गई  है  और  जो  इन  लोगों  से  वरिष्ठ

 जो  अधिकांश  पिछले  पांच  या  छः  वर्षों  में  भर्ती  किये  गये  इस  प्रकार  से  मे  प्रौद्योगिकी  रूप  से
 दक्ष  लोग  कनिष्ठ  इस  प्रकार  यह  संघषं  न  केवल  यही  पर  बढ़ेगा  अपितु  मैं  समभता  हूं  कि  आने
 वाले  दिनों  में  भी  हमारी  अर्थव्यवस्था के  अन्य  क्षंत्रों  में  भी  यह  संघे्ष  बढ़  जब  तक  इस  मामले
 को  उचित  ढंग  से  हल  नहीं  क्रिया  तब  तक  संघर्ष  जारी  रहेगा  |  इस  मामले  पर  बहुत  से  झगड़े
 व  आंदोलन  भी  हो  सकते  हैं  ।  प्रांसगिक  रूप  से  दक्ष  व्यक्तियों  को  कार्य  पर  नहीं  लगाया  जाएगा  और
 यदि  उपकरणों  को  उचित  प्रकार  से  चलाया  नहीं  जाएगा  तो  उपकरण  भी  हो  सकते  हन  कीमती
 उपकरणों  को  चलाने  वाले  योग्य  व्यक्ति  ही  होने  हमारे  देश  में  अब  तक  ऐसे  व्यक्तियों  की
 कमी  हैं  ।  अब  हमें  उनकी  तकनीकी  योग्यता  व  प्रशिक्षण  पर  विशेष  ध्यान  देना  इन  इस्जीनियरों
 की  मांगें  प्रत्येक  व्यक्ति  और  सरकार  द्वारा  सहानुभूति  पूवंक  समझी  गई  मेरा  विश्वास  है  कि
 आपके  अपने  वक्तव्य  के  अनुसार  कुछ  वर्षों  पहले  एक  सरीन  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  उस  सरीन
 समिति  ने  भी  यह  मान  लिया  था  कि  इन  लोगों  को  तकनोंकी  रूप  से  प्रशिक्षित  तकनीकी  कंमंचारी
 व  संवर्ग  के साथ  उजित  व्यवहार  किया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  उचित  पारिश्रमिक  व  प्रगति  के
 अवसर  मिलने  चाहिए

 यह  बात  अनुभव  की  गई  है  कि  वेतन  आयोग  कार्य  मूल्यांकन  के  प्रइन  की  जांच  नहीं  कर
 इस  बात  को  उन्हीं  पर  छोड़  दीजिए  परन्तु  इसने  कहा  है  कि  उनके  लिए  अवश्य  ही  कुछ  किया

 जाना  चाहिए  ।  मैं  यह  कहुंगा  कि आप  आज  दोपहर  बाद  कुछ  बातचीत  करने  जा  रहे  हैं  मैं  ऐसी
 बात  नहीं  कहना  चाहता  जिससे  स्थिति  बिगड़  सकती  श्री  कुमारमंगलम  ने  कहा  हैं  ।  बह  उससे
 निपटने  में  दक्ष  कुछ  प्र  एन  उदाहरण  के  तौर  पर  यदि  इन  संशोधित  वेतनमानों  को  स्वीकार
 कर  किया  जाता  है  तो  आप  इन्हें  कब  से  लागू  करने  के  लिए  तैयार  वेतन  आयोग  ने  सिफारिश

 1986  से  लागू  करने  क्रो  बात  कही  अब  स्थिति  यह  है  कि  सरकार  ने  इसे  |  जनवरी
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 इन्द्रजीत
 कर  दिया  परन्तु  जहां  तक  इस  लोगों  का  सम्बन्ध  है  मैं  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  उनके  मामले  में

 प्रशिक्षण  व  उनके  सेवा  काल  के  आधार  पर  क्‍या  उन्हें  कुछ  और  पहले  से  लागू  करने  पर

 विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 अब  प्रइन  यह  है  कि  आप  यह  कह  रहे  हैं  कि  हम  इस  कार्य  मूल्यांकन  के  काम  को

 एक  दिन  में  समाप्त  नहीं  कर  सकते  ।  इसके  लिए  समय  की  आवश्यकता  किसी  उच्च  स्तरीय

 समिति  की  नियुक्त  की  मैं  नहीं  जानता  हूं  और  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तथाकथित  उच्च

 स्तरीय  समिति  के  सदस्य॑  कौन  मैं  मानता  हूं  कि  वे  मुख्यतः  नौकरबश्ञाह  मंत्रालय  के  अधिकारी

 आदि  ।  वे  निश्चित  रूप  से  इस  कार्य  को  नहीं  करं  सकते  ।  उन्हें  कुछ  तथाकथित  परामछांदाता

 या  किन्‍्हीं  अन्य  व्यक्तियों  को  नियुवत  करना  पड़  यह  मैं  नहीं  जानता  कि  किन  लोगों  को  आप

 हमें  इस  बारे  कोई  सूचना  देते  हैं  तो  हम  इस  बारे  में  अधिक  विवेक  पूर्ण  होंगे  ।

 ु  इस  क्षेत्र  में  परामशंदाता  निजी  क्षेत्र  के  लोगों  में  ल ेलिए  जाते  हैं  और  मैं  इस  बात  को

 भल्लीं  प्रकार  नहीं  जानता  कि  किस  प्रकार  से  वे  इन  दूरसंचार  इन्जीनियरों  के  कार्यो  का  मूल्यांकन
 करेंगे  ।  हस  प्रकार  की  बातों  का  सामान्य  समय  व  गति  के  अनुसार  अध्ययन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 स्वाभाविक  रूप  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  हो  सकती  कि  यह  कार्य  किस  प्रकार  व  कितने

 समय  में  किया  यह  कब  समाप्त  होगा  और  यदि  समाप्त  ही  गया  तो  क्या  इसे  स्वीकार  किया

 जायेगा  और  कया  यह  लागू  करने  योग्य  होगा  ।  इन  सभी  बातों  के  बारे  में  कुछ  भी  निश्चय  नहीं  है  ।

 कठिनाई  यह  है  कि  इतने  लम्बे  आंदोलन  में  लगे  लोग  समभौता  चाहते  हैं  जिसके  बारे  में  कुछ  भी

 निश्िच्रत  नहीं  है  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  यह  संभव  है  मैं  कहते  हुए  भिककता  हूं  क्योंकि  मैं  नहीं  जानता  कि

 श्री  कुपारमंगलम  की  प्रतिक्रिया  कया  होगी  ।  जल्दी  समझौता  के  लिए  में  नहीं  जानता  कि  क्‍या  यह

 सरकार  के  लिए  संभन  है  कि  इन  लोगों  के  नए  न्यूनतम  व  अधिकतम  वेतनमानों  को  स्वीकार  कर

 लिया  जाए  और  फिर  इस  काये  मूल्यांकन  को  स्थगित  रखकर  जिसे  एक  निश्चित  समयवधि  में  अबध्य

 ही  किया  जाना  वेतनमान  में  प्रत्येक  व्यक्ति  का  वेतन  वास्तविक  रूप  से  निर्धारित  किया  जा

 सकता  कार्य  मूल्यांकन  के  अनुसार"उसमें  किसी  सीमा  तक  कुछ  भिन्‍मता  होगी  ।  परन्तु  वे  जिस

 न्यूनतम  व  अधिकतम  वेवनमानों  की  मांग  कर  रहे  हैं  उसको  अब  निर्धारित  करके  उसकी  घोषणा  की

 जानी  चाहिए  ।  क्यों  नहीं  ?  *

 श्री  थामस  की  बात  ठीक  थी  |  मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उच्चमों  में  संभवत

 एक  चपरासी  अथवा  एक  सफाई  कर्मचारी  की  कुल  परिलब्धियों  इन  जूनियर  इन्जीनियरों  की  कुल
 परिलब्धियों  से  कम  नहीं  होंगी  ।  यह  एक  बेतुकी  बात  है  जो  दूभाग्यवश  हमारे.इस  देश  में  फरम्परा  से

 हुई  है  ।  एक  हृन्जीनियर  को  एक  सफाई  कमंचारी  अथवा  एक  चपरासी  से  कम  बेतन

 मिल  सकता  है  वेतन  आयोग  के  समक्ष  उनकी  मांग  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  वेतन  के

 समान  करने  की  थी  |  इस  बात  को  वेतन  आयोग  द्वारा  अस्वीकार  कर  दिया  गया  है  ।  अब  आपकी

 एक  विचित्र  स्थिति  है  जिसमें  लोग  साथ-साथ  एक  ही  जगह  काम  कर  रहे  एक  रेलवे
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 लोकोयार्ड  में  काम  कर  रहा  दूसरा  खलासी  एक  इस्पात  संयंत्र  के माशलिगथाई  में  काम  कर  रहा
 है|  दूसरा  खलाती  एक  इस्पात  संयंत्र  का  कमंचारी

 मैं  श्री  अजून  सिंह  को  यह  बता  सकता  हूं  कि  कु  वर्ष  पहले  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के

 माहलिगयाई  में  ऐसा  हुआ  है  इफ्पात  संयंत्र  में  कमंचारी  खलासी  है  और  मालडिब्बों  का  शंटिंग  आदि

 करने  के  लिए  रेलवे  खलासी  हैं  जोकि  उनके  साथ-साथ  कार्य  कर  रहे  थे  बाद  के  कमंचारी  रेलवे

 कमंचारी  हैं  और  दोनों  की  परिलब्पिों  के  बीच  का  अन्तर  300  २०  या  400  र०  केਂ  बीच  प्रतिमाह
 क्योंकि  एक  व्यक्ति  सावंजनिक  क्षेत्र  का  कमंचारी  है  इसलिए  वह  वही  कार्य  करने  वाले  दूसरे  व्यक्ति

 से  बहुत  अधिक  क्सन  प्राप्त  कर  रहा  है  लेकिन  वह  रेलब्रे  विभाग  का  कर्मचारी  ये  असंगतियां

 पहले  से  चलती  आयी  मैं  कहुंगा  कि  इत  मामले  मैं  भी  ऐसे  इन्जीनियरों  जो  इन  सभी  नए  उपकरणों

 और  उच्च  प्रौद्योगिकी  से  कार्य  करते  साथ  नए  सिरे  से  कुछ  किया  जाना  चाहिए  |  एक  नए  ढंग

 से  उनकी  स्थिति  पर  विचार  किया  जाना  यदि  ये  व्यक्ति  कल  के  भारत  का
 निर्माण  करने

 वाले  हैं  तो
 उसके  साथ  उसी  पुराने  ढंग  को  नहीं  अपनाया  जा  सकता  जोकि  हम  पहले  अपनाते  आए  हैं  ।

 इस प्रकार  ये  मेरे  सुझाव  एक  भूत  लक्षी  प्रभावों  के  बारे  में  है  कि  उनके  बारे  में  कुछ
 भाग़े  विचार  किया  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  कार्य-मूल्यांकन  को  स्थगित

 करके  मैं  समभता  हूँ  कि  उसके  बिना-सरकं।र  किसी  बात  पर  सहमत  नहीं  होगी  किस  प्रकार  का  काये

 मूल्यांकन  मैं  नहीं  जानता  वे  नए  वेतनमानਂ  की  मांग  कर  रहे  हैं  अर्थात्‌  एक  संशोधित  वेतनमान  हूं  ।

 न्युनतम  और  अधिकतम  वेतनमान  के  साथ  उसकी  वेतनमान  की  घोषणा  की  जा  सकती  उस

 वेतनमान  में  इन्जीनियरों  की  नियुक्ति  को  तदर्थ  समझौता  हो  सकता  जब  कार्य-मूल्यांकन  का  काम

 पूरा  हो  जाता  है  तौ  इसे  अन्तिम  रूप  दिया  जा  सकता  में  नहीं  जानता  कि  कया  वे  इस  बात  पर

 राहमत  हैं  अथवा  नहीं  1

 अन्त  में  मैं  यह  मैं  भी  एक  प्रकार  से  श्रमिक  संघ  का  काय॑ंकर्त्ता  मिश्चित  रूप  से

 अपने  मित्र  से  थोड़ा  अधिक  पुराना  कार्यकर्ता  |  मुझे  दुख  है  कि  ये  लोग  आंदोलन  शुरू  करने  से  पहले
 व  बाद  हमारे  समर्थन  के  हमयें  से  किसी  के  पास  कभी  नहीं  पहुंचे  ।

 वह  भी  दूसरे  केन्द्रीय  श्रमिक  संघ  से
 सम्बन्ध  रखते  वे  हमारे  पास  कभी  नहीं  अपनी

 मांगों  के  साथ  न्याय  करने  के  लिए  हमसे  कमी  नहीं  कहा  और  हमें  समर्थन  देने  क ेलिए  भी  कभी

 नहीं  कहा  ।  कम  से  कम  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  मैं  सावंजनिक  रूप  से  सामने  आ

 ्  श्री  थम्पन  थामस  :.  मैं  भी  ।

 श्री  इस्रजीत  गुप्त  :  परन्तु  उन्होंने  वसा  नहीं  ठीक  वह  उनका  अधिकार  वे

 ऐसा  कर  सकते  हैं  और  नहीं  भी  सकते  हैं  और  नहीं  भी  कर  सकते  ज॑सा  भी  वे  करना  चःहते  मैं

 उन्हें  कोई  कार्य  करने  के  लिए  मंजबूर  नहीं  कर  परन्तु  मैं  एक  बात  कहूँगा  कि  उन्हें  एक  बात
 पर  विचार  करना  चाहिए  ।  मैंने  यह  कहते  हुए  अपना  भाषण  आरम्भ  किया  था  कि  उनके  आन्दोलन
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 इन्द्रजीत  गुप्त ]

 .  से  उनके  उदय  का  औचित्य  सिद्ध  हो  गया  वे  भली  भांति  संगठित  एक  हैं  भौर  उन्होंने  अपने
 कार्यों  से यह  दिखा  दिया  है  कि  वे  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  वे  एक  सजीव  कड़ी  को  प्रभावशाली

 ढंग  ठप्प  कर  सकते  वे  ऐसा  कर  चुके  अब  मैं  समझता हूं  कि  उन्हें  इस  बात  पर  विचार  करना
 '
 चाहिए  कि  क्या  अन्तिम  समझौते  को  स्थगित  करके  अन्तरिम  कदम  उठाया  जा  सकता  हैं  जिससे

 कम  से  कमर  इस  प्रकार  कार्य  ठप्प  करने  की  जांच  की  जा  सके  ।
 ह

 सौभाग्यवश  या  दुभग्यि  वश  आजकल  श्रमिक  संघ  भी  अपने  अनुभवों  से  यह  सीख  रह॑  हैं  कि

 अपनी  मांगों  को  मनवाने  के  लिए  उन्हें  जनता  का  समर्थन  व  सहानुमृति  उसके
 जनता  को  विरोधी  श्रमिक  वर्ग  के  लिए  अपनी  मांगों  को  मनवाना  अत्यन्त  कठिन  अब

 किसी  व्यक्ति  ने  कहा  है  कि  अगर  मजदूर  संघ  लोगों  का  साथ  देना  छोड़  देंगे  तो  लोग  भी  मजदूर  संघों
 में  विश्वास  करना  छोड़  देंगे  ।  दुर्भाग्य  इस  देश  में  मजदूर  संघ  आन्दोलन  को  बदनाम  करने  वाल

 लोग  मजदूर  संघों  को  यह  कहकर  बदनाम  कंरते  जा  रह  हैं  सम्बन्ध  केवल  अपनी  अधिक
 मांगों  से  आपको  कितना  और  अधिक  धन  मिल  सकता  आप  किसी  और  बात  को  चिन्ता  नहीं
 करते  हैं  ।  लेकिन  जब  कुछ  मजदूर  संघ  अन्य  बातों  की  तरफ  ध्यान  देने  ल्क्राते  हैं  तो  हमें  कहा  जाता  -

 उन  बातों  की  चिन्ता  क्यों  कर  रहे  आपका  उन  बातों  से  कोई  लेना  देना  नहीं  आप॑

 अपनी  चिन्ता  रोजी  रोटी  तक  सीमित  फिर  हम  वहीं  करेगे  जो  हमें  ठीक  लगेगा  ।

 लेकिन  मैं  समभता  हूं  उन्होंने  एक  संघर्ष  किया  है  जिसमें  उन्होंने  अपनी  शक्ति  और  अपनी  एकता
 को  सिद्ध  कर  दिया  है  और  इस  बातचीत  में  उन्हें  इस  भावना  से  जाना  च।हिए  और  कोई  सम्मानननक
 समभौता  करने  का  प्रयास  करता  किसी  हड़ताल  अथवा  संघर्ष  में  क्‍्यां  हमारी  शत  प्रतिशत

 जीत  होती  है  ।  सरकार  को  उन्हें  धमकाना  नहीं  चाहिए  ।  यह  मुख्य  बात  अगर  आप

 उन्हें  डरायेंगे  और  इस  हड़ताल  को  बाहरी  कर्मियों  की  सहायता  से  तोड़ने  के  प्रयास  करेंगे  तो

 स्वाभाविक  श्री  कुमारमंगलम  इसे  चाहे  या  न  चाह  हमें  भी  इसमें  हस्तक्षेप  करना  पड़ेगा  क्योंकि

 इस  प्रकार  की  बात  आज  उनके  लोगों  के  साथ  हो  रही  हैं  कल  यह  किसी  और  के  साथहोगी  ।  अतः
 मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  मुझे  इस  रास्ते  पर  जाने  के  लिए  मजबूर  नकरें  तथा  ऐसा  कोई  सूत्र

 तैयार  करने  का  जिसते  कोई  समकौता  सकेऔर  इस  संघर्ष  और  विवाद  को  समाप्त  किया  जा

 सके  जिससे  जनता  को  इतना  कष्ट  हो  रहा  है  ।  न

 पिछले  पांच  दिनों  सेमें  कलकत्ता  में  अपने  परिवार  को  टेलीफोन  करनेਂ  का  प्रयास  कर  रहा  हूं
 क्योंकि  वहां  पर  कोई  बीमार  मुझे  न  तो  बुकिंगਂ  मिल  न  ही  टी०

 डिमांडਂ  और  न  ही  कालਂ  मिल  कुछ  भी  नहीं  हर  चीज  अस्तब्यस्त  अन्य
 लोग  भी  परेशानी  उठा  रहें  व्यवसायिक  समुदाय  चुप  मुके  नहीं  इसमें  कुछ  संदेह
 है  ।  मुझे  आज्ञा  थी  कि  बड़े  व्यापारी  इसके  बारे  में  अधिक  शोर  इससे  स्पष्ट  है  कि  उनके
 पास  कोई  वेकल्पिक  वंयवस्था  है  जिसके  अन्तर्गत  वह  अपना  कार्य  चला  रहे  हम  ऐंसा  नहीं  कर
 सकते  ।

 '
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 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  यह  वर्ष  समाप्त  हो  रहा  है  और  पैसा  एकजित  करने  के  लिए  व्यापारियों
 से  मांग  बहुत  अधिक  हो  सकती  हैं  उनके  लिए  चुप्पी  साधना  बेहतर  हैं  अन्यथा  ऐसा  करना
 संभव  नहीं

 '

 थ्री  इन्द्रजीत  गृप्त  :  उनके  पास  सब  जगह  अन्य  सेवायें  भी  उपलब्ध  हैं  ।  मुझे  बस  यही  कहना
 है  और  मैं  माननीय  मंत्री  से  सुनना  चाहूंगा  कि  इस  विषय  से  निपटने  के  लिए  वह  क्या  सोच  रहे
 हैं  ।

 संधार  मनन्‍्त्रो  अज ुन  :  उपाध्यक्ष  जिन  बातों  के  कारण ये  दुर्भाग्यपूर्ण
 बातें  हो  रही  है  मैं  उनके  बारे  में  भली  प्रकार  से  अवगत  हूं  और  इस  बारे  में  मैं  सभा  के  वरिस्ठ  सदस्य

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  के  साथ  केवल  अपनी  सहानुमूत्ति  व्यकतत  कर  सकता  हूं  तथा  देश  के  उन  लाखों  लोगों
 के  साथ  सहानुमूति  व्यक्त  कर  सकता  हूं  जो  विभाग  की  सेवाओं  को  लेते  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा

 हूं  कि  लोकतांत्रिक  सरकार  की  किसी  गतिविधि  में  अथवा  जनोपयोगी  सेवा  में  मुरूय  रूप  से  लोगों  का

 हित  ध्यान  में  रखना  होता  जंब  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  कहते  यद्यपि  सभा  के  दोनों  पक्षों  द्वारा

 बहुत  कुछ  कहां  गया  हमें  ज्ञात  होना  चाहिए  कि  हमें  कहां  सीमा  रेखा  खींचनी  चाहिए  ताकि  इस

 देश  के  नागरिकों  कों  उतनी  असुविधा  न  हो  कि  वे  असहनीय  हो

 मुझे  विश्वास  है  कि  त  केवल  मैं  बल्कि  मेरे  विचार  में  इस  सभा  के  सभी  वर्ग  इस  प्रस्ताव  से

 सहमत  होंगे  ।

 ज॑साकि  श्री  कुमारमंगलम  ने  कहा  यह  एक  छः  वर्ष  पुराना  मामला  हैं  ।  उन्हें  इसका  बहुत

 अधिक  अनुभव  जो  वह  कहते  हैं  मुर्भे  मंजूर  उन्होंने  उसंका  भी  उल्लेख  किया  है  कि  कब  क्या

 हुआ  है  और  किसी  समय  मामलों  पर  फैसला  क्‍यों  नहीं  हो  इस  बारे  में  भी  मैं  उनके  कथन

 को  उचित  कहूंगा  यद्यपि  इसके  विपरीत  कुछ  जानकारी  हो  सकती  मैं  सभा  से  दो  या  तीन  मूल
 बातों  पर  विचार  करने  के  लिए  कहूंगा  जिनके  बारे  में  मैं  समझता  आप  भी  मुझसे  सहमत  होंगे

 और  उन  पर  कोई  विवाद  नहीं  एक  इसं  समस्या  पर  कितनी  सम्तितियों  बँठ  चुकी  हैं  तथा

 सिफारिशों  दे  चुकी  आपने  कई  नाम  बताये  हैं  ओर  मैं  समझता  हूਂ  कि  एक  दो  नाम  हैं  जब  मामले

 को  लिया  गया  था  और  मैं  फिर  गुप्त  स ेसहमत  कि  समस्या  वेतनमान  की  नहीं  है  लेकिन  यह

 उसका ही  परिणाम  है  ।  इस  समय  हमारे  सामने  समस्या  का  मूल  कारण  है  तथा  रहेगा  है  कि  हमें

 उच्च  प्रौद्योगिकी  कार्यकरण  के  साथ  तालमेल  बंठाना  है  ।  म्‌  केवल  उन  कमंचारियों  के  लिए  जो  इन

 म्षीतों  को  चलायेंगे  बल्कि  हमारे  लिए  जो  उन्हें  प्रयोग  और  यह  मेरे  विचार

 से  एक  कारण  है  जिसकी  वजह  से  यह  खिंचाव  आंया  मैं  हमेशा  इस  बात  का  समथंक  रहा  हूं  कि

 नये  तकनीशनों  को  जो  हमारी  मशीनों  तथाਂ  प्रणालियों  को  न  केवल  सम्मान  मिलना  चाहिए

 बल्कि  बनको  मिलने  वाला  वेतन  तकनीकी  व्यक्ति  के  स्तर  के  अनुरूप  मिलना  चाहिए  और  मुझे

 विश्वास  हैं  कि  प्रधानमंत्री  के  वक्तव्य  की  पीछे  यही  भावना  जब  उन्होंने  इस  देश  के  में

 प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करने  के  लिए  आह्वान  किया  जिससे  विकास  की  गति  और  तेज  होती
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 ७  अंजू  व  सिंह

 साथ  ही  मैं  और  इस  सभा  का  कोई  भी  सदस्य  इस  बात  से  बेखबर  नहीं  है  कि  कतिपय
 प्रणालियां  हैं  जिनके  माध्यम  से  हम  इस  समय  कारये  कैर  रहे  हैं  तथा  आने  वाले  कुछ  समय  तक  हमें
 उसी  प्रणाली  में  कार्य  करना  हम  कितने  ही  उतावले  हो  हम  कितने  ही  नाराज  हो

 मैं  आपकी  एक  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूँ  कि  अगर  वक्तव्य  से  यह  घारणा  बनी  कि
 श्री  कुमार॒मंगलम  मेरे  पास  या  किसी  अन्य  के  पास  आए  थे  और  हम  उन्हें  संतुष्ट  नहीं  कर  तो
 मैं  यही  कह  सकता  कि  वह  मेरे  पास  आए  थे  और  मैंने  यह  प्रयास  किया  था  लेकिन  वह  जितने

 गुस्से  स ेआए  थे  उससे  भी  अधिक  गस्‍्से  के  साथ  लौट  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  वह  एक  श्रमिक  संघ  के  नेता  हैं  ।

 et  श्री  अरजु  नसिह  :  यह  ठौक  लेकिन  मेरे  विचार  से  उन्होंने  इस  पर  एतराज  किया

 लेकिन  मैं  इसे  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  मंशा  कभी  नहीं  थी  ।  लेकिन  तथ्य  यही  है  कि  उन्हें
 स्पष्ट  करने  का  प्रयास  किया  गया  था  जो  मेरे  विचार  से  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  जिस  पर  हम  टिप्पणी
 कर  सकते  हैं  ।

 इस  मामले  में  बात  यह  है  कि  वेतन  आयोग  के  नियुक्त  होने  से  पहले  इस  मामले  को  लिया
 गया  था  और  यद्यपि  मैं  यह  कहना  नहीं  यह  एक  स्पष्ट  वक्तव्य  है  लेकिन  मेरे  पास  जो
 जानकारी  हैं  उससे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  बेतत  आयोग  को  हवाला  दिया  गया  था  जिसकी
 कारी  श्रम्न  संघ  के  लोगों  तथा  सेवाभों  को  फिर  भीँ  वेतन  आयोग  ने  संपूर्ण  केन्द्रीय  सरकार  की

 सेवाओं  पर  ध्यान  दिया  है  और  इसका  प्रतिवेदन  आ  चुका  है  ।

 सभी  बेतन  आयोगों  के  प्रतिवेदनों  से सदेव  कुछ  समस्याएं  पैदा  होती  यह  पहली  दफा

 नहीं  हुआ  आप  किसी  भी  वेतन  आयोग के  प्रतिवेदन  को  तो  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के

 आने  के  बाद  समस्याएं  खड़ी  होती  रही  हैं  क्योंकि  यह  सापेक्षता  का  प्रदन  यह  कई  अन्य  समानताओं

 का  प्रदन  है  और  यह  सब  बातें  होती  हैं  और  कुछ  लोग  महसूस  करते  हैं  कि  उनके  साथ

 न्याय  नहीं  किया  गया  है  और  वे  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  आने  के  तुरन्त  बाद  संघर्ष  शुरू  कर

 देते  हैं  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  समझकर  चलता  है  कि  एक  बार  वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  आ  जाता

 है  तो  कम  से  कम  अगला  वेतन  आयोग  नियुक्त  होने  तक  कोई  सुनबाई  नहीं  होती  लेकिन  ऐसा

 नहीं  होता  है  ।  इस  मामले  में  भी  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  ने  महसूस  किया  कि  जो  वेतन  आयोग  ने  जो

 उनके  लिए  वह  उनके  प्रति  उचित  नहीं  वेतन  आयोग  ने  भी  जहां  तक  इन  लोगों  का  संबंध

 है  अपनी  सिफारिशें  अन्तिम  रूप  से  नहीं  की  उनका  मामला  विद्योष  रूप  से  विचार  करने  योग्य

 बताते  हुए  तथा  अपनी  इसमें  असमथंता  व्यक्त  करते  वेतन  आयोग  ने  कार्य  मूल्यांकन  के  किसी
 आधार  का  सुभाव  दिया  जैसा  कि  रिकार्डों  से.पता  चलता  मेरे  विचार  से  वेतन  आयोग
 की  इस  टिप्पणी  का  असर  यह  हुआ  था  कि  प्रथम  खोसला  आयोग  नियुक्त  किया  गया  था  4  मैं  यह
 भी  नहीं  कह  सकता  कि  आप  इससे  ससमंत  हैं  अथवा  लेकिन  कम  से  कम  मौन  स्वीकृति  अवश्य

 अगर  सहमति  अगर  मौन  स्वीकृति  थी  तथा  श्रीमती  खोसला  के  त्यागपत्र  देने  की
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 पूर्ण  घटना  न  हुई  होती  मेरे  विचार  यह  समस्या  उत्पन्न  न  हुई  होती  क्योंकि  यथासमय  '

 उन्होंने  अपना  प्रतिवेदन  दिया  होता  और  उस  प्रतिवेदन  अच्छे  या  ब्रेके  लिएजो  भी

 विच्चार  किया  जाता  तथा  कार्यवाही  की  जाती  ।  उन्होंने  क्‍यों  त्यागपत्र  दिया  और  उसके

 पीछे  क्या  कारण  के  मैं  उनमें  जाना  नहीं  क्‍योंकि  मेरा  वास्ता  उससे  नहीं  उनके

 व्यागपत्र  से  यह  संदेह  उत्पन्त  हुआ  था  कि  शायद  सरकार  इस  मामले  के  साथ  खिलवाड़  करना

 चाहती  है  तथा  इस  मामले  पर  निर्णय  नहीं
 '  लेना  चाहती  जैसी  बात  चल  रही  ऐसी

 स्थिति  कतिपय  परिस्थितियों  में  शायब  ऐसा  संदेह  करना  न्यायोचित  कतिपय  परिस्थितियों
 :  में  यह  बिल्कुल  ही  उचित  नहीं  परन्तु  मैं  इसे  यहीं  पर  छोड़ता  मैं  कहूंगा  कि  अगर

 कार्य  मूल्यांकन  के  लिए  समिति  बनाने  की  बात  को  सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  किया  अथवा

 मौन  स्वीकृति  प्रदान  की  थी  तो  वेतन  आयोग  द्वारा  यह  टिप्पणी  करने  के  मेरे  विचार  समिति

 नियुक्त  करने  के  सिद्धांत  पर  ऐसी  स्थिति  में  एतराज  नहीं  करना  चाहिए  हमेशा  ध्यान  में  रखने

 वाली  बात  यह  होती  हैं  कि  निर्णय  को  टालने  के  लिए  समिति  को  बहाना  नहीं  बनाना  मैं

 इस  बात  से  इन्कार  नहीं  करूंगा  कि  कतिपय  परिस्थतियों  में  समिति  की  नियुक्ति  स्थिति  को  टालने  के

 लिए  एक  साधन  के  रूप  में  इस्तेमाल  की  जा  सकती  है  और  उस  स्थिति  में  प्रत्येक  व्यक्ति  सहमत  भी

 होता  है  कि  ऐसा  किया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  कतिपय  स्थितियों  में  यह  आवश्यक  होता  है  कि  वर्त  मान

 स्थिति  को  ठीक  किया  जाये  और  उसके  बाद  उस  पर  दुबारा  से  विचार  किया  मेरे  विचार  से

 मैं  इस  बात  को  पूर्णतया  रह  करना  चाहूंगा  कि  श्री  अग्रवाल  की  अध्यक्षता  में  जो  दूरसंचार  सचिव

 नियुक्ति  की  गयी  कार्य  मूल्यांकन  समिति  एक  ऐसी  समिति  नहीं  थी  जिसे  केवल  मामले  को  टालने

 अथवा  लटकाने  के  लिए  गठित  किया  गया  मैं  समिति  से  निवेदन  करूंगा  मैं  सभा  को  सूचित

 करना  चाहूंगा-कि  वह  अपनी  सि  फारिशें  अपना  कार्य  शुरू  करने  के  एक  माह  अन्दर  दे  दें  और

 10  1986  तक  निश्चित  रूप  से
 दे  दें  ।

 श्री  इनइजोत  इस  समिति  के  सदस्य  कोन,हैं  ?  क्या  वे  सभी  अधिकारीगण

 झी  अजु न  सिह  :  सदकय ये  हैं  :

 श्री  एस  ०  एम०  चेयरमैन

 श्री  वी०  देवराजन--सदस्य  वित्त  तथा  अतिरिक्त

 दूरसंचार  विभाग

 श्री  बी०  सी०  संयुक्त  सचिव  वित्त  मन्त्रालय

 श्रीमती  संयुक्त  कामिक  विभाग

 श्री  एन०  के०  डी०  डी०  जी०  दूर  संचार  विभाग

 झो  के०  रामचन्त  रेडडो  :  क्‍या  दिसम्बर  के  अन्त  तक  प्रतिवेदन  भा  जायेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  प  बले  ही  अश्वासन  दिया  है  कि  यह  10  दिसम्बर  से

 पहले  आ  जाएगा  ।
 ॥॒
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 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  श्रीमती  खोसला  जिन्होंने  एक  समिति  के  अध्यक्ष
 पद  से  त्यागपत्र  दें  दिया  इस  नयी  समिति  में  एक  सदस्य  के  रूप  में  फिर  से  कंसे  ले  लिया

 है  ?  उस  समिति  के  विचारा्थ  विषय  क्या  हैं  ?

 थ्रो  श्रअन  सिह  :  हमें  दूसरी  बार  प्रयास  करना  चाहिए  ।  मूल्यांकन  का  प्रदन  और  यह  कैसा
 किया  जाए  यह  मुद्दा  भी  उठाया  गया  भारतीय  प्रबन्ध  बंगलौर  द्वारा  पहले  से  ही  किये

 गए  मूल्यांकन  का  जिक्र  किया  गया  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह समिति  आई०  आई०एम०
 द्वारा  पहले  से  किए  गए  मूल्यांकन  पर  भी  विचार  करेगी  और  उस  मूल्यांकन  में  जो  भी  सिफारिशों

 व ेउन  पर  भी  विचार  करेंगे  भौर  यह  देखने  का  भी  प्रयास  करेंगे  कि  उनकी  सिफारिधछों  के  लिए
 उसको  कहां  तक  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  उसको  छोड़कर  भी  परामशंदाता  मेरा

 मतलब  ज़ाने-पहचाने  मैं  समिति  के  लिए  निर्णय  नहीं  ले  इसलिए  मैं  इसमें
 जाना  नही  चांहता  किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपको  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  ।

 जो  दसरा  मामला  माननीय  श्री  गुप्त  द्वारा  उठाया  गया  था  वह  यह  था  कि  वेतनमानों  से
 सम्बन्धित  ये  सिफारिशें  किस  तारीख  से  प्रभावित  होंगी  ।  इस  मामले  में  म्मनननीय  वित्त  मन्त्री  से  मेरी
 बातचीत  हुई  थी  और  सदन  को  यह  सूचना  देते  हुए  मुझे  प्रसन्‍तता  है  कि  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  सहमत
 हो  गये  कि  इनको  1-1-  1986  पूर्ण मासी  तारीख  से  लागू  किया  जायेगा  ।

 ब  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  अपने  अधिकार  जताने  का  विशेषकर  मज़दूर  संघ
 आंदोलन  में  स्पष्ट  है और  यह  वह  एक  अधिकार  जिसे  कभी  चुनौती  नहीं  दी  जा सकती  और  कभी
 दी  भी  नहीं  जानी  भारतीय  मजदूर  आंदोलन  का  एक  बहुत  उल्लेखतीय  इतिहास  है  और  इस
 देश  के  विकास  के  इस  देश  के  मजदूर  आंदोलन  और  श्रम  शक्ति  ने  एक  विद्येप  भूमिका  अदा  .

 की  है  और  यह  भूमिका  अंदा  करते  यह  हमारां  पक्का  विश्वास  इसके  साथ-साथ  यहां
 पर  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जिनकी  हमें  अवहेलना  नहीं  करनी  जैसाकि  माननीय  श्री  गृप्त  ने

 कहा  अब  इसके  कार्यान्वयन  लिए  एक  रास्ता  ढूंढना  है  |  यह  सब  कुछ  छोड़  दिया  गया  इस
 समय  मैं  मजदूर  संघ  आंदोलन  के  नेताओं  और  विशेषकर  इन  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  के  संघों  को

 अनुरोध  करता  हूं  कि  अब  उनका  सम्बन्ध  निदिचत  तौर  पर  उनके  डचित  अधिकार  से  और  उसका

 हम  आदर  करते  हैं  और  हम  यह  देखने  का  प्रयास  करेंगे  कि  जहां  तक  संभंव  हो  सके  उनके  हितों  को

 पूरा  किया  जाये  तथा  उनकी  रक्षा  की  इसके  साथ-साथ  हम  यंह  भी  चाहते  हैं  कि  वे  इस
 बात  पर  विचार  फरें  कि  जिस  क्षेत्र  में  वे कायंरत  वह  ऐसा  क्षेत्र  नहीं  है  जिसका  सम्बन्ध  देश  के

 किसी  एक  भाग  से  लोगों  के  एक  वर्ग  से  हो  और  कुछ  ऐसे  हितों  से  हो  अगर  यहां  पर

 कोई  भी  कार्य  नहीं  चल  रहा  है  तो  कुछ  समय  के  लिए  अवहेलना  की  जा  सकती

 सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  दूर  संचार  के  .  माध्यम  एक  देश  की  ताकत  नसें  और

 नाड़ियां  हैं  और  मैं  नहीं  सोचता  कि  इंसको  किसी  भी  तरह  उचित  ठहंराया  जा  सकता  है  कि  उनको

 अपनी  किसी  ऐसी  बात  को  मतबामे  के  लिए  या  हित  की  पूर्ति  हेतु  ठप्प  किया  जो  अपने  आप

 में  न्‍्यायोथित  ठहराया  जा  सके  |  अब  वह  स्थिति  आ  गई  है  जिसके  भर  आगे  बढ़ने  से  देश  की  वह
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 नसें  व  धमनियां  निश्चित  तौर  पर  ठप्प  हो  जांयेंगी  और  सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा
 कि  ऐसी  स्थिति  को  होने  से  रोका  जाये  और  मुझे  पक्का  विश्वास  है  कि  जित  भावना  से  मैं

 रोध  कर  रहा  हूं  उसी  तरह  इसे  सुना  जाएगा  और  अनुकूल  कार्यवाही  की  जाएगी  ।  किन्तु  सरकार  की

 बहुत  अधिक  जिम्मेवारी  भी  क्योंकि  दूर  संचार  के  जैसाकि  मैंने  कहां  है  व्यवहारिक
 रूप  से  हमारी  सुरक्षा  और  प्रत्येक  राष्ट्रीय  पहलू  को  प्रभावित  करते  दस  मामले  में  हम  स्थिति  को

 डांवाडोल  होने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकंते  ।  अगर  राष्ट्रीय  हित  ऐसी  मांग  करते  हैं  तो  हमारे  पास

 ई०  एस०  एम०  ए०  लागू  करने  के  सिवाय  कोई  विकल्प  नहीं  होगा  ।  और  मैं  एस०  एम०  ए०
 को  एक  समाधान  नहीं  समझता  ।  मैं  इस  बात  से  भी  सहमत  नहीं  हैँ  कि  इस  देश  के  मजदूर
 लन  को  इसका  सामना  करना  पड़  ।  किन्तु  इसके  साथ-साथ  मैं  अपने  कर्तव्य  के  असफल  रहूंगा  अगर

 मैं  सदन  को  इस  बात  का  स्मरण  नहीं  कराता  कि  कुछ  हालातों  में  जब  राष्ट्रीय  हित  में  इसकी
 इयकता  होगी  तो  उस  समय  इसे  लागू  करने  के  सिवाय  और  कोई  भी  चारा  नहीं  होगा  ।  भुझे  पक्का
 विश्वास  है  कि  ऐसी  स्थिति  नहीं  आएगी  और  जिस  तरह  इस  मामले  को  सभी  माननीय  सदस्यों  द्वारा
 इस  सदन  में  उठाया  गया  है  उससे  उन  लोगों  को  समभौता  करने  में  सहायता  मिलेगी  जो  अपने

 उद्दंश्यों  के  लिए  संघर्ष  कर  रहे  हैं  ।

 अब  यह  एक  महीने  का  ही  प्रदन  मैं  नहीं  सोचता  कि  अगर  एक  महीने  के  पंश्चात  वे  यह

 महसूस  करते  हैं  कि  जो  वे  चाहते  हैं  कुछ  ह॒द  तक  उन्हें  मिल  गया  '  तो  इससे  कुछ  अनय॑  हो
 जाएगा  ।  जब  तक  हम  ऐसे  अवसरों  के  लिए  तंयार  नहीं  होते  तो  मैं  नहीं  सोचता  कि  हम  इस  देश  के
 या  मजदूर  आन्दोलन  के  हिंतों  को  पूरा  कर  रहे  मुझे  बस  यही  कहना  है  ।

 2°46  स०  १०
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 :

 संसदीय  कार्य  ससत्री  तथा  लाथ  धोर  नागरिक  प्रापूर्ति  सन्‍्त्री  एज०  के०  एल०  :
 महोदय  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  10  1986  से  प्रारम्भ  होने  वाले

 सप्टाह  के  दौरान  इस  सदन  में  निम्नलिखित  सरकारी  काये  लिया  जायेगा  ।  ह

 (1)  आज  की  कार्यसूच्ी  स ेबकाया  किसी  सरकारी  मद  पर  विचार  ।

 (2)  दिल्‍ली  अग्नि  निवारण  और  अग्नि  सुरक्षा  1986  पर  विचार  तथा  पारित

 करना  -

 (3)  निम्नलिखित  पर  चर्चा  और  मतदान  :

 1986-87  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगे

 1986-87  के
 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें
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 (4)  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  तथा  पारित  करना  :

 परमाणु  ऊर्जा  1986

 भारतीय  डाकघर  1986

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  बालक  श्रम  एवं
 1986

 (5)  श्री  लंका  में  तमिल  जातीय  संबंधी  समस्या  के  बारे  में  नियम  193  की  अधीन

 क्री  कभोदोलाल  जाटब  :  उपाध्यक्ष  आगामी  सप्ताह  की  लोकसभा
 वाही  में  निम्नलिखित  विषय  सम्मिलित  करने  की  कृपा  करें  :  .

 मान्यतः  मध्यप्रदेदा  सम्पूर्ण  भारत  में  क्षेत्रफल  के  दृष्टिकोण  से  सबसे  बड़ा  प्रदेश  किन्तु
 शैक्षिक  तथा  सांस्कृतिक  दृष्टि  से  यह  क्षेत्र  अत्यन्त  पिछड़ा  हुआ  क्योंकि

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  लगभग  40  वर्ष  की  अवधि  के  उपरान्त  भी  इसका  प्रगति  तथा

 विकास  नहीं  हो  सका  ।  अन्य  प्रदेशों  की  तुलना  में  मध्यप्रदेश  में  जो  विस  काये  सम्पादित  किये  गये
 वे  नगण्य  हैं  ।

 मध्यप्रदेश  की  भौगोलिक  तथा  वन  सम्पदा  के  दोहन  की  स्थितियों  को  दृष्टिगत
 करते  हुए  इसके  समग्र  तथा  अविलम्ब  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  विकास  यौजनाए  बनाया  जाना  तथा

 उनका  क्रियान्वयन  किया  जाना  परमावश्यक  शासन  से  निवेदन  है  -  कि  योजना  आयोग  को

 आदेशित  किया  जाए  कि  इस  क्षेत्र  का  धनीमूत  सर्वेक्षण  करवाकर  इसके  विकास  के  लिए  तुरन्त
 विभिन्‍न  योजनाएਂ  बनवाएਂ  ताकि  यह  प्रदेश  भी  अन्य  विकसित  प्रदेशों  के समकक्ष  पहुंच  सके  ।

 ]

 भरी  खेयद  शाहबुद्दीत  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  निम्नलिखित  विषय
 -  अगले  सप्ताह  की  काय॑  सूची  में  सम्मिलित  किया  जाये

 अल्पसंख्यक  आयोग  ने  अपनी  स्थापना  के  बाद  कई  वार्षिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  उनमें

 से  कुछ  अब  भी  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  |  किन्तु  सदन  से  उन  पर  कभी  भी  चर्चा  त  हीं  हुई  ।

 हाल  ही  में  मूतपुर्व  प्रधानमन्त्री  द्वारा  जारी  किये  गए  तथा  वर्तमान  प्रधानमन्त्री  द्वारा  दोहराये
 गये  15  सूभरी  निर्देशों  के  प्रकाश  में  राष्ट्रीय  एकता  समिति  ने  अल्पसख्यकों  के  कल्णाण  के  लिए
 विभिरन  दृष्टिकोणों  से  चर्चा  की  ।

 डा०  गोपाल  सिंह  के  अधीन  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  भी  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  औरु  मंडल
 कयोग  की  रिपोर्ट  में  भी  अल्पसंख्यकों  में  पिछड़े  वर्गों  के  पक्ष  में  कई  सिफारिशों  हैं  ।
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 .  ृ  झट  है  |

 इसलिए  आने  वाले  सप्ताह  में  अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  ५२  मैं  सुदन  में  एक  चर्चा  कराने  का

 प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 पिछई  अनुसूचित  जाति  व  जन  जाति  और  अल्पसंख्यकों  के  राष्ट्रीय  संघ  ने  दिल्ली
 में

 |
 से  9  अक्तूबर  1986  तक  सप्ताह  भर  का  सत्याग्रह  किया  ।  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 द्वितीय  पिछड़े  वर्ग  आयोग  की  सिफारिशों  को  तुरन्त  लागू  करवाने  हेतु जोर  देने  के  लिए  देश  के

 सभी  भागों  से  एक  लाख  स्वयंसेवकों  ने  हिस्सा
 |

 श्री  पी०  नामग्याल  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कायंसूची  में
 निम्नलिखित  विषय  को  सम्मिलित  किया  जाए  :

 चौन  के  साथ  सीमा  विवाद  के  बारे  में  पिछले  सात  दौर  की  बातचीत  के  दौरान  उस  देश
 द्वारा  अपनाई  गई  ढुलमुल  नीति  के  प्रकाश  में  तिब्बत  के  मामले  में  सरकार  की  नीति  की

 पुनरीक्षा  ।

 श्री  मूलचन्व  डागा  :  उपाध्यक्ष  दरअसल  प्रशासनिक  ढांचे  की  खरीद
 सरकारी  सेवायें  होती  हैं  |  ढांचे  की  मजबूती  और  दृढ़ता  इन  सेवाओं  के  -  स्वास्थ्य  ही  निमर  हैं  ।

 .  सरकारी  सेवायें  ही  समाज  की  महत्वकांक्षाओं  और  नन्‍्यायसंगत  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  का
 माध्यम  बन  सकती  है  और  बती  हुई  परन्तु  जाहिर  है  कि  नौकरशाही  की  मौजूदा  शक्ल  काफी

 चूमिल  प्रशासन  तन्त्र  ढीला  और  गैर  जिम्मेदार  होता  जा  रहा  है  और  इस  कारण  राज्य

 सरकार  को  संविधान  की  भावनाओं  को  मूर्ते  रूप  देने  में  असमर्थ  तो  परन्तु  कठिनता  अनुभव
 कर  रहा  इसलिए  किस  प्रकार  इस  प्रशासन  को  चुस्त  और  भ्रष्टाचार  से  मुक्त  किया  जाए  और

 इसके  लिए  पदि  कानूनों  में  आवश्यक  परिवतंन  और  परिव्‌र्धन  करना  हो  तो  किया  जाये  ।

 इस  विषय  पर  अगले  सप्ताह  के  कार्यक्रम  में  चर्चा  उठाने  के  लिए  अवसर  दिया  जाये  ताकि

 समूचे  तन्त्र  के  बारे.में  कोई  संगठित  और  व्यापक  परिकल्पना  सामने

 म

 डा०  बिन्तामोहन  :  मैं  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  निम्न  विषय  को  शामिल
 किये  जाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  आन्भ्र  आसाम  और  देश  के  अन्य  भागों  में  मस्तिष्क  ज्वर

 फैला  हुआ  है  जहां  इस  ज्वर  ने  लगभग  350  व्यक्तियों  की  जानें  ली  हैं  ।  आंध्र  प्रदेश  के  तटीय  भागों

 चितरुनेलोर  से  हाल  ही  में  इस  बीमारी  की  सूचना  मिली  आंध्रप्रदेश  में  लगभग  561  मामलों
 की  सूचना  मिली  है  जिसमें  से  171  बच्चों  की  जानें  चली  गई  हैं  ।  रक्त  नमूनों  में  विषले  कण  गये

 आंध्रप्रदेश  की  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  स ेसहायता  के  लिए  10  लाख  मस्तिष्क  ज्तर  के  ठींक  आयात

 करने  के  लिए  कहा  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  मैं  इस  विषय  को  अगले  सप्ताह
 की  कार्यवाही  में  शामिल  करने  का  अनुरोध  करता
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 श्री  शान्तारास  नाइक  :  मैं  अगले  संप्ताह  भी  कार्य  सूची  में  निम्न  विषय  को
 शामिल  करने  का  अनुरोध  करता

 बहुत  सी  सूचनाएं  प्राप्त  हो  रही  है  कि  पाकिस्तान  ने  एटम  बम  बना  लिया  भारत
 कार  ने  बार-बार  निर्णय  लिया  है  कि  हम  कोई  आणविक  बम  नहीं  बना  रहे  लेकिन  इम्के
 प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  बलपूर्वंक  और  ठीक  ही  कहा  है  कि  हमारें  पास  और  विकल्प  भी
 इसलिए  यह  उचित  समय  है.कि  हम  विकल्प  का  उपयोग  कर  ।  मैं  सदन  को  अगामी  सप्ताह  की

 कार्यवाही  में  अणुबम  बंनाने  चाहिए  या  इस  विषय  पर  अगले  सप्ताह  चर्चा  के  लिए  सुझाव  देता

 हूं  ।

 दूरदर्शन  के  आगमन  के  बावजूद  सिनेमा  हाल  के  माध्यम  से  फिल्मों  का  प्रदर्शन  अधिक
 शक्तिशाली  प्रचार  माध्यम  है  ।  इस  माध्यम  की  पूर्णतया  उपेक्षा  की  गई  है  और  सरकार  की  मूमिका

 कर  की  वसूली  भौर  सेंसरशिप  तक  सीमित  हो  गई  जहां  तक  फिल्म  उद्योग  का  सम्बंध
 मैं  महसूस  करता  हूं  कि सरकार  को  और  अधिक  मूमिका  निभानी  इसलिए  सदन  को

 इस  मामले  की  पूर्णतया  चर्चा  कर  एक  नीति  बनानी  चाहिए

 थी  भीवल्लभ  पागिग्रही  :  मैं  अगले  सप्ताह  के लिए  सदन  की  कार्यंसची  में  निम्न
 विषय  को  शामिल  किए  जाने  का  अनुरोध  करता

 दक्षिण  उड़ीसा  के  तटीय  क्षेत्र  साथ-साथ  डी०ए०ई०  के  परमाणु  खनिज  विभाग

 मिनरल  द्वारा  मूतकाल  में  मू-वैज्ञानिक  की  जांच  के  दौरान  उड़ीसा  में  छतरपुर  के  पास

 बड़े  पेमाने  पर  रेत  के  मंडार  जिनप्रें  रूटाइल  मोनजाइट  गारनेट  और

 मेनाइट  प्र।प्त  हुए  इस  पट्टी  में  लगभग  2300  लाख  टन  कच्ची  रेत  की  आशा  की  जाती

 है  जिसमें  20-25  प्रतिशत  भारी  खनिज  मिले  हुए  हैं  जिनकी  वर्षो  तक  चलने  की  आशा

 इन  प्राकृतिक  संसाधनों  को  निकालने  के  लिए  इंडियम  रेयर  अर्थ  लि०  छतरपुर  के  दक्षिण  में

 मटिखालों  गांव  के  नजदीक  50  करोड़  की  लागत  से  एक  एकीकृत  औद्योगिक  काम्पलेक्स  का  जो

 उड़ीसा  सेंडस  काम्पलेक्स  के  नाम  से  निर्माण  कर  रही  है  ।  इस  काम्पलेक्स  ने  अपने  सभी  संयत्रों

 सहित  निर्धारित  कार्येक्रम  1982  में  पूरा  कर  के  उत्पादन  करना  लेकिन  यह  बहुत  दुःख  की  बात

 है  कि  आज  तक  वास्तव  में  इसके  दो  संयत्र  चालू  नहीं  हो  पाये  यह  एक  गम्भीर  त्रूटि  है  और

 इसकी  छानबीन  होनी  इसके  अतिरिक्त  नियमित  रूप  से  धन  की  उपलब्ध  के  बावजूद  इस
 संयंत्र  को  पूरा  करने  में  बहुत  अधिक  देरी  होने  की  छानबीन  की  जानी  चाहिए  और  इसके  लिए
 दारी  निर्धारित  की  ज़ानी  चाहिए  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  भी  गम्भीर  आरोप  इंडियम  रेयर  अर्थ

 लि०  का  यह  काम्पलेक्स  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  सरकारी  उपक्रम  के  अधीन  है  जो  अथंव्यवस्था  के

 लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है और  इसका  भविष्य  अच्छा  परमाणु  ऊर्जा  की  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना

 को  किसी  भी  ऊर्जा  मंत्री  ने अभी  तक  नहीं  देखा  ।  परमाणु  ऊर्जा  के  वर्तमान  प्रभार  मंत्री  कंपया  इस

 में  जितनी  जल्दी  हो  सके  आये  और  इस  क्षंत्र  में  इसकी  प्रगति  यह  बात  वहां  ठीक

 प्रबन्ध  करने  बहुत  सहायक  होंगी  ।
 ह  ॥

 श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  मैं  आगामी  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में
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 निम्न  विषय  को  किए  जाने  का  अनुरोध  करंता  में  नागपुर  के  लोगों  की  पीड़ा  की ओर
 सरकार  का  ध्यान  आककित  करना  नागपुर  की  ठेलीफोन  व्यवस्था  पूर्णतया  अपर्याप्त  है  ।

 मुख्य  एक्सचेंज  की  प्रतीक्षा  सूची  बहुत  बड़ी  है  स्थिति  यह  है  कि  सर्वोच्च  प्राथमिकता  के  मामलों  ज॑से
 गम्भी  र  हृदय  रोगी  को  भी  चिकित्सीय  आधार  पर  टेलीफोन  नहीं  प्राप्त  हो सकता  |  नागरिकों  और  ,

 संगठनों  की  काफी  चीख  पुकार  के  बाद  तंत्कालीन"मंत्री  श्री  आर०एन०  मिर्घा  ने  नागपुर  के  लिए
 प्रथम  त्िद्युत  चालिशे  एक्संचेंज  की  घोषणा  की  पिछले  दो  वर्षों  से भवन  अनुमानित  राशि  |
 सभी  कुछ  तंयार  और  मंजूर  पड़ा  है  और  पुर्जों  की  इन्तजार  की  जा  रही  है  इसਂ

 चालित  एक्सचेंज  के  उपकरण  कहीं  दिखाई  नहीं  दे  रहे  आज  कल  टेलीफोन  विलासिता  की  वस्तु

 नहों  है  बल्कि  एक  आवश्यकता  है  इसलिए  मैं  सरकार.से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  संयत्र  को

 मिकता  के  आधार  पर  स्थापित  कराये  और  उच्च  अधिकारियों  से  कहें  कि  वे  माल  सप्लाई  करने

 वालों  की  शीघ्रता  करने.के  लिए  कहें  ताकि  विद्युतचालित  एक्सचेंज  लगामे  जा  सके  और  इस  क्षेत्र

 के  विकास  की  गतिविधियों  को  बढ़ाया  जा  सके  ।
 '

 ]

 श्री  श्रजय  मुशरान  :  उपाध्यक्ष  मैं  आप  की  अनुमति  से  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  फि  निम्नलिखित  विषय  को  आगामी  सप्ताह  की  काय॑  सूची  में  सम्मिलित  किया

 मध्य  प्रदेश  में  16,700  पावरलूम  हैं  जिनमें  3,800  सहकारिता  क्षेत्र  में

 लूम  उद्योग  के  20  जिलों  में  हुआ  है  जिसमें  अधिकांश  पःवरलूम  बबलपुर
 सिवनी  एवं  ग्वालियर  जिलों  में  स्थित  अधिकांश  पावरलूम

 आशिक  दृष्टि  से  अल्पसंख्यक  बुनकर  जाति  के  सदस्यों  द्वारा  चलाए  जा  रहे
 *

 अतः  पावरलूम  उद्योग  के  हेतु  पर्याप्त  आधथिक  सहायता  जारी  रखी  जाये  ।

 बुनकरों  की  आर्थिक  स्थिति  पर्याप्य  कार्यशील  पू'जी  व्यवस्था  एवं  उनके  पुराने
 पात्ररलूमों  की  अक्षमता  के  कारण  गिरती  जा  रही  यदि  पावरलूम  सेक्टर  में
 प्रस्तावित  अनुदान  योजनाएं  छोड़  दी  जाती  हैं  तो  कमजोर  बर्गों  के  बुनकरों  के  हितों
 की  धुरक्षा  प्रदान  करने  के  शासन  के  उद्द  ए्यों  की  पूर्ति  नहीं  होगी  ।

 जबलपुर  में  ग्र॑  उत्पादन  हेतु  प्रोत्साहन  अनुदान  योजनाएं  जबलपुर  के  पावरलम
 बुनकरों  की  विशेष  कठिनाईयों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  उनके  निराकरण  हेतु  रखी

 गयी  हैं  क्योंकि  जबलपुर  में  प्रारम्भ  से  ही  रंगीन  साड़ी  का  उत्पादन  पावरलूम  एवं
 हथकरघा  बुनकर  करते  जा  रहे  हैं  /  बड़े-बड़े  पावरलूम  पर  रंगीन  वस्त्र  उत्पादन  होने
 से  हथकरघा  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  इस  कारण  भारत  शासन  ने

 इसके  उत्पादन  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जबलपुर  में  प्रतिबन्ध  का  कार्यान्वयन  *

 सम्भव  नहीं  हो  सका  क्योंकि  संबंधित  हजारों  बुनकरों  को  बेकल्पिक  रोजगार  देना

 $ रू
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 अजय  मुशरात ]
 सम्भव  नहीं  था  |  ग्रे  वस्त्र  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  एवं  रंगीन  वस्त्र  उत्पादन
 को  उत्पादन  कर  विमुक्त  करने  हेतु  विशेष  योजना  वर्ष  1984-85  में  कार्यान्वित  की
 गयी  है  जिसके  अच्छे  परिणाम  मिले  मिल  के  पावरलूम  एबं  असंगठित

 लूमों  को  बराबर  मान्य  करने  की  टैक्सटाइल  नीति  में  की  गयी  अनुशंत्ता  के  विपशीत
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाकाल  में-पावरलूम  बुनकरों  को  वित्तीय  मदद  जारी  रखना

 .
 हथकरधा  बुनकरों  के  हितों  में  भी  आवश्यक

 3.00

 क्री  चिन्तामणि  जेना  :  मैं  सदन  में  निम्न  विषय  को  अगले  सप्ताह  की

 सूची  में  जो  10-11-86  से  शुरू  हो  रही  शामिल  किये  जाने  का  अनुरोध  करता  हमारे  देश  के

 प्राकृतिक  रूय  से  प्रतिरोधी  क्षमता  प्राप्त  करने  से  पहले  ही

 ककरखांसी  और  टेटनेस  के  शिकार  हो  जाते  हैं  ।  जिसे  बे  पूरे  जीवन  भर  सहन  करते  हैं  और

 दिमागी  फेफड़ों  की  विकृत  अन्धापन  आदि  कई  घातक  रोग

 होते  हैं  ।

 इन  पीड़ा  सहने  वालों  में  से  पोलियों  से  प्रभावित  बच्चों  की  दैनिक  औसत  संरूया  500  बच्चे

 हैं  ।  इसी  प्रंकार  25  हजार  बच्च  प्रत्येक  वर्ष  टेटनेस  और  नव  प्रसत्र  से  मरते  हैं  बहुत  से  चेचक  या

 कु-पोषण  से  मरते  हैं  प्रत्येक  वर्ष  ढाई  लाख  बच्चे  टी०बी०  से  मरते  ।0  हजार  बच्चे  कूकरखांसी  से

 मरते  यथिप  वर्ष  1978  में  शिशु  जनसंखूया  प्रतिरक्षा  का  विस्तारित  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  था

 जिसका  उद्दंश्य  1990-91  तक  कुल  बच्चों  व  शिक्षुओं  की  85%  तक  पूरा  करना  किन्तु

 उपलब्ध  बहुत  कम

 यह  अंत्याधिक  महत्वपूर्ण  विषय  आगामी  स॒प्ताह  की  कार्य  सूची  में  शामिल  करने  की

 इयकता  है  ।

 ]
 थ्री  रासस्वरूप  राम  :  उपाध्यक्ष  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह

 की  कार्यंस्ची  में  शामिल  किया  जाए  ।

 बिहार  राज्य  के  जहानाबाद  और  औरंगाबाद  जिलों  में  विधि-व्यवस्था  बहुत  ही
 खराब  हो  गई  मेरा  सरकार  से  अनु रोध  है  कि  इस  विषय  पर  राज्य  सरकार  को  उचित  आदेश
 दें  कि  भविष्य  में  गरीबों  पर  अन्याय  नहीं  हो  सके  और  इस  विषय  पर-सम्मानित  सदन  में  भी  चर्चा

 ]
 क्री  एज०  क०  एल०  भगत  :  माननीय  सदस्यों  ने  जो  टिप्पणियां  वक्‍तव्य  दिए  उनवे

 लिए  मैं  आभारी  मैं  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहूंगा  ।
 6
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 3°02  १०

 ,  किशोर  न्याय  विधेयक
 :

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  डा०  राजेन्द्र  कमारी  बाजपेयी  द्वाराਂ  5  नवम्बर

 1986  को  प्रस्तुत  किए  गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  अपने  विचार  करेगी  :

 उपेक्षित  या  अपचारी  किशोरों  की  विकास  और  पुनर्वास  का

 तथा  अपचारी  किशोरों  से  संबंधित  विषयों  के  न्‍्यायनिर्णयन  का  और  उनके  आवाक्षा  देश  -

 का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 अरब  श्री  के०  आर०  नटराजन

 3.03  म०ण्प०
 न्यू

 वक्‍्कस  पुरुषोत्तम  पीर्टासीन

 श्री  के०  आर०  :  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड  मुनेत्र  कणगम  की
 ओर  से  मैं  किशोर  न्याय  1986  का  समर्थन  करता  हूं  जिसमें  सारे  देश  में  समान  किशोर
 न्याय  प्रणाली  की  व्यवस्था  करने  का  व्यास  किया  गया  है  ।  इसमें  किशोर  अपराध  के  निवारण  और
 उपचार के  प्रति  विशिष्ट  रवेये  की  व्यवस्था  की  गई

 इसमें  विभिन्‍न  वर्गों  के  बच्चों  की  विकास  तथा  पुनर्वास  के  लिए
 कार्य  प्रणालीਂ  आधार  मृत  ढांचे  की  व्यवस्था  इस  बात  का  भी  प्रस्ताव  है  कि  उपेक्षित  किशोरों  के

 लिए  संप्रेक्षण  किशोर  और  अपचारी  किशोरों”के  लिए  विशेष
 गृह  स्थापित  किए  जाएं  ।

 विभिन्‍न  एजन्सियों  ने  सर्वेक्षण  किए  और  किशोर  उपचार  के  कारणों  का  पता  लगाया  गया

 मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं  :

 |,  अकिचनता

 »  आवा  रागर्दी
 »  अकमंण्यता

 सार्वजनिक  स्थानों  में  धूम्रपान

 ह्‌ठ

 »  बुरी  संगत

 ,  अस्वास्थ्यकर  और  अइलील  वातावरण  में  रहना च्च

 ७०.
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 8,  आध्िक  अस्थिरता

 9.  शिक्षा  का

 10.  कासुकता  से  पूर्ण  फिल्में  और  साहित्य

 11.  आवास  सुविधाओं  का

 12,  अपयरप्ति  सुधारालय

 13,  बे  रोजगारी

 आय  न  होना

 15,  कोई  काम  न  होना  ह

 16.  अनैतिक  तस्करों  और  प्रतिषेध  अपराधियों  आदि  द्वारा  किशोरों  का  शोषण

 17.  माता-पिता  द्वारा  उपेक्षा

 18,  जेलों  अथवा  सुधार  गृहों  से  किशोरों  के  आने  के  पश्चात्‌  पर्याप्त  अनुगामी  कार्यवाही  न
 किया  जाना  ।

 विधेयक  में  दिए  गए  उद्देश्यों  तथा  कारणों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  पहले  ही  बहुत  से  कानूनी
 उपाय  किए  गए  हैं  ।

 ],  अवयस्क  बच्चों  और  विकृत  लोगों  के  बच्चों  के  सम्पति  अधिकार  की  सुरक्षा  के

 लिए  संरक्षक  और  प्रतिपालय  1890  1

 2.  हिन्दू  अप्राप्ततयता  और  दत्तक  अधिनियम  1956

 3.  केन्द्रीय  अपराधी  परिवीक्षा  1963 1
 हे

 ह

 तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  बहुत  से  उपाय  किए  गए  हैं  और  अधिनियम  पारित  किए  गए

 1,  तमिलनाडु  बोस्टेल  विद्यालय  अधिनियम
 »  तमिलनाडु  बालक  अधिनियम

 .  तमिलनाडु  अपराधी  परिवीक्षा  अधिनियम

 .  तमिलनाडु  किशोर  अपराधी  अधिनियम  आदि

 vn

 &

 WwW

 «  सुधार  विद्यालय  अधिनियम  ।

 वर्तमान  विधेयक  इन  सभी  अधिनियमों  को  समेकित  करता  है  और  इनको  पूरे  भारत  में
 लागू  करता  है

 ह॒

 इस  विधेयक  में  उपेक्षित  किशोरों  के  रखरखाव  और  शिक्षा  की

 व्यावृस्ञायिक  प्रशिक्षण  और  पुनर्वास  और  उसके  चरित्र  तथा  गुणों  के  विकास  की  व्यवस्था  की  गई  है

 ऑंय॑  उसके  व्यक्तित्व  के  सम्पूर्ण  विकास  के  लिए  और  उसको  नैतिक  खतरे  अथवा  पोषण  से  बचाने  के
 कु  भ
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 लिए  आवश्यक  प्रशिक्ष  ण  देने  की  व्यवस्था  की  गई  इस  विधेयक  में  उपचारी  किशोरों  के  लिए
 ऐसी  ही  सुविधाओं  वाले  विशेष  गृहों  की  व्यवस्था  है  ।  पूछताछ  के  दौरान  किशोरों  को  अस्थाई  तौर
 पर  रखने  के  लिए  संप्रेक्षण  गृहों  की  व्यवस्था  की  गई  पपचातवर्ती  देखरेख  संगठनों  की  भी

 व्यवस्था  है  ।  विशेषज्ञों  का  विचार  है  कि  इन  उपायों  से.केवल  अपराधों  में  कमी  होगी  पर  पूर्ण  रूप  से
 उपचार  अन्त  नहीं  होगा  ।  इलाज  से  परहेज  बेहतर  इस  सिद्धांत  को  लागू  किया  जाना

 इन  वगों  को  जो  अधिकार  मिलने  चाहिए  उन  अधिकारों  का  न  देना  ज॑से  :  (1)  आवास
 अधिकार  न  (2)  शिक्षा  का  अधिकार  न  (3)  काम  का  अधिकार  ने

 (4)  रोजगार  अधिकार  का  न  (5)  भोजन  का  अधिकार  न  (6)  वस्त्र  का
 अधिका र  न  (7)  प्रतिक्षित  जीवन  का  अधिकार  न  (8)  अनैतिक  व्यक्तियों  द्वारा
 शोषण  के  विरुद्ध  का  और  (9)  धनाढ़य  लोगों  के  यौन  के  शिकार  बनने  के  विरुद्ध
 कार  आदि  |  हम  उन्हें  इस  धरती  के  राजा--“इंडियार  एल्लूरम  इन  नट्टू  मन्नरगालेਂ  कहते

 ऐसी  परिस्थितियों  में  हमें  भारत  के  संविधान  के  अध्याय  चार  में  दिए  गए  तत्वों  को

 न्वित  करना  राज्य  के  नीति  निदेशक  तत्वों  विशेष  कर  अनुच्छेद  38,  39,  39  41,  42,

 43,  45,  46  और  47  को  कार्यान्वित  क्रिया  जाना  मुझे  आशा  है  कि  वततमान  राजीव
 सरकार  राज्य  के  इन  नीति  निदेशक  तत्वों  को  निष्ठा  पूर्वक  कार्यान्वित  करेगी  और  इस  प्रकार  की

 '  अकिचनता  और  आवारागर्दी  आदि  को  रोकेगी  और  समाज  को  एक  प्रतिष्ठित  जीवन  देंगे  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  (  :  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  जब  यह
 विधेयक  अधिनियम  बन  जाएगा  तो  यह  राष्ट्रीय  कानूत  बन  जाएगा  और  यह  इस  देश  की  मानव

 सम्पदा  से  सम्बन्धित  जहां  तक  किशो  र  अपचारियों  सम्बन्ध  इस  समय  कानून-पुस्तक  में

 कानूनों  की  कमी  नहीं  बालक  अविनियम  1960,  अपराधी  निषेध  1956  और  दंड

 प्रक्रिय  संहिता  की  घारा  27  भी  इस  बात  की  परिकल्पना  है  कि  इन  किशोर  अपराधियों  पर

 मुकहमा  चलाने  के  लिए  एक  विशेष  न्यायालय  चाहिए  ।  कितु  इस  विधेयक  में  उपेक्षित  किशोरों

 को  संम्मिलित  करके  एक  नया  आवचाय॑  प्रदान  किया  गया  अतः  इस  विधेयक  का  नाम  किशद्योर

 न्याय  अधिनियम  उचित  जब  तक  इस  विधेयक  में  उल्लिखित  उद्देश्यों  को  प्री  ईमानदारी  से

 लागू  नहीं  किया  जाएगा  इस  देश  में  विरोध  प्रकट  होता  रहेगा  ।

 विधेयक  यह  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि  ये किशोर  अपराधी  अथवा  ऐसे  बच्चों  को

 जी  अपराधि  मामलों  में  फंसे  हुए  पुलिस  स्टेशनों  अथवा  जेलों  में  बन्द  नहीं  किया  जाएगा  हाल

 ही  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  की  जांच  से  पता  चला  है  कि  किशोर  अपराधियों  जैलों  में  उम्र

 अपराधियों  के  साथ  विचाराधीन  कंदियों  केਂ  रूप  में  वर्षों  तक  रखा  जाता  दोषी  सिद्ध  होने  के

 पश्चात  भी  उनको  उन्हीं  कारावासों  में  रखा  जाता  भारत  में  ब्रिटिश  राज  के  समय  से  किशोर
 अपराधियों  के  लिए  अलग  से  कारावास  सेन्ट्रल  जेल  में  भी  अलग  वार्ड  हैं  जहां  बच्चों  को  रखा
 जाता  इसका  उद्द इ्य  यह  है  कि  दंड  निधारक  नहीं  होना  यह  सुचनात्मक  होना  चाहिए
 और  बच्चों  को  पुनः  इस  प्रकार  का  अपराध  करने  का  अवसर  नहीं  देना  यदि  बे  जेलों  में
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 सोमनाथ

 उग्र  अपराधियों  के  साथ  रहेंगे  और  उनके  सम्पर्क  में  तो  वे  अवद्य  ही  कठोर  अपराधी  बनें  जो

 विधेयक  में  कहा  गया  है  उन  पर  अन्य  अपराधियों  के  साथ  मुकहमा  नहीं  चलाया  जाएगा  जो  किल्योर

 नहीं  किए  गए  अपराध  पर  विचार  बिना  जमानत  बहुत  जरूरी  उनको  जमानत  पर

 छोड़  दिया  जाएगा  और  उन्हें  माता-पिता  के  साथ  अथवा  घरों  में  रखा  जाएगा  |  किन्तु  इसमें  एक
 क्प्ती  विधेयक  में  ऐसे  अपराधों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  जिनके  लिए  मृत्यु  दंड

 अथवा  आजीवन  कारावास  की  सजा  अतः  यह  स्पष्ट  रूप  से  व्यक्त  किया  जाए  कि  ऐसे  अपचारी

 किशोरों  का  क्‍या  होगा  जो  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  302  के  अन्तर्गत  अथवा  अन्ण  अपराध  हैं
 जिसके  लिए  अधिकतम  सजा  मृत्यु  अथवा  आजीवन  कारावास  का  दंड  मुझे  आशा  है  कि
 माननीय  मंत्री  स्थिति  को  स्पष्ट  करेंगे  ।  हम  जानते  है  कि  बच्चों  का  अपहरण  किया  जाता  है  और

 उन्हें  भीख  के  लिए  अंधा  बनाया  जाता  है  ।  इस  विधेयक  में  ऐसे  किशोरों  का  भी  ध्यान  रखा
 गया  है  ।  भीख  मांगनें  पर  रोक  लगायी  गयी  है  |  यदि  कीई  व्यक्ति  बच्चों  को  भीख  मांगने  के  लिए
 प्रयोग  करता  तो  उसको  भी  दंड  दिया  जाता

 मैं  आपके  द्वारा  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  विधेयक  के  कुछ  खंडों  की  ओर  दिलाऊंगा
 खंड  11  में  लिखा  है  :

 सरकार  किसी  किशोरों  के  बारे  में  इस  अधिनियम  के  अधीन  जांच  लम्बित  रहने  के
 दोरान  उन्हें  अस्थायी  तौर  पर  रखने  के  लिए  उतनी  संख्या  में  संप्रेक्षण  गृह  स्थापित
 कर  सकेंगे  और  बनाए  रख  सकेगी  जितने  आवश्थक

 जो  खंड  इस  समय  इस  विधेयक  में  वे इसके  पारित  होने  के  पश्चात्‌  धाराएं  बन  जाएंगी  ।

 यह  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।  जंसा  कि  मैंने  पहले  बताया  विधेयक  को  उहं इ्य  तब

 तक  पूरा  नहीं  होगा  जब  तक  संज्य  सरकारें  बड़े  स्तर  पर  आगे  नहीं  आयेंगी  ।

 विधेयक  में  उन  लोगों  की  तरफ  भी  ध्यान  दिया  है  जो  नशीले  पदार्थ  अथवा  मश्य  पदार्थों

 को  किशोरों  को  बचते  उन्हें  भी  दंड  देने  की  व्यवस्था  जा  रही  है  लेकिन  जो  सजा  रखी

 गयी  है  वह  केवल  तीन  वर्ष  की  जो  बहुत  ही  कम  है  ।  इस  अपराध  के  लिए  और  ही  कम  इस

 अपराध  के  लिए  और  कड़ी  सजा  दी  जानी  आजीवन  कारावास  की  सजा  होनी  चांहिए
 ताकि  जो  बदमाह्  लोग  किशोरों  को  अपने  नशीले  पदार्थ  तथा  शराब  बेचने  के  धन्धे  में  प्रयोग  करते

 हैं  वे  हत्तोसाहित  हों  और  किशोरों  को  गलत  रास्ते  पर  ढालने  की  घटनाओं  में  कमी

 माननीय  मंत्री  महोदय  को  इस  पहलू  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 हमारे  पास  अभी  भी  गृह  हैं  ।
 अमरीका

 से  लोगों  के  जिन्हें  उनके  बच्चे  नहीं
 रखते  गृह  है  ।  चीन  में  भी  उन्हें  गृहों  में  रखा  जाता  अपने  देश  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  बच्चों  के

 लिए  कुछ  गृह  हैं  ।  खंड  9  (3)  इस  प्रकार  हैं  :

 जिसे  कोई  उपेक्षित  किशोर  इस  अधिनियम  के  अधीन  भेजा  किशोर
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 के  लिए  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  ओर  पुनर्वास  की

 सुविधाओं  की  ही  व्यवस्था  नहीं  अपितु  उसके  लिए  अपने  चरित्र  ओर

 ताओं  के  विकास  की  सुविधाओं  की  «्यवस्था  भी  करेगा  और  उसे  इस  बात  के  लिए

 आवश्यक  प्रशिक्षण  देगा  कि  वह  नेतिक  खतरों  या  शोषण  से  अपना  संरक्षण  और

 उसके  सर्वंतोमुखी  बृद्धि  तथा  व्यक्तित्व  के  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  Fay  अन्य

 ऐसे  कृत्य  भी  करेगा  जो  विहितਂ  किए  जाएं  ।

 इसे  क्रियात्वित  करना  होगा  ।  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  ।  लेकिन  इसे  क्रियान्वित  कंसे  किया

 जाता  है  केवल  तभी  इसे  बनने  वाले  राष्ट्रीय  कानून  से  लम्बे  समय  से  इच्छित  उहूं  श्यों  को  पूरा  किया

 जा  सकेगा  ।

 माननीय  सदस्य  हमें  बता  सकते  हैं  कि  खंड  9,  उपखंड  (3)  और  (4)  को  कंसे  क्रियान्वित
 किया  जाये  ।  अगर  हम  इसे  लागू  कः  ने  में  असफल  हो  जाते  हैं  तो इस  विधेयक  को  पारित  करने  का

 कोई  लाभ  नहीं  है  क्योंकि  यह  केवल  कानून  की  किताब  में  दर्ज  होकर  रह  उह्ूं  श्यों  की  पूर्ति

 नहीं  होगी  और  हमें  सिर्फ  इस  बात  से  संतोष  करना  पड़े गा  कि  हमने  विधेयक  पारित  कर  दिया

 इस  समय  हमारी  कई  योजनायें  गरीबी  हंटाओं  कार्यक्रम  तथा  बाल  विकास  कायंत्रमों  के

 अन्तर्गत  भी  देश  के  कुछ  प्रखंडों  में  चल  रही  इन  सुविधाओं  को  इन  बच्चों  को  भी  उपलब्ध
 ”

 कराया  जा  सकता  है  ।  कुष्ठ  रोग  से  पीड़ित  बच्चों  के  लिए  हमें  देखता  होगा  कि  उनका  इलाज  किया
 जाता  है  तथा  उन्हें  समाज  द्वारा  स्वीकार  करके  उन्हें  रोजगार  दिया  जाता

 प्रश्न  यह  है  कि  उन्हें  रोजगार  कैसे  दिया  जाये  ।  उन्हें  अन्य  सुविधायें  देना  ही  पर्याप्त  नहीं
 इसके  अलावा  हमें  यह  सुनिश्चित  होगा  कि  उन्हें  रोजगार  प्राप्त  होता  है  ।  ईस  बारे  में  कोई

 कदम  नहीं  उठाया  गया  कुछ  समय  तक  सुधार  गहों  में  रहने  के  पश्चात्‌  जब  वे  बाहर  निकलेंगे  तो

 उन्हें  निराशा  हाथ  लगेगी  और  वे  अपराध  करता  घुरू  कर  देंगे  |  इन  प्रशंसनीय  उदृंश्यों  का

 कोई  फायदा  नहीं  है  अंगर  इनको  प्राप्त  नहीं  किया  जाता

 हि  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए  मेजी  महोदय  का  धन्यवाद  करते  हुए  मैं  सिर्फ  इतना  ही
 निवेदन  करूंगा  कि  इस  विधेयक  पर  सच्ची  भावना  से  अमल  किया  जायेगा  ।

 ato  दत्ता  सामन्‍्त  दक्षिण  :  इस  विधेयक  के  विचारों  को  पढ़ने  के
 बाद  मुझे  महसूस  हुआ  कि  जो  बच्चे  भीख  मांग  रहे  जो  बच्चे  उपेक्षित  हुए  हैं  और  जो  बच्चे
 राधी  हैं  उन्हें  जेलों  में  नहीं  रखना  चाहिए  बल्कि  उन्हें  समुचित  प्रशिक्षण  दिया  जाना  अगर

 आप  विधेयक  के  पूरे  मसौदे  को  पढ़े  तो  आप  देखेंगे  कि  सिद्धांत  रूप  से  यह  अच्छा  इसी  प्रकार
 ल  श्रम  उन्मूलन  विधेयक  लाया  जा  रहा  जो  इसमय  इस  देश  के  लगभग  1,70,000  बच्चों  पर

 लांगू  यह  एक  सामाजिक  आथिक  विषय  का  मामला

 अगर  हम  इस  पर  सिर्फ  संद्धान्तिक  रूप  से  चर्चा  करके  इसका  खूब  प्रचार  करते  हैं  तो  मेरे ”
 विचार  से  हम  उनके  साथ  कोई  न्याय  नहीं  करते  4  मुझे  1976  की  एक  रिपोर्ट  मिली  है  जिसमें  कहा
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 दत्ता

 गया  है  कि  किशोर  अधिनियम  के  मूलमूत  कानूनों  को  देश  के  370  जिलों  में  से  197  जिलों  में

 बिल्कुल  भी  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  देश  में  किशोर  न्‍्य/यालयों  की  संख्या  80  है  जबकि
 बाल  गहों  की  संख्या  मात्र  90  है  और  उनकी  कूल  क्षमता  15,000  अपराधी  बच्चों  की
 संख्या  1,50,000  अगर  हम  उपेक्षित  बच्चों  की  संख्या  को  भी  गिने  तो  यह  संख्या  3  से  4  लाख
 से  भी  अधिक  दो  वर्षों  अर्थात  1981-82  और  198  2-83  ऐसे  बच्चीं  की  संड्या

 में  50  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  सड़कों  पर  लाखों  घूम  २हे  बम्बई  में  अगर  आप  सनन्‍्ता  कुज़
 हवाई  अड्डे  से  बाहर  निकले  तो  आप  पायेंगे  कि  बच्चे  भीख  मांग  रहे

 ह

 देश  की  आधिक  स्थिति  बहुत  गम्भीर  देश  में  तीन  लाख  ऐसे  गांव  है  जहां  पर  प्राथमिक

 विद्यालय  तथा  पेप्न  जल  उपलब्ध  नहीं  मैं  खुले  रूप  से  इस  सरकार  से  पूछ  रहा  हूँ  कया  वह  इन

 गृहों  में  ये  सभी  सुविधायें  जिसके  लिए  आपको  करोड़ों  रुपये  की  आवश्यकता  है  उपलब्ध  कराने  की

 स्थिति  में  आप  इसके  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  कर  रहे  वित्तीय  ज्ञापन  में  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों

 के  लिए  मात्र  1.5  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  जा  रहा
 ॥

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  देश  में  इन  सभी  श्रेणियों  में  कितने  बच्चे  मुझे
 बताया  गया  है  कि  बुनियादी  किशोर  अधिनियमों  को  लगभग  राज्यों  में  क्रियान्वित  नहीं  किया

 जा  रहा  दक्षिण  दिल्ली  में  दो  किशोर  विद्यालय  हैं  और  सरकारी  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि

 वहां  पर  बच्चों  को  पूरा  आहार  नहीं  मिलता  तथा  वे  बच्चे  बिना  कपड़ों  और  जूतों  के  अगर  दिल्‍ली

 में  किशोर  बालकों  की  उपेक्षा  होती  है  तो  उन  राज्यों  में  जिनके  लिए  आप  कोई  .  प्रावधान  नहीं  कर

 रहे  हैं  उतकी  हालत  क्‍या  इसके  अतिरिक्त  इसको  क्रियान्वित  करते  समय  आप  राज्य  सरकारों
 से  परामश  क्‍यों  नहीं  कर  रहे  अब  सैद्धान्तिक  रूप  कोई  वित्तीय  उपबन्ध  किए  बिना  तथा
 राज्यों  पर  स्थिति  को  छोड़कर  आप  कह  रहे  हैं  कि  आपको  ये  कार्य  करने  मेरा

 कहना  है  कि  हम-सभा  का  समय  नष्ट  कर  रहे  हैं  ।

 अब  यह  मानकर  कि  आप  इन  सभी  बातों  को  लागू  करेंगे  तो  उस  स्थिति  में  किशोर

 लयों  से  बाहर  आने  पर  आप  इन  किद्योरों  के  लिए  क्या  व्यवस्था  करने  जा  रहे  इस  समय

 अपने  देश  में  सात  करोड़  शिक्षित  बेरोजगार  हैं  ।,  आप  उन्हें  रोजगार  नहीं  दे  पाये  तो  बाद  में

 आप  इन  किशोरों  के  लिंए  क्‍या  मैं  सरकार  से  निवेदन  कर  रहा  हूं  वह  ऐसे  कानून
 न  बनाये  जबकि  देश  की  सामाजिक  आथिक  हालत  अच्छी  नहीं  है  और  करोड़ो  बच्चों  को  गरीबी-की

 वजह  से  काम  करना  रहा  अंगर  इस  विधेयक  को  लागू  करना  हो  तो  करोड़  रुपये  से

 अधिक  की  जरूरत  होगी  जबकि  आप  कोई  भी  प्रावधान  नहीं  कर  रहे  आपका  कहना  है  कि  राज्य

 सरकारें  धनराशि  उपलब्ध  मैं  बताऊं  कि  र/ज्यों  में  बुनियादी  कानून  को  ही  क्रियान्वित

 नहीं  किया  जा  है  ।  आपने  बहुत  ही  अच्छे  शब्दों  का  प्रेयोग  किया  है  कि  बच्चे  उचित

 आहार  मिलना  उचित  व्यवहार  मिलना  आदि  लेकिन  आप  देखते  हैं  कि  बग्बई  में

 लाखों  बच्चे  सड़कों  पर  भीख  मांग  रहे  हैं  ।  कहना  है  कि  ऐसे  को  नहीं  लाया
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 जाना  चाहिए  ।  चूकि  सरकार  कोई  वित्तीय  प्रावधान  नहीं  कर  रही  है  तो  कानून  केवल  एक

 सैद्धांतिक  चर्चा  बनकर  रह
 |

 श्री  रामस्वकूप  राम  :  सभापति  जुबवीनाइल  जस्टिस  बिल  1986  का  मैं

 हादिक  स्वागत  करता  हमारे  मंत्रीजी  यह  एक  एतिहासिक  बिल  लेकर  हमारे  प्तामने  आये

 अपचारी  और  उपेक्षित  बच्चों  की  संख्या  इस  देदा  में  40  लाख  40  हजार  है  और  खत  रनाक  धन्धों  में  जो

 बच्चे  लगे  हुए  हैं  उतकी  संख्या  दो  करोड़  के  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  का  ध्यान

 आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  कि आखिर  यह  बच्चे  अपचारी  क्‍यों  बनते  इनमें  90  प्रतिशत  गरीबों  के

 बच्चे  हैं  जो  गन्दी  बस्तियों  में  रहते  हैं  क्योंकि  उनको  सही  माहौल  नहीं  मिल  पाता  है  और  वह
 सलत  रास्तों  पर  चले  जाते  आप  नेक  इरादे  से  इस  बिल  को  लाए  लेकिन  जब  तक  आपका

 प्रोपर  विजिलेंस  नहीं  रहेगा  मैं  सोचता  हूं  आप  जब  एक्ट  बनायेंगे  तो  आपको  ज्यादा  लाभ  नहीं
 मिलेगा  तब  तक  ।  आप  किसी  भी  जेल  में  चले  जायें  छोटे-छोटे  बच्चों  को  भी  खतरनाक  कैदियों  के

 साथ  रखा  जाता  क्रिमिनेलिटी  की  ट्रेनिंग  उनको  वहीं  से  मिलती  फिर  आप  कंसे  उम्मीद  रखते

 हैं  कि  वह  बच्चे  जब  जेल  से  छूटेंगे  तो  अच्छे  नागरिक  14  बरस  के  बच्चे  को  कभी  भी  जेलों

 में  नहीं  बल्कि  उसके  लिए  अलग  से  सुधार  गृह  बनाये  जायें  |  हालांकि  आपने  हर  जिले  में  एक

 रिमाण्ड  होम  का  प्रावधान  किया  लेकिन  इसमें  भी  बच्चों  का  शोषण  होता  है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण

 वषय  है  और  समाज  की  भावनाओं  को  टच  करता  है  ।  जो  पोवर्ती  लाइन  कें  बच्चे  हैं  उनके  लिए

 राज्य  सरकारों  को  आपको  पाबन्द  करना  आप  एक  जिले  में  सुधार  गृह  बनायें  तो  इससे

 काम  नहीं  क्योंकि  इनकी  संख्या  इतनी  बढ़  गई  है  कि'आप  उसमें  ऐसे  सुधार  नहीं  ला  सकते  |

 इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  आप  हर  खण्ड  में  एक  सुधार  गृह  यह  समाज  में  एक  कोढ़  के

 समान  है  अगर  इसका  छुरू  में  ही  इलाज  नहीं  हुआ  तो  हम  देश  को  आगे  नहीं  बढ़ा  बच्चे

 देश  का  भविष्य  आप  जी०  टी०  रोड  पर  होटलों  में  चले  जाइये  वहां  आप  देखेंगे  कि  अपचारी

 बच्चों  को  किस  प्रकार  से  यातनायें  दी  जाती  स्टोन्स  और  चिप्स  की  खानों  में  जाकर  देखें  कितना

 बडा  उनका  शोषण  होता  आप  यह  भी  देखेंगे  कि  देहातों  से  बच्चों  को  पकड़कर  यहां  लाया  जाता

 है  और  उनको  अपंग  और  ब्लाइंड  बना  दिया  जाता  है  फिर  उनसे  भीख  मंगवाई  जाती  है  |  सरकार

 को  यह  देखना  चाहिए  कि  ऐसी  कौन-कौन  सी  जगह  हैं  जहां  पर  इनको  अपंग  करके  इनको  भीख

 मांगने  का  धन्धा  करने  के  लिए  मजबूर  किया  ज।ता  आपके  जो  सुधार  गृह  और  अनाथालय  बने

 हुए  हैं  वहा  पर  जाकर  आप  इनकी  स्थिति  पर  नजर  डालें  तो  आपको  साफ  पता  चल  जायेगा  कि

 इनकी  स्थिति  कंसी  इससे  आपको  सीख  लेनी  आपके  सुधार  गहों  में  प्रोपर  देखभाल  नहीं

 वहां  पर  एक  प्रकार  से  अपराधी  बनने  की  ट्र  निग  दी  जा  रही  मैं  अनुरोध  करूंगा

 कि  आपने  इन  बच्चों  के  सुधार  के  लिए  किशोर  कोड  भर  किशोर  न्यायालय  बनाया  इसकी
 स्थापना  हर  जिलें  में  करनी  राज्य  सरकारों  को  निर्देदा  दें  कि  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  प्रत्येक

 जिले  में  कम  से  कम  एक  किशोर  न्यायालय  अपचारी  बच्चों  के  लिए  जो  किसी  जुम॑  में  पकड़े  जाते

 हैं  उनको  अलग  से  न्याय  देने  की  व्यवस्था  आपने  क्शोर  कल्याण  बोर्ड  बनाया  लेकिन  इन
 दोनों  में  टकराव  न  हो  इसलिए  इनको  अलग  से  डिफाइन  करना  चाहिए  कि  किशोर  न्याय  कंसा

 233



 न्यूनतम  मजदूरी  विधेयक  7  1986

 आपने  प्रोहिबिश  आफिसस  रखे  हैं  लेकिन  उनके  कोड  आफ  कन्डक्ट  को  आपने  डिफाइन  नहीं
 किया  जिसकी  वजह  से  नौकर  की  वह  नियुक्ति  करके  चले  जायेंगे  और  उनका  तो  भरण-पोषण  हो

 लेकिन  अपचारी  बच्चों  के  सुधार  की  कायंवाही  क्या  कर  यह  हमें  बतायें  ।  इसलिए
 मैं  आपसे  पुनः  अनुरोध  करूंगा  कि  इसमें  चुने'.हुए  आदमी  समाज  सेवी  संस्थाओं  के  लोगों  में  से  ही

 करता  इसके  लिए  कोड  आफ  कन्डक्ट  बनाया  जाये  तभी  आपके  नेक  इरादे  पूरे
 बच्चे  अफ्चारी  न  बनें  इसके  लिए  आपको  अधिक  से  अधिक  रिमाण्ड  होम  बनाने

 3.26  म०  पं०

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  सम्बन्धी  समिति

 24  वां  प्रतिवेदन
 ह

 ।

 समापषति  महोदय  :  अब  हम  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधायी  कार्य  को  लेंगे  ।  श्री  सुमन  ।

 श्री  राम  प्यारे  सूमन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  5  ननम्बर  1986  को  सभा  में  पेश  किए  गए  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों
 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  24  वें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  5  1986  को  सभा  में  पेश  किए  गेर-सरकारी  सदस्यों  के
 विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  24  वें  प्रतिवेदन से  सहमत  हैं  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकार  हुआ  ।

 3.27  म०  प०

 न्यूनतम  मजदूरी  विधेयकਂ

 3  में

 थी  रहोम  खां  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  न्यूनतम  मजदूरी  1948

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुनः  स्थापित  करने  की  दी  जाये  ।
 तन  नी  नी  नी  नी  डे

 *  दिनांक  7-11-1986  के  भारत  के  असाधारण  खंड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 सभापति  महोदय  :  श्रइन  यह  है  :

 न्यूनतम  मजदूरी  1948  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः
 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  रहीम  खां  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 संविधान  विधेयक श्री रहीम खां

 प्रस्ताव  में

 श्री  रहीम  खां
 :

 मैं  प्रस्ताव  कश्ता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन

 करने  बाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्‍्थापित  करने  की

 अनुमति  दो  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  :

 झी  रहीम  खां  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.28  श्ृ०  प०

 संजिधाम  विधेयक

 310  का

 श्री  क्जय  विद्वास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह
 '  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृलि  हुआ  |

 क्षी  भ्रजय  विद्वास  :  मैं  विधेयक्र  पुरःस्थापिर्त  करता  हूं  ।
 का

 न  जि अर

 $  दिनांक  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  सण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 फ्चोਂ ,  उपदान  संदाय  विधेयक*

 2  सें

 भरी  शरव  उत्तर  :  मैं  प्रस्ताब  करता  हूँ  कि  उपदान  संदाय  अधिनियम

 1972  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  का  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 उपदान  संदाय  1972  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”  ६

 प्रस्ताव  स्वोकलिं  हुआ  ।

 श्री  द्रव  विधे  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.29  म०  प०

 लोक  उपद्रैव  पोड़ितों  हेतु  प्रतिकर  विधेयक  *

 श्री  सेयद  शाहब॒हीन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  लोक  दंगा  अथवा  उत्तेजना

 के  दौरान  आई  चोट  और  सम्पत्ति  ली  हानि  के  लिए  नागरिकों  अथवा  उनके  आश्रितों  को  राज्य

 सरकार  द्वारा  प्रतिकर  संदाय  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 लोक  उपद्रव  दंगा  अथवा  उत्त  जना  के  दौरान  आई  चोट  और  सम्पत्ति  की  हानि  के  लिए
 नागरिकों  अथवा  उनके  आश्रितों  को  राज्य  सरकार  प्रतिकर  संदाय  के  लिए

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  भ्रनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ्ना  ।

 थरो  सेयव  शाहब॒द्दीन  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हू  ।

 मा
 3.30  म०  प०  ्र

 संविधान  विधेयक*

 347  के  स्थान  पर  नये  अनुच्छेद  का

 ही  संयव  धाहबुद्दीन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  भारत  के  संविधान  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 ——-—

 *क  दिनांक  7-1 1-86  के  भारत  के  असाधरण  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।

 भर
 .
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 सभापति  महोदग्न  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  «को  पुर:स्थापित  करने  की
 _

 अनुमति दी जाये ।” ह प्रस्ताव स्वोष्त हुआ | श्री संयद शाहब॒हीन : मैं विधेयक पुरः:स्थापित करता भ० प० , विदेशवासी भास्तोय राष्ट्रजन में प्रति विधेयक * श्री संयब शहाबुद्दोन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशबासी भारतीय जनों को संसद में प्रति निधित्व प्रदान करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को थुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये । सभापति महोदय : प्रश्न यह विदेशवासी भारतीय राष्ट्रजनों को संसद में प्रतिनिधित्व प्रदांन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुप्रा । श्री सेयव शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हू । 3.32 भ० प० : बोनत संदाय विधेयक* 2 में संशोधन ी ध्रजय विदवास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि थोनस सेदाय में और संसोधन करने वाले विधेयक को पुर.स्थापित करने की अनुमति दी जाए । सभापति महोदय : प्रश्न यह है : बोनस संदाय में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने को अनुमति दी प्रस्ताव स्वोकत हुआ । श्री भ्रजय विश्वास : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं । * दिनांक के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकादित । .259



 विधवा  पेंशन  विधेयक  1986

 3.33  म०  प०  ह

 राष्ट्र  मौरब  अपमान  निवारण  विधेयक  *  ध्

 न
 ह

 धारा  4  का

 श्री  संयद  शाहुबुबीन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  राष्ट्र  गौरव  अपमान

 रण  अधिनियम  1971  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 राष्ट्र  गौरव  अपमान-निवारण  1971  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  का

 पुर:स्थापित  करने
 की  अनुमति  दी ft quae शहाबुद्दीत : मैं
 प्रस्तावस्वोक्तति  हुआ  ।  हूं

 श्री  सयब  शहाबुद्दीत  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 334  प०

 राष्ट्र  गोरव  अपमान  निवारण  विधेयक sit शान्ताराम

 3  के  स्थान  पर  नई  धारा  का

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  राष्ट्र  गौरव  अपमान  निवारण
 अधिनियम  1971  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 राष्ट्र  गौरव  अपमान  निवारण  1971  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 श्री  धान्ताराम  नायक  :  में  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूਂ  ।

 3.35  म०  प०

 विधवा  पेन्शन  विधेयक

 ]
 सभापति  महोदय  :  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जैन  द्वारा  पुर:स्थापित  विधवा  पेंक्षन  विधेयक  पर  आगे

 चर्चा  शुरू  करने  से  पहले  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करने  में  दो  घण्टे  41  मिनट

 *  दिनांक  7-11-1986  के  भारत  के  असाधारण  खंढ  2,  में  प्रकाशित  ।
 |
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 का  समय  पहले  ही  लग  चुका  इस  प्रकार  इसके  लिए  निर्धारित  समय  समाप्त  हो  चुका  चर्चा

 के  अस्त  में  मन्त्री  महोदया  श्रीमती  मारग्रंट  अल्वा  इस  विधेयक  पर  बहस  में  हस्तक्षेप  कर  रही  थो  ।

 इसलिए  हम  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करने  के लिए  30  मिनट  का  समय  और  बढ़ा  सकते  मुझे
 भाद्षा  है  कि  सभा  सहमत

 कुछ  साननतोय  सदस्यगण  :  हां  हम  समहत  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  के  लिए  30  मिनट  का  समय  बढ़ाया  जाता  है  ।

 सामव  संसाधन  विकास  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मन्त्रों  पी०
 :  महोदय  मुझे  आशा  है  कि  इतना  समय  बढ़ाया  जाता  आवश्यक  इस  विधेयक

 के  सम्बन्ध  में  उचित  तक  मेरे  साथी  द्वारा  पहले  ही  पेश  किये  जा  चुके  मैं  वास्तव  में  नहीं  जानता

 कि  जो  कुछ  वे  पहले  कह  चुकी  है  उसके  अतिरिक्त  भी  कुछ  कहा  जा  सकता  वास्तव  में

 यह  विधेयक  सरकार  की  नीति  की  प्रकृति  के  विपरीत  मानव  संसाधन  विकास  का  सार  विकास
 दान  नहीं  ।  मेरी  स्वयं  की  भावना  यह  है  कि  जन  जो  पुरानी  पीढ़ी  से  सम्बन्धित  हैं  युवा

 पीढ़ी  की  औरतों  की  आकांक्षा  का  महत्व  नहीं  समभते  हैं  ।  मैं  और  वे  पुराने  हो  सकते  परन्तु
 क्योंकि  मेरे  पास  यह  विभाग  मैं  इसके  बारे  में  कुछ  जानता  वे  मेरी  बात  सुन  सकते  हैं  तथा

 विधेयक  को  वापस  ले  सकते  हम  वास्तव  में  औरतों  को  सक्षम  बनाना  चाहते  हम
 उनकी  सक्षमता  बढ़ाना  चाहते  हैं  ताकि  वे  समाज  के  लिए  रचानात्मक  सिद्ध  हो  सकें  |  हम  18  वर्ष

 की  आयु  से  ही  उन्हें  खेरात  बांटना  नहीं  चाहते  ।  मेरी  दृष्टि  में  यह  अनुचित  बात  अतः  यह  बात

 मानव  संसाधन  विकास  की  नीति  के  ही  विपरीत  है  ।  हमें  क्या  करना  इस  नीति  के  अन्तगेत

 भविष्य  में  हमें  जो  कूछ  करना  चाहिए  वह  औरतों  की  दक्षता  में  विकास  करना  औरतों  की  सक्षमता

 में  विकास  करना  इसलिए  मैं  श्रीमन  जैन  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  विधेयक  को  वापस

 ले  लें  तथा  नीति  के  अनुरूप  ही  कोई  बात  उन्हें  दूसरा  विधेयक  लाना  चाहिए  जो  नीति  के

 अधिक  अनुरूप  हो  तथा  उस  विधेयक  पर  टिप्पणी  करने  में  मुझे  बहुत  खुशी  होगी  ।  यदि  कोई

 योगी  बात  है  तो  में  इसे  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  परन्सु  इस  विधेयक  के  अधीन  हम  सरकार
 की  समस्त  नीति  को  नकार  रहे  ,  महोदय  मुझे  खेद  है  कि  में  हसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।  में

 अहता  हूं  कि  वे  इसे  वापस  ले  लें  ।
 ह

 सभापति  महोदय  :  श्रीमान  जेन  ।

 ]

 शी  पी०  थी०  मर्रासह  राव  ८  इसे  आप  वापस  ले  लीजिए  न  ?

 भी  बढ्िचन्दर  जन  :  में  बापस  नहीं  लेता  ।
 ह

 झवो  पी०  बी०  नरसिंह  शराब  :  फिर  कया  बात  रहे  आप  तो  पुरानी  पीढ़ी  को  बात  करते

 हैं  ।
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 ह

 [awe  बाज  घन
 भ्रो  वद्धि  चन्द्र  जन  :  सभापति  यह  विधवा  पेंशन  जो  मेंने  प्रस्तुत  किया  इसके

 सम्बन्ध  में  मेरे  जितने  मित्रों  ने  इसमें  भाग  लिया  उन  सबने  श्री  मूल  चंद  जी  डागा  को  इस
 विधेयक  का  समर्थन  किया  है  ।

 श्री  मूंलचंद  डागा  जी  ने  भी  जो  अमेंडमेंट्स  प्रस्तुत  किए  उनसे  यह  मालूम  होता  है  कि  वे

 भी  इस  बिल  की  भावना  को  एप्रीशिएट  करते  हैं  ।

 अभी  हमारे  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जो  विचार  प्रस्तुत  किए  हम  पुरानी  पीढ़ी  के  हैं
 और  हमारे  विचार  नई  पीढ़ी  के  विचारों  से  मेल  नहीं  खाते  मेरा  पुराना  अनुभव  और  में  जब

 विधवाओं  की  स्थिति  को  देख़ता  हू  तो  मुझे  भी  दया  आती  यह  प्रश्न  कोई  डोल  का  नहीं  है  ।

 लोक-सभा  के  सदस्य  और  विधान-सभाओं  के  सदस्य  जब  सदस्य  नहीं  रहते  हैं  तो  उनको  भी  पेंशन

 मिलती  बार-विडोज  को  भी  पेंशन  मिलती  गवरनेमेंट  सर्थेन्ट  की  मृत्यु  पर  उसके  परिवार  के

 सदस्यों  को  भी  पेंशन  मिलती  तो  मेने  जो  पेंशन  का  बिल  प्रस्तुत  किया  उसके  पीछे  कतई  भी

 डोल  भी  भाव्रना  नहीं  है  ।

 मेने  जो  अपने  विचार  पहले  व्यक्त  किये  मेंने  स्पष्ट  कहा  था  कि  में  विधवा  के  पुनविवाह
 के  पक्ष  में  हुं  ।  मे ंचाहता  कि  विधवा  महिलाये  कार्य  उनको  उद्योगों  में  लगाया  उनको

 स्विसेज  एम्पलायमेंट  में  भी  प्रायर्टी  दी  में  यह  भी  चाहता  हूं  विधवाओं  को  उनकी  एज  का
 *
 रिलैक्सेशन  करके  भी  सर्विस  दी  जाये  ।

 पेंशन  शब्द  का  आप  डोल  से  सम्बन्ध  न  में  चाहता  हु  कि  विधवा  महिलाओं  का

 का  सम्मान  रहे  ।  उनके  सम्मान  की  रक्षा  के  लिए  ही  मेंने  यह  पेंगन  का  बिल  यहां  रखा  है  ।  पेंशन

 मिलने  के  बाद  यह  कोई  प्रइन  नहीं  है  कि  वह  कोई  धंन्धा  न  उद्योग  में  सम्मिलित  न  हों  ।  यह्‌
 कभी  भी  मेरा  उद्देश्य  नहीं  है  ।  इसीलिये  मेंने  स्पष्ट  कहा  है  कि  पंशन  उसके  लिये  एक  सहायक  होगी
 और  उसकी  तरक्की  व  उन्नति  में  भागीदार  होगी  ।  इसी  दृष्टिकोण  से  मेने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया

 है  और  इंस  के  पीछे  उनकी  सामाजिक  सुरक्षा  का  प्रश्न  है  ।

 अपने  देश  में  हमने  अभी  तक  सामाजिक  सुरक्षा  के  प्र  इन  को  नहीं  लिया  अभी  भी  जो

 विधेयक  प्रस्तुत  हो  रहा  था  फरिशोर  न्याय  के  बारे  तो उनको  भी  सामाजिक  सुरक्षा  हम  प्रदान  नहीं
 कर  सके  हैं  अभी  हम  व॒ुद्धों  व  अपंगों  को  भी  सामाजिक  सुरक्षा  नहीं  दे  सके  हैं  और  वृद्ध  महिलाओं  के
 सम्बन्ध  में  ही  अभी  इस  प्रकार  का  ब्यवहार  कर  रहें  हें  कि उनको  हम  समभते  हैं  कि  वह  हमारे
 समाज  के  लिये  एक  वर्डन  वोक  हैं  ।  इस  दृष्टिकोण  से  भी  हम  देखते  हें  कि अगर  विधवा  महिला
 किसी  कार्य  में  हमारे  सामने  आ  जाये  तो  उसे  खराब  शगुन  मानते  यह्‌  भावना  अभी  भी  हमारे

 यहां  घुसी  हुई  अभी  भी  यह  भावना  है  कि  पुंत्र  की  शादी  वह  सम्मिलित  नहीं  हो  तिलक

 नहीं  कर  सकती  ।  यह  वास्तविक  परिस्थितियां  हैं  ।

 ऐसी  भी  परिस्थितियां  होती  हैं  कि  उनके  लिये  कोई  सहारा  नहीं  होता  है  तो  वह  नौकरानी

 फा  काम  और  बर्तन  मांजने  का  काम  करती  वह  ऐसा  काम  भी  करती  हैं  जिससे  वह  अपमानित

 जिससे  उनके  च  रित्र  पर  भी  प्रभात  पड़ता
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 में  चाहता  हूं  कि जब  हमनेपोलिटिकल  और  फ्रीडम  फाइटरी  के  बारे  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था

 की  है  ताकि  फ्रीडम  फाइटरी  का  जीवन  ऐसा  हो  जिससे  वह  कष्टमय  जीवन  व्यतीत  न  एम०

 एल०  ए०  और  एम०  पी०  न  होने  पर  भी  उसका  सम्मानजनक  जीबन  हो  ।  उसी  प्रकार  हम  चाहते

 हैं  कि  विधवा  महिलाओं  का  भी  जीवन  सम्मानजनक  हो  ।  इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेने  यह
 बिल  प्रस्तुत  किया  इसके  साथ  ही  मेने  यह  बिल  लाने  से  पहले  इस  पर  काफी  सोच-विचार  किया

 है  और  कहा  है  कि  अगर  किसी  विधवा  की  इनकम  1200  रुपये  सालाना  से  ऊपर  होती  है  तो  वह

 पेंशन  का  लाभ  नहीं  उठा  सकेगी  या  उसके  पास  अपनी  कोई  पैतृक  सम्पत्ति  है  जिससे  कि  उसे  अच्छी

 आय  होती  या  उसकी  अपनी  कोई  सर्विस  है  तो  वह  इस  पेंशन  का  लाभ  नहीं  उठा  सकती

 अगर  कोई  अनुचित  तरीका  अपना  कर  फर्जी  तरीके  से  भी  पेंशन  लेने  की  कोष्िश  करेगी  तो  उसके

 लिए  भी  सजा  का  प्रावधान  किया  यह  सब  प्रिकॉशन  लेकर  मेने  यह  बिल  तैयार  किया

 इस  बिल  पर  विचार  करते  समय  काफी  सदस्यों  ने  अपनौ-अपनी  राय  भी  दी  हमारे
 डागा  जी  ने  200  रुपये  माह  पेंशन  देने  की  बात  कही  किसी-किसी  ने  300  और  500  रुपये  तक

 पेंशन  देने  की  बात  कही  मेंने  बहुत  सोच  समझ  कर  75  से  लेकर  125  रुपए  तक  पेंशन  देने  की

 बात  कही  हैं  ताकि  उस  विधवा  महिला  को  एक  सहारे  के  रूप  में  पेंशन  राधि  मिल  सके  ।

 अभी  भी  इस  देश  में  कुछ  ऐसी  प्रथायें  हैं  जिलके  कारण  विधवा  महिला  का  पुनविवाह  नहीं

 हो  पाता.है  ।  इस  कारण  से  उसे  बहुत  सी  परेशानियां  उठानी  पड़ती  वह  नौकरी  पाने  के  लिए

 बहुत  प्रयास  करती  है  लेकिन  वह  उसे  नहीं  मिल  पाती  वह  समाज  में  सम्मानजनक  जीवन  जीना

 चांहती  लेकिन  वह  भी  उसे  नहीं  मिल  पाता  आपने  कास्टीट्यूशन  और  डायरेक्टिव  प्रिसिपल्स

 में  राइट  टू  वर्क  का  प्रावीजन  भी  किया  हुआ  है  ।  लेकिन  फिर  भी  उसे  सबविस  तहीं  मिल  पाती

 आज  हमारे  समाज  का  जो  ढांचा  उसक़ो  देखते  हुए  ही  मेने  यह  बिल  प्रस्तुत  किया  मेंने  इस  पर

 बहुत  गहराई  से  मनन  किया  है  और  अपने  मित्रों  की  भी  इसमें  राय  ली  हम  सामाजिक  सुरक्षा  के
 नाम  पर  ही  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करना  चाहते  हैं  ।  में  अभी  भी  आपसे  यही  निवेदन  करूंगा  -  कि

 इस  बारे  में  आप  पुनविचार  करें  ।  ऐसा  हो  जाने  पर  हम  विधवाओं  के  साथ  न्याय  कर

 #  इन्हीं  शब्दों  के साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 [  धनुवाद  ]

 भरी  पी०  थी०  नरासह  राव  :  में  चाहता  हूं  कि वह  विधेयक  को  वापस  ले  जो  भी  लाभ

 दायक  और  उपयोगी  विचार  उभरे  हैं  उन  हम  उसके  साथ  विचार  अगर  कोई  बात  दुबारा
 बानी  है  जो  नीति  कें  अनुसार  है  और  औरतों  को  अधिमान्य  आधार  पर  कुछ  रियायतें  भी  देती  है  तो
 में  उसके  लिए  तैयारू  किन्तु  यह  विधेयक  इसके  वर्तमान  रूप  में  अस्बीकायं

 सभापति  महोदय  :  आपके  इस  बारे  में  क्‍या  विचार  हैं  ?

 भरी  वृद्धि  चस्र  जैने  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  निराश्षित*विधवाओं  को  पेंशन  का  संदाय
 करने
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 के  लिए  उपवंध  करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह

 निराश्चित  विधवाओं  को  पेंदन  का  संदाय  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  ।

 भी  वृद्धि  घर  लेन  :  में  विधेयक  को  वापस  लेता  हूं  ।

 हब

 3.50  भ०  प०

 .  संविधान  संशोधन  विधेयक

 3  में

 झिम॒वाद ]
 शी  सी०  जंगा  रेड्डो  :  भें  प्रस्ताव  करता  हू  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया ॥॒  |

 सभापति  यह  सुप्रीम  कोर्ट  का  जजमेंद  एनाउन्स  होने  के  बाद  भारत  देश  के

 सरकार  और  राज्य  सरफारों  के  अन्दर  काम  करने  वाले  नौकरों  के  मन  पर  एक  आघात

 इसके  कारण  से  कई  सरकारी  नौकरी  करने  वालों  के  यूनियन  संधर्ष  मेमोरेंडम  सबमिट  करके

 इस  फैसले  से  उन्होंने  अस्नहति  प्रकट  की  है  और  साथ  ही  साथ  इस  लोक  सभा  में  इसके  बारे  में  कई
 बार  चर्चा  भी  हो  चुकी  हम  जानते  सरकार  की  ओर  जितने  भी  लोग  यहां  पर  ,
 वक्‍तव्य  दिए  हैं  या  बाहर  वक्‍तथ्य  दिए  हैं  चाहे  व ेसरकार  की  तरफ  बठने  वाले  हों  या  विरोधी  दल

 के  हों  सब  इस  फँंसले  के  खिलाफ  हैं  और  इस  फैसले  के  पर  पुनः  संविधान  को  बदलने  का

 संशोधन  करने  की  बात  उन्होंमे  कही

 ओ  मूलचन्द  डागा  :  कौन-सी  तारीख  का  जजमेंट  है  ?

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  बताऊं  आपको  ?  आपके  कुमार  मंगलम  साहबु  और  ललित  माकन

 साहब  ने  वक्तव्य  दिया  है'*ਂ

 शी  मूल  चन्द  डागा  :  कौन-सा  जजमेंट  है  ?

 *  झओसी०  जंगा  रेड्डो  :  आटिक  311  (2)  के  प्रोविजो के  बारे  में  है''*
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 नी

 सभापति  महोदय  :  आपको  भी  अवसर

 ]

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  ढागा  जी  मेरी  परीक्षा  करना  चाहते  अगर  बह  ऐसे  ही
 बीच  में  बोलते  रहेंगे  तो  मे ंकैसे  अपनी  बात  कह  सकता  हू  ?

 |

 भी  मूल  चन्‍्द  डागा  :  अपीलकर्त्ता  और  प्रतिवादी  कौन-कौन  हैं  ?  और  निर्णय  क्या  था  ?

 ु
 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  बताएंगे  भाई  ।  बोलने  दीजिए  ।

 [  प्रनुवाद ]

 .

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  निर्णय  देने  की  क्या  तारीख  थी  ?  «

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  11  19851

 थओो  मूल  चनन्‍्द  डागा  :  मे  चाहता  हूं  कि  वह  निश्चित  तारीख  निर्णय  कब  दिया
 गया  था  और  थाचिकादाता  कौन  था  ?  उसने  निर्णय  का  जिक्र  किया

 श्री  सी०  जंपा  रेड्डो  :  थोल  रहा  जी  सुनिए  तो  खाना  खाने

 पहले  उसकी  रुचि  आप  जानना  चाहते  हैं  तो  कैसे  बताएं  ?  अभी  तो  खाना  परस  रहे  उसमें  नमक

 मि्च  डाल  रहे  हैं  यह  जजमेंट  ।[  1985  को  सुप्रीम  कोर्ट  ने  किया  था

 तुलसीराम  पटेल  के  केस  में  जो  आडीटर  थे  डिफेंस  में  ओर  जबलपुर  में  काम  रहे  थे  ।  उनका  एक

 इन्क्रीमेंट  बिना  नोटिस  के  स्टाप  किया  ।  उसका  कारण  रीजनल  आफिसर  से  पूछा  तो  उन्होंने  गुस्से  में

 आकर  इनकार  सिर  फोड़  डाला  ।  बाद  में  कोर्ट  में  केस  हुआ  ।  उसका  फैसला  हुआ  और
 सजा  हुई  ।  बाद  में  सेंदान  कोर्ट  ने  उनको  रिहा  बाद  में  बिना  नोटिस  के  311  (2)  के

 आधार  पर  उनको  निकाजै  दिया  गया  तो  उन्होंने  उसके  बारे  में  मध्य  प्रदेश  हाई  कोर्ट  में  जाकर  रिट

 किया  कि  उनका  कम्पत्सरी  रिटायरमेंट  क्यों  किया  यह  उन्होंने  22८-227  के  तहतरिट  किया  ।
 और  वह  स्वीकृत  हो  चिंगप्पन  के  केस  में  सुप्रीम  कोर्ट  ने  1975  में  जो  फैसला  किया  था
 उसके  आधार  पर  हाई  कोर्ट  ने  उनको  नौकरी  में  लेने  का  रिट  स्वीकार  किया  ।

 सुप्रीम  कोर्ट  ने  ]।  जुलाई  को  पांच  जजों  के  साथ  यह  फँंसला  कर  दिया  कि  आटिकल
 में  बिना  किसी  कारण  से  केवलਂ  अपने  रिकार्ड  पर  कारण  बताकर  किसी  कंमंचारी

 को  नौकरी  से  निकाला  जा  सकता  इसी  प्रकार  एक  फंसला  1975  में  आश्िकिल  14  के  तहत
 चलप्पन  केस  में  श्री  कृष्णा  अस्येर  और  श्री  फाजिल  जजों  द्वारा  फैसला  उसको

 माडट  करके  यह  फंसला  किया  गया  ।  इसीलिए  इसमें  संशोधन  करने  की  मांग  लोकसभ  में  आई  है
 न्द
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 सी०  जंगा

 और  ट्रंड  यूनियन  कांग्र  स-में  जो  काम  करने  वाले  एमपीज  उन्होंने  भी  इसका  साथ  दिया  है  ।
 इसमें  संशोधन  करने  के  लिए  सरकार  से  मांग  की  इसलिए  इसमें  संशोधन  करने  से  पहले  हमको
 एक  बार  सोचना  होगा  कि  गवनंर  सरकारी  नौकरी  में  कंसे  आ  हम  जानते  हैं  कि

 हमारा  संविधान  ब्रिटिश  स ेलेकर  बनाया  गया  है  ।  उससे  पहले  यहां  पर  राजा  के  नौकर  .
 तो  राजा  चाहे  कसी  को  निकाल  सकता  था  और  किसी  को  रख  सकता  सरकारी  नौकर  राजा
 के  नौकर  नहीं  बल्कि  पब्लिक  सर्विेन्ट  इसलिए  अ।टिकल  310  में  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया  है  ॥

 संविधान  द्वारा  स्पष्टतापूर्वक  उपबंधित  अवस्था  को  प्रत्येक  व्यक्ति
 जो  प्रतिरक्षा  सेथा  या  संघ  की  अस॑निक  सेवा  या  अखिल  भारतीय  सेवा  का  सदस्य  अथवा
 प्रतिरक्षा  से  सम्बन्धित  किसी  पद  को  अथवा  संघ  के  अधीन  किसी  असैनिक  पद  को  धारण '
 करता  राष्ट्रपति  के  प्रसाद-पर्यन्त  पद  घारण  करता  है  तथा  प्रत्येक  व्यक्ति  जो  राज्य  की
 असैनिक  सेवा  का  सदस्य  है  अथवा  राज्य  के  अधीन  किसी  असनिक  पद  को  घारण  करता
 राज्य  के  राज्यपाल  के  प्रसाद-पयेन्त  पद  घारण  करता

 (2)  इस  बात  के  होते  हुए  भी  कि  संघ  या  राज्य  के  अधीन  असैनिक  पद  को  घारण  करने  .

 वाला  कोई  राष्ट्रपति  अथवा  राज्य  के  राज्यपाल  प्रसार-पयंनन्‍्त
 पद  घारण  करता  है  कोई  जिसके  अधीन  कोई  जो  प्रतिरक्षा  सेवा  या

 अखिल  भारतीय  सेवा  अथवा  संघ  या  राज्य  असंनिक  सेवा  का  सदस्य  नहीं  ऐसे
 किसी  पद  को  धारण  करने  के  लिए  इस  संविधान  के  अधीन  नियुक्त  होता  यह
 उपबन्ध  कर  सकेगी  कि  यदि  राष्ट्रपति  या  राज्यपाल  विद्योष  अहंताओं
 वाले  किसी  व्यक्ति  की  सेवा  को  प्राप्त  करने  के  लिए  यह  आवद्यक  समभता  है  तो

 यदि  करार  की  हुई  कालावधि  की  समाप्ति  से  पहिले  उस  पद  का  अन्त  कंर  दिया

 जाता  है  अथवा  उसके  द्वारा  किए  गए  किसी  अवचार  से  असंबद्ध  करणों  के  लिए  उससे

 पद  रिक्त  करने  की  उपेक्षा  की  जाती  तो  इसे  प्रतिकर  दिया  जाएगा  ।”'

 आटिकल  310  में  हमको  यह  प्रावधान  दिया  गया  हैं  कि  प्रेजीडेन्ट  भौ  ९  गवंनर  जंसा  चाहें  वह
 कर  सकते  हैं  ।  इस  पर  लगाय  लगाने  के  लिए  आर्टिकल  311  में  स्पष्ट  से  कहा  गया  है  :

 [  प्रनुवाद  ]

 व्यक्षित  संघ  की  भसैनिक  सेवा  का  या  अखिल  भारतीय  सेवा  का  या  राज्य  की  असैनिक .
 सेवा  का  सदस्य  अथवा  संघ  के  या  राज्य  के  अधीन  असंभिक  पद  को  धारण  करता

 वह  अपनी  नियुक्ति  करने  वाले  प्राधिकारी  से  निचले  किसी  प्राधिकारी  द्वारा

 पदच्युत  नहीं  किया  जाएगा  अथवा  पद  से  नहीं  हटाया  जांएगा  ।

 (2  उपयुक्त  प्रकार  का  कोई  व्यविल  तब्र  तक  पदच्युत  किया  अथवा  पद  से  नहीं
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 हटाया  अथवा  पंक्तिच्युत  नहीं  किया  जब  तक  कि  उसके  बारे  में

 प्रस्थापित  की  जाने  वाली  कार्यवाही  के  खिलाफ  कारण  दिखने  का  युक्तियुकत  अवसर
 उसे  न  दे  दिया  गया  ate”  ४!

 400  भ०  १०

 इसमें  हमको  यह  स्पष्ट  बताया  है  कि आटिकल  311(2)  में  किसी  सरकारी  नौकर  को

 नौकरी  से  निकलने  के  लिए  अपोरचूनिटि  देनी  उनको  सुनना  चाहिए  और  उसके  बाद  ही
 उनको  निकाल  सकते  संशोधन  से  पहले  जो  हमारा  कांस्टीट्यूशन  उसको  पढ़ने  से  स्पष्ट

 प  से  पता  चलता  है  कि  संविधान  के  निर्माता  लोगों  ने  इसके  बारे  में  सोचा  था  ।  संविधान  को

 बनाने  के  लिए  उन्होंने  ब्रिटिश  से  कुछ  लिया  होगा  ।  फिर  भी  उन्होंने  इसमें  यह  स्पष्ट  दिया  है  :

 क्‍त  प्रकार  का  कोई  व्यक्ति  तब  तक  न  पदच्युत  किया  न  पदसे

 हटाया  जाएगा  और  नपंक्तिच्युत  किया  जब  तक  ऐसी  जिसमें  उसे  अपने

 खिलाफ  दोषारोपों  से  अवगत  करा  दिया  गया  हो  और  उन  दोषारोपों  के  सम्बन्ध  में  सुनवाई
 का  युक्तियुक्त  अवसर  दे  दिया  गया  हो  न  ली  जाए  और  जहां  ऐसी  जांच  के  पदचात्‌

 *  उस  पर  ऐसी  कोई  शास्ति  आरोपित  करने  की  प्रस्थापता  हो  वहां  जब  तक  उसे  प्रस्थापित
 शाह्ति  की बाबत  अभिवेदन  करने  का  युक्तियुक्त  अवसर  न  दे  दिया  जाए  किन्तु  उक्त
 अभिवेदन  ऐसी  जांच  के  दोरान  दिए  गए  सांक्ष्य  के  ही आधार  पर  हो

 4.02  म०  १०

 श्वरद  दिये  पोठासीन

 [fet]

 यहां  पर  अपोरचूनिटीज  देने  की  बात-कही  गई  है  इमर्जेन्सी  में  संविधान  का  जो  एमेंडमेंट
 उससे  पहली  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  था  कि  जांच  करते  वक्‍त  उसको  अपोरचूनिटी  देनी

 इंक्वायरी  करते  वक्‍त  उसको  बतलाना  चाहिए  कि  उसके  खिलाफ  चार्जेज  क्‍या  उसकी

 गलती  क्या  है  और  किस  प्रकार  का  उसने  सरकार  नुकसान  किया  है  ।  इसकी  अपोरचूनिटी  उसको  दी

 जाती  थी  ।  सफाई  देने  के  बाद  अगर  एम्पलायर  को  डिस्सिपलिनरी  एक्शन  लेने  बाले  को  अगर  जवाब

 पसन्द  न  तो  सजा  देने  के  वक्‍त  यह  कहा  जाता  था  कि  चार्जशीट  का  जवाब  पसन्द  नहीं

 इसलिए  फलानी  सेजा  देने  के  लिए  क्रम  विचार  कर  रहे  इसकी  सँकेण्ड  अपर्चिनिटी
 उसको  देनी  चाहिए  और  शो-काज  नौटिस  देनाचाहिए  पनिशमेंट  का  ।  इससे  साफ  पता  चलंता  है  कि

 42  वे  संशोधन  से  जो  हमारा  संविधान  उस  संविधान.में  संविधान  का  निर्माण  करने  वाले

 लोगों  ने  यह  रूप  से  बता  दिया  था  कि  सरकारी  नौकर  को  नौकरी  से  निकालने  से  पहले  दो

 अपोरचूनिटीज  देनी  इससे  यह  साफ  है  कि  सरकारी  नौकर  को  नौकरी  से  निकालने  से

 पहले  शो-काज  नोटिस  की  जरूरत  है  और  छोटी  से  छोटी  देने  के  लिए  भी  जांच  करते  वक्‍त  और
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 सजा  देने  के  पहले  उसको  अपोरच्यूनिटी  देनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  की  भावना  थी  ।  अब  यह  जो  इसमें

 शब्द  का  प्रयोग  किया  गया  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  पश्रेजीडेंट  आफ  इन्डिया  या

 गवर्नर  जो  मन  में  वह  ब्रिटेन  में  पहले  वहां  पर  यह  फँंसला  कर  दिया  कि  किंग  केन
 नोट  ड्‌  रोंगਂ  ।  वह  थ्योरी  पहले  वहां  पर  चली  मगर  बाद  में  वहां  पर  भी  रूरकारी  नौकर  को

 अपोरच्यूनिटी  दी  गई  ।  हमारी  सरकार  बोलती  है  कि  हम  गणगंत्र  सरकार  डेमोक्रेटिक  कम्ट्री  हैं
 और  डेमोक्रेटिक  कन्ट्री  होते  हुए  भी  हम  इसे  तरह  के  कानून  को  लागू  यह  कहां  तक  सही
 प्रेसीडेंट  आफ  जिसे  हम  राजा  समभते  उनके  नाम  पर  ऐसा  करें,.यह  ठीक  नहीं  है  ।

 हमारा  गणतन्त्र  राज्य  डेमोक्रेटिक  कंद्री  इसलिए  हमको  किसी  भी  सरकारी  नौकर

 किसी  भी  सरकारी  नौकरी  में  रहने  वाले  को  निकालने  से  पहले  अपोरच्यूनिटी  देनी  हमारे

 कांस्टीट्यूडन  में  इमर्जेन्सी  से  पहले  जो  पोजीशन  उसको  में  पढ़  चुका  है  और  बाद  में  जो
 के  बारे  में  इन्टरप्रिटेशन  दिया  उसको  आप  चंगप्पन  के  केस  में  311,  प्रोविजोए  के  तहत

 क्रिमिनल  केस  में  छूटने  बाद  भी  उसको  नौकरी  से  निकाला  सुप्रीम  कोर्ट  में  आने  के

 नेचुरल  जस्टिस  के  आ्टिकिल  14  के  तहत  उसकी  फिर  नौकरी  में  रखा  उनके  लिए

 ओपच्यूनिटी  का  होना  आवश्यक  इतना  ही  नहीं  पुराने  जमाने  अंग्रंजों  के  राज  में  भी  जो

 कानून  थे  उन  कानूनों  में  स्पष्ट  रूप  से  कमंच/रियों  को  अपोरयूनिटी  1935  का  जो  एब्ट
 उसकी  धारा  को  पढ़ने  से  हमक्रो  स्पष्ट  रूप  से  पता  चलता  है  कि  कर्मचारियों  को
 उस  जमाने  के  राज  में  भी  अपोरच्यूनिटी  दी  जाती  थी  ।  आज  जनतंत्र  रहते  हुए
 हमारी  कन्द्री  डेमोक्रेटिक  रहते  हुए  आजकल-सरकारी  काम  करने  वालोंको  हम  गुलाम  समभते  हैं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  वध्याक्ष  :  यह  शब्द  अ.पालिया  मेंटरी  इसे

 एबसपंज  कर  दिया  जाए  ।
 ह

 रु  श्री  सो  जंगा  रेड्डी  :  व्यास  जी  तो  लेबर  यूनियन  में  कार्म॑  करते  लेबर  यूनियन  में

 काम  करने  सरकारी  नोकरी  करने  वाले  को  राज  का  गुलाम  समभते  हैं  ।  सरकारी  गुलाम
 समझा  जाता

 |

 सभापति  महोदय  :  इसको  मैं  देखकर  के  अपती  रूलिग

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  अगर  अनपालियामेंटरी  होगा  तो  सभापति  जी  उसको  में
 आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  बड़े-बड़े  केसिज  में  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जो  जजमेंट  दिये  वे  रिपील  हो

 रिवोक  हो  हमको  यह  समभना  चाहिए  कि  देश  में  12  मिलियन  सरकारी  कर्मचारी  हैं  ।
 आपके  कांग्रेंस  के नेता  लोग  भी  इसका  विरोध  करते  मैं  आपको  बताता  देखिये  लेट  ललित
 माकन  जी  का  स्टेटमेंट  ।  मु

 ]

 भूतपूर्व  संसवे  सदस्य  भ्रो  ललित  माकन  ने  कहा  था  :

 ने  120  लाख  सरकारी  कर्मचारियों  को  संकट  में  डाल  यह  कौन
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 अततन

 निश्चित  करेगा  कि  क्‍या  पदच्युत  करना  जनता  के  हित  में  है  ?  कर्मचारियों  को  नौकरशाही
 की  दया  पर  निर्मर  रहना

 हिन्दी  म
 इसको  पूरा  देखा  लापके  हर  तमाम  न्यूजपेपर  वाले  इसके  खिलाफ  हूं  ।

 इसको  आपको  समझना  मैं  आपको  भरोसा  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इससे  कमंचारियों  का

 नुकसान  होता  इतने  लोगों  के  कहने  पर  भी  हमारे  मन्‍्त्री  महोदय  कहते  कि  यह  पैरामीटर  हमें

 सुप्रीमकोर्ट  ने  दिया  यह्‌  जानना  चाहिए  कि  यह  पैर  मीटर  कितना  लम्बा  इसमें  जो
 है  इसको  निकालना  इसको  विदड़्ा  करना  चाहिए  ।  में  बताया  गया

 |
 अनुच्छेद  311  (2)  :

 कत  प्रकार  का  कोई  व्यक्ति  तब  तक  न  पदच्युत  किया  न  पद  से  हटाया
 जाएगा  और  न  पंक्तिच्युत  किया  जब  तक  ऐसी  जिसमें  उस्ते  अपने  खिलाफ
 दोषारोपीं  से अवगत  करा  दिया  गया  हो  और  उन  दोषारोपों  के  सम्बन्ध  में  सुनवाई  का
 युक्तियुक्त  अवसर  दे  दिया  गया  न  कर  ली  जाए  और  जहां  ऐथी  जांच  के  पदचात  उस

 पर  ऐसी  कोई  शास्ति  आरोपित  करने  की  प्रस्थापना  हो  वहां  जब  तक  उसे  प्रस्थापित  शास्ति
 की  बाबत  अभिवेदन  करने  का  यू  क्तियुकत  अवसर  न  दे  दिया  किन्तु  उक्त  अभिवेदन

 जाँच  के  दौरान  दिए  गए  सादेय  के  ही आधार  पर  हो  सकेगा  ।

 परन्तु  यह  खंड  वहां  लागू  न
 ।

 उन्होंने  यह  तो  बता  दिया  मगर  यह  तीन-जगह  लागू  नहीं  हुआ  है  ।

 ] हु
 जहां  कोई  व्यक्ति  ऐसे  आधार  के  आधार  पर  पदच्युत  किया  गया  या  हटाया  _

 गया  था  पंक्तिच्युत  किया  गया  हो  जिसके  लिए  दण्ड-दोषारोप  पद  वह  सिद्ध  दोष  हुआ  हो  ।””

 ]
 .<  यहां  पर  मैं  आपको  यह  भी  बताना  चाहता  हुं  कि  क्रिमनल  केस  में  अगर  कोई  गवनेमैंट

 सर्वेन्ट  एन्वाल्व  होता  है  तो  उसको  नौकरी  से  निकाल  सकते  एप्लायर  उसको  निकाल  सकता  है

 चाहे  वह  किसी  भी  डिस्ट्रिक्ट  में  लेकिन  वहां  पर  भी  सिविल  कोर्ट  में  या  क्रिमिनल  कोर्ट  में  जहाँ
 पर  उसको  सजा  दी  जा  रही  वह  अपनी  बात  कह  सकता  वकील  रख  सकता  आ।ग्‌ मेंट  दे

 सकता  है  कि  मैं  इस  क्रिमिनल  केस  में  एन्वाल्व  नहीं  इस  तरह  का  प्रावधान  अभ्रत्यक्ष  रूप  से

 अगर  देखा  जाए  तो  पता  चलता  है  कि  जो  प्रावीजन  उसके  तहत  अगर  सजा  मिलती  है  तो
 बना  कारण  बताए  उसको  नौकरी  से  मिकाला  जा  सकता  इसको  हम  मानने  के  लिए  तैयार

 लेकिन  सजा  पाने  से  पहले  कोर्ट  में  उसको  आग  मेंट  करने  का  मौका  मिलता  वकील  रखने  का

 मौका  मिलता  पेशियां  होती  हैं  और  बह  अपना  पक्ष  प्रस्तुत  सकता  है  कि  यह  गलती  मैंने  नहीं
 वह  अपनी  बात  बताने  की  कोशिश  करता  है  अगर  फिर  भी  सजा  हॉंही  तो  ऐसा  हो  सकता

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  भी  स्पप्ट  रूप  से  एक  तरह  से  और  में  भी  उनको
 चाँस  मिल  रहा

 '
 |]

 जहां  किसी  व्यक्ति  को  पदच्युत  करने  या  पद  से  हटाने  या  पंक्तिख्युत  करने  की  शक्ित  ,
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 [(  है  हे

 रखने  वाले  किसी  प्राधिकारी
 का  समाधान  हो  जाए  किसो  कारण  से  इस

 प्राधिकारी  द्वारा  लेखबद्ध  किया  यह  युक्तियुक्त  रूप  में  व्यवहाय  नहीं  है  कि
 ऐसी  जांच  की  जाए  ।'

 यह  मेरो  समझ  में  नहीं  आता  ।  अगर  कोई  व्यक्ति  अपने  आफिसर  से  ठीक  व्यवहार  नहीं
 करता  है  तो  उसको  रातों  रात  नौकरी  से  निकाला  जा  सकता  रात  को  फाइल  में  लिख  दिया
 ओर  सुबह  उसको  छुट्टी  मिल  जाओ  धर  और  मज  में  तुम्हारी  सरकारी  नौकरी  अब  नहीं  है
 तो  इससे  क्‍या  अगर  15  दिन  की  अपारच्यूनिटी  मिल  जाए  तो  क्‍या  क्या  दुनिया  डूब

 यह  मेरी  समभ  में  नहीं  आता  ।  अगर  किप्तीं  को  फांसी  लगाते  हैं  तब  भी  कोर्ट  में  उसको
 अपनी  बात  कंहने  का  मौका  मिलता  समय  मिलता  लेकिन  में  ऐसा  प्रावधान  है  कि  रात

 .  को  आफिसर  ने  सोचा  कि  इसने  मुझे  गाली  दी  मेरे  सामने  सिग्नंट  पी  कुर्सी  पर  बैठा  है  और '
 कुछ  भी  कारण  फाइल  पर  उसको  बताने  की  भी  जरूरत  नहीं  है  और  उसको  नौकरी  से
 निकाला  जा  सकता  हम  तो  इसीलिए  चाहते  हैं  कि  कोन्फीडेशल  रिपोर्ट  के  प्रोसीजर  को  भी
 बदलना  इसके  लिए  भी  उसको  शोकाज  नोटिस  देना  लेकिन  इसमें  क्षेसा  कुछ  नहीं
 है  ।  कुछ  भी  दो  तीत  रीजन  बताकर  उसको  नौकरी  से  निकाल  सकते  किसी  ने  शाम  को  5  बजे

 तक  काम  लेकिन  उसको  छुट्टी  दी  जा  सकती  नौकरी  से  निकाला  जा  सकता  फाइल  में

 क्या  लिखा  है  यह  भी  नहीं  बताया  जाएगा  क्योंकि  :

 ]

 भी  कारण  पेश  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कृपया  अपना  भाषण  जारी  ,

 ]

 फिर  भी  अगर  बह  नहीं  गया  तो  पुलिस  को  बुलाकर  उसको  वापिस  भेजा  जा  सकता

 यह  गणतंत्र  राज  में  नहीं  होना  राजाओं  के  राज  में  ऐसा  हो  सकता  यह  सरकारी

 जिम  को  अपने  हाथ  में  रखने  उससे  लीगल  या  इल्लीगल  काम  कराने  का  एक  तरौका  होगा  ।

 अगर  वह  बड़  अफसरों  का  कहना  नहीं  माना  तो  कुछ  न  कुछ  रीजन  देकर  उसको  निकाला  जा

 सकता  ऐसे  कई  उदाहरण  हैं  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  एक  रेलवे  एप्लाई  श्री  सी०

 राव  ने  अपने  अफसरों  के  खिलाफ  मिनिस्टर  को  शिकायत  की  कि  इन्होंने  इस  इस  तरह  से  घपले

 किए  हैं  ।  एक  दिन  श्री  सी०  रामाराव  15  मिनट  लेट  भा  गए  तो  उनको  ससपेंड  कर  दिया

 लेकिन  असली  कारण  यह  भहीं  असली  कारण  यह  नहीं  असली  कारण  यह  था  कि  उन्होंने

 बड़  लोगों  के  खिलाफ  कंप्लेंट  की  क्या  इस  तरह  से  अनुशासन  रह  सकता  क्‍या  इससे

 डिसीप्लेन  रह  सकता  इससे  तानाशाही  ब्यूरोक्रेसी  बढ़ेगी  और  बड़े  लोग  छोटे  लोगों

 ,  का  क्षीषण  करेंगे  इसकी  ग्‌ंजाइद  बढ़ेगी  ।  इस  फंसले  से  यह  प्रूव  हो  गया  है  कि  ब्यूरोक्र दस  जिसके  -

 खिलाफ  जो  कर  सकते  हैं  ।
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 अगर  किसी  ने  गलत  काम  किया  उसको  पन्द्रह  दिन  का  मौका  शो-काज  नोटिस  भी
 दिया  तो  उससे  दुनिया  डूबने  वाली  नहीं  है  ।  आपके  पास  डिसीप्लीनरी  प्रोसीजर  उसको  सस्पेंड
 कर  सकते  हैं  और  शो-काज़  नोटिस  दे  सकते  फं।इलों  में  दस्तखत  करने  से  उल्टा-पुल्टा  आर्डेस

 निकफालता  है  तो  उप्तकोघर  मेज  सकते  यह  कौन  सा  प्रजातन्त्र  प्रजा  के  हित  में  संविधान

 नहीं  होगा  तो  उसको  बदलना  अपने  लिए  बनाया  हुआ  संविधान  है  कोई  गिफ्ट  का  नहीं

 हैं  अनुभव  के  तौर  पर  इसको  बदलते  की  जरूरत  है  ।  इस  संसद  को  हर  तरह  से  उस  कानून  को  बदलने
 की  जरूरत  यह  कानूत  बारह  मिलिपत  सरकारी  कर्म  चारियों  के  हित  में  नहीं  हमारे  कृष्णा
 अय्येर  साहब  ने  बता  दिया  कि  यह  डेय  सेस्टेन्स  विदआउट  वोरन्ट  इकोनोमिक  डेथ  सेस्टेन्स

 ७०००००

 श्री  मूलचन्द  डांगा  :  बहुत  अच्छी  तरहं  से  समझा  दिया

 श्री  सी०  जेंगा  रेड्डी  :  हम  आपके  सारे  बिल  सुनते  हमारा  एक  बिल  आ  गया  तो

 आपको  सुनने  में  क्या  आपत्ति  आप  बड़े  अनुभवी

 ]

 बाई०  एस०  महाजन  :  प्रस्ताव  पेह्ा  करने  वाले  को  कितना  समय  दिया  जाएगा  ?

 सभापति  महोदय  :  उसको  स्पष्ट  करने  दीजिए  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ।

 |

 ८  श्री  सती०  जंगा  रेडडी  :  मैं  यह  याद  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  सेना  में  काम  करने  वाला  अगर

 कोई  इनडिसीप्लीन  करता  है  तो  उसका  कोर्ट  माद्यंल  होता  है  ।  जहां  पर  सिक्योरिटी  और  देश  की

 रक्षा  आधारित  वहां  पर  भी  उनको  मौका  दिया  जाता  यहां  पर  केवल  अपनी  ब्यूरोक्र सी  को

 निभाने  के  लिए  अपना  दवाव  रखने  के  अपनी  बोली  हुई  बात  को  मनाने  के  लिए  सरकारी

 नौकर  को  निकालना  ठीक  नहीं  है  |  मैं  केवल  इतना  ही  संशोधन  करना  चाहता  हूं  कि  बी  और

 सी  में  से  को  निकाल  दिया  जाए  ।  ए  और  सी  को  रखा  जाए  ।  यह  छोटा  सा  संशोधन  है  कोई

 बड़ी  बात  नहीं  है  आटिकल  3  (2)  बी  को  विदड़ा  करना  चाहिए  और  रीनम्बर  करना

 ए  और  सी  को  रखना  चाहिए  इतना  ही  संशोधन  जितने  भी  यहां  सदस्य  उपस्थित  वे

 इसका  समर्थन  करें  और  साथ  ही  साथ  सरकार  से  भी  मैं  इस  बिल  को  पास  करने  के  लिए  आग्रह

 करूंगा  ।  सरकारी  कर्मचारियों  में  जो  अशांति  पंदा  हो  गई  उसको  दूर  करने  के  लिए  जो  आपने

 एक्जीक्यूटिव  इंसट्रक्शंस  दिए  हैं  उससे  काम  नहीं  ये  इंसट्रक्शन्स  तो  ब्यरोक्रेसी  पर  आधारित

 रहते  हैं  ।  मैं  मंत्री  जी  से  भी  प्रार्यंना  करूंगा  कि  बारह  मिलियन  सरकारी  कमंचारियों  के  साथ  जो

 अन्याय  हो  रहा  उसको  दूर  करने  की  कृपा  करें  और  इस  संशोधन  को  स्वीकृत  करें  तो
 :

 ]

 सभापति  महोदय  :  विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  माननीय  श्री  मूलथंद
 डागा  द्वारा  दी  गई  संसाधनों  की  सूचना  को  लिया
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 श्री  सूलचन्द  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पर  20  1987  तक  राय  जानने  के  लिए  उसे  परिचालित

 किया  जाए  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  कियी

 जाए  ।”

 डा०  जी ०  एस०  राजहंस  ।

 [fet]  ँ

 डा०  गोरीहंकर  राजहंस  :  सभापति  जंगा  रेड्डी  साहब  जो  अभी

 यहां  बिल  लाये  हैं  वह  कई  अर्थों  में  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  ह ैऔर  इस  पर  किसी  न  किसी  रूप  से  पिछले

 साल  भर  से  खासकर  जब से  सुप्रीम  कोर्ट  का  निर्णय  हुआ  बहस  होती  रही  इस  समस्या  के  दो

 पहलू  केवल  इसलिए  कि  कोई  सरकारी  मुलाजिम  हो  जाए  और  उसकी  नौकरी  नहीं  जाए  इस  पर

 हमें  सोचना  है  या  वह  सरकारी  मुलाजिम  हो  अथवा  किसी  प्राइवेट  अण्डरटकिंग  में  काम  करता  हो
 उसके  साथ  भी  वही  कानून  हो  इस  पर  हमें  सोचना  है  ।  दूसरा  हमें  सोचना  है  यह  बात  ठीक  है  कि

 एक  करोड़  बीस  लाख  सरकारी  मुलाजिमों  के  साथ  अन्याय  नहीं  होना  उन्हें  डर  है  कि

 उनके  अफसर  बिना  किसी  कारण  के  उन्हें  नौकरी  निकाले  सकते  हैं  ।  जहां  तक  में  समभता  हूं  यह

 नियम  खुद  उन  अफसरों  पर  भी  लागू  होता  यदि  मैं  ठीक  आप  किसी  भी  सरकारी  दफ्तर  में

 चले  किसी  भी  राज्य  में  ईमानदारी  से  हृदय  पर  हाथ  रखकर  कर  बोलिये  क्‍या  50  प्रतिशत

 कर्मचारी  भी  ईमानदारी  से  काम  करते  हैं  और  जो  काम  करते  भी  हैं  क्या  वह  अपनी  ड्यूटी  पूरी  करते

 हैं  मुझे  अपना  अनुभव  है  इसलिए  मैं  अपनी  बात  कहना  बेंकों  म्रें  था  सरकारी  दफ्तरों  में  लोग

 बाध्य  करते  हैं  मंनेजर्स  अफसरों  को  कि  हमने  काम  नहीं  करना  हमें  ओवर  टाइम  दो  और  काम

 निकालना  है  इसलिए  ओवर  टाइम  देना  पड़ता  है  ।  वह  बाध्य  करते  हैं  कि  वह  काम-अफसर  करे  जो

 उनको  फरना  ठीक  है  इस  देश  के  समाचार  पत्रों  न ेबड़  कसकर  इमेजेंसी  को  गाली  विपक्ष

 के  लोगों  ने  भी  बड़ी  गाली  परल्तु  जनता  के  पास  श्राप  जनता  आज  भी  कहेगी  कि

 इमेजेंसी  ठीक  यह  मेरा  मत  नहीं  मै ंजनता  की  बात  कह  रहां  हूं  ।  लोग  क्‍यों  कहते  हैं  उनको

 राहत  हुई  थी  अस्पतालों  से  काम  होता  रेलें  ठीक  समय  से  चलती  थी  *'  पोस्ट  आफिसेज  में  ठीक

 से  काम  होता  था  ।  अभी  टेलीकम्यूनिकेशन  की  बात  आपने  मुझे  इसमें  कुछ  नहीं  कहना
 मेरा  भाई  बिहार  में  बहुत  सख्त  बीमार  कई  दिनों  से  लाइटनिब  काल  मैं  कर  रहा  हूं  लेकिन  नहीं
 मिल  रही  क्‍यों  नहीं  ऐसे  आदमियों  को  बर्खास्त  किया  क्‍या  हम  यही  कहें  कि  सरकार
 सरकारी  मुलाजिमों  से  कोई  कांम  नहीं  ले और  घर  बंठ  उन्हें  तनख्वाह  दे  दे  ।  इस  देश  में  सरकारी

 मुलाजिमों  ने  जबदंस्ती  12  महीने  काम  करके  13  महीने  की  तंनख्याह  हमने  दी  ।  हम  चाहते  हैं
 उनके  साथ  न्याय  उनको  बेवजह  नहीं  निकाला  हम  इसके  पक्ष  में  हैंਂ

 लेकिन  सरकारी  कमंचारी  आज  जिस  तरह  का  व्यवहार  कर  रहे  व ेदिल  पर  हाथ  रख
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 कर  बता  दें  कि  क्या  वह  उचित  इसलिए  अब  वक्‍त  आ  गया  है  कि  देश  में  नेशनल  कन्सैन्सस

 हो  ।  यह  ठीक  है  कि  बिना  कारण  उसको  नौकरी  से  नहीं  निकाल्य  जाना  चाहिए  परन्तु  जहां  एक
 मछली  सारे  तालाब  को  गंदा  वहां  उस  मछली  को  निकाल  फकने  में  किसी  तरह  की

 हट  नहीं  होनीं  चाहिए  ।  हम  एक  तरफ  देश  को  आगे  बढ़ाना  चाहते  इक्कीसवीं  शताब्दी  कौ  ओर

 जाना  चाहते  हैं  मौडनाईज  करना  चाहते  हैं  और  दूसरी  तरफ  टांगें  खींची  जा  रही  हैं  ।

 हमारे  सामने  यह  विचारणीय  प्रश्न  है  कि  जब  प्राईवेट  सेक्टर  में  इन-सीक्योरिटी  ऑफ  जौब  है  तो

 गवर्नमेंट  संक्टर  में  भी  इन-सीक्योरिटी  ऑफ  जोब  मैं  आपको  छोटी  सी  बात  कहता  कि
 :  प्राईवेट  सैक्टर  में  मालिक  डण्डा  उठाता  है  और  कहता  है  कि  :.

 दा

 ]

 यदि  कल  तक  आप  यह  काम  नहीं  करते  तो  आपको  निकाल  दूंगा  ।

 ,

 ह

 उसके  इस  देद्ा  में  और  विदेशों  में  कितनी  एफीशिएंसी  कितना  प्रोडवष्न

 कितना  काम  हो  ।  है  परन्तु  पब्लिक  सैक्टर  में  या सरकारी  नौकरी  में  जब  किसी  की  नौकरी  पक्की

 हो  जाती  है  तो  वह  चैलेंज  देकर  कहता  है  कि  किस  की  हिम्मत  है  जो  मुक्से  काम  ले  चाहे  वह  आई०

 ए०  एस०  आई०  एस०  आई०  एफ०  एस०  हो  या  अदना  सा  वलक॑  वे  संब  कंसे

 पौलिठीशियन्स  और  मिनिस्टर्स  का  मजाक  उड़ाते  यह  वहां  जाकर  देखिये  ।  इस  देह  में  कहने  के

 लिए  संविधान  बना  हुआ  है  परन्तु  असंली  असली  बागडोर  इलेक्टिड  रिप्रेजस्टेटिव  के

 हाथों  में  नहीं  है  ।  यूरोप  में  तो  इलेक्टिड  रिप्रेजेन्टेटिव  को  कूड़ा  समझा  जात  कहते  हैं  कि  यह  तो

 कैजअल  वकर  आज  है  कल  चला  हमारे  देश  में  हर  जगह  लोग  आई०  ए०  आई०

 ची  5  एस०  और  दूसरे  ब्यूरोक्रेट्स  की  उसी  तरह  खुशामद  करते  और  मैंने  मिनिस्टरों  तक  को

 ब्यरोफ्रेटस  की  खशामद  करते  हुए  देखा  इस  देश  को  यंदि  कोई  खा  गया  तो  ब्यूरोक्र टस  ही  खा

 अब  वक्‍त  आ  गया  है  कि  हम  इस  ब्यूरोक्रेसी  को  चेंज  करें  अन्यथा  ब्यूरोफ्रेसी  हमें  समाप्त  कर

 देगी  ।  आज  हालत  यहां  तक  पहुंच  गई  है  कि  ब्यूरोक्रेसो  किसी  भी  इलेब्टिड  रिप्र  जैन्टेटिव  की  बात

 सुनने  तक  को  तैयार  नहीं  जब  एक  आई०  ए०  एस०  अधिकारी  कलेक्टर  बनता  एडीशनल

 क्लैक्टर  वनता  एस०  ओ०  बनता  है  या  कोई  आई०  पी०  अधिकारी  एस०  बनता

 है  एडीशनल  एस०  पी०  बनता  है  तो  वह  बादशाह  कौ  तरह  रहता  पता  नहीं  कानून  में  ऐसा

 लिखा  हुआ  है  या  वह  जबर्देस्ती  करता  है  कि  उसको  25-25  अर्दली  मिल  जाते  हैं  और  गर  कानूनी

 तरीके  से  तो  उसके  पास  सैकड़ों  अर्दली  ०  हाँ  वह  जाता  एक  मुगल  बादशाह  वो  तरह  से

 चलता  है  और  उसे  लोग  भुक-भुक  कर  सलाम  करते  ,

 मैंने  पहले  भी  कहा  है  कि  हमारा  देश  दो  भागों  में  बंटा  हुआ  है  :  एक  भाग  इण्डिया  है  भौर

 दूसरा  भारत  ।  इण्डिया  वह  है  जहां  लोग  मुंह  टेढ़  करके  अंग्रं  जी  बोलते  हैं  और  जहां  के  लोग  अपने

 बाल  बच्चों  को  पब्लिक  स्कूलों  में  पढ़ाते  हैं  और  फिर  उनको  भी  आई०  ए०एस०  या  आई०  पी०  एस  ०

 बनाते  जहां  भाई०  ए०  एस०  और  आई०  पी०  एस०  अपने  को  बादशाह  समभते  हैं  तथा  दूसरा

 हिस्सा  भारत  वह  है  जो  दरिद्र  लाचार  जिसके  लिए  पीने  के  पानी  तक  का  इन्तजाम  नहीं
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 गौरीशंकर  राजहंस  |

 और  जिसकी  तकदीर  में  लिखा  हुआ  है  कि  इन  ब्यूरोक्रेटस  के  हाथों  से  कोड़े  उनकी  सेवा

 करना  ।  यदि  हम  प्रैक्टिकल  नहीं  यदि  हम  सच्चाई  को  नहीं  सुनेगे  तो  इस  देश  की  जनता  हमें
 कब  तकु  बर्दाश्त  करेगी  ।  यह  किसी  एक  पार्टी  का  प्रइन  नहीं  यह्‌  मामलक  ऐसा  यदि  हम  पार्टी

 के  लेबल  से  ऊपर  उठकर  देखें  कि  क्यों  मुट्ठी  भर  अंग्र  जी  बोलने  वाले  ब्यूरोक्रटस  दोष  भारत  पर

 राज  कर  रहे  हैं  और  हम  ऐथा  क्‍यों
 हो

 यदि  उनकी  नौकरी  में  इन-सीक्योरिटी  उन्हें  पता

 हो  कि  यदि  वे  गलती  करेंगेतो  उन्हें  भी उसी  तरह  से  निकाला  जा  सकता  हैं'''***  जैसे  प्राईवेट

 सेक्टर  के  मंनेजस  को  निकाला  जा  सकता  तो  वे  रास्ते  पर  आ  मैं  आपको  बताऊ  आप

 किसी  भी  स्टेट  में  चले  यह  एक  रहस्य  की  बात  है  हिसे  मैं  आपको  बता  रहा  हर

 ए०  एस०  और  आई०  पी०  एस०  ने  स्टेट  क्रेपीटल  में  पचास-पचास  लाख  की  कोठी  बनाई  है  ।  है

 कोई  सरकार  जो  इसकी  ईमानदारी  से  जांच  कराए  और  बताए  ?  ु

 हम  आपस  इलेक्टेड  रिप्रे  जेन्टेटिव  एक  दूसरे  से  लड़ते  रहेंगे  और  एक  दूसरे  को  गालियां

 देते  लेकिन  जो  हमें  बेवक्‌फ  बना  रहा  जो  हमारा  खून  चूस  रहा  जो  हमें  लड़ा  रहा
 उसके  लिए  हम  क्‍या  कर  रहे  ब्यूरोक्रट्स  की  बिरादरी  इतनी  तेज  है  और  उनमें

 पन  उतना  किसी  में  नहीं  आप  लाख  बात  समाजवाद  अप  लाख  बात  कहें  ट्वेटी
 पाइंट  प्रोग्राम  को लेकिन  उन  पर  कोई  असर  जो  उनके  मन  में  वही  आप  जितने

 भी  हलेक्टिड  रिप्रेजेंटटिव  यहां  पर  वे  सब  अपने  हृदय  पर  हाथ  रखकर  बोलिए  कि  कितने

 क्रैटस  आपके  प्रोग्राम  को  सक्‍्सेफूल  होने  देते  हैं  ?  क्या  हमारा  फर्ज  नहीं  है  कि  हम  उन  ब्यूरोक्र  ट्स
 को  बतावें  कि  तुम  देश  की  जनता  को  गुमराह  कर  सकते  देश  की  जनता  ने  हमें  वोट  दिया

 हम  ही  मार्गदर्शन  तुम  मागंदशंन  करने  वाले  कौन  हम  तुम्हें  मार्गदर्शन  तहीं  करने

 पद्ि  तुम्हें  जॉब  इनसिक्योरिट्री  तो  हम  उसको  सपोर्ट  लेकिन  हम  यह  भी  चाहेंगे  कि  एक

 ब्यूरोक्रेट  जिसने  पचास  लाख  रुपए  का  मकान  बनाया  उसकी  हाईकोर्ट  के  जज  से  इन्क्‍्वायरी

 यदि  उस  इन्क्वायरी  में  उसे  दोषी  पाया  तो  उसे  निकाला  उसके  प्रति  हमदर्दी  नबरती

 आपको  सुनकर  आदचर्य  होगा  कि  बिहार  अभी  दस  दिन  पहले  सारे  देश  के

 अखबारों  मोटे-मोटे  अक्षरों  मे ंआया  कि  एक  आई०  पी०  एस०  अफसर  ने  सामान  की  खरीद  में

 करोड़ों  रुपयों  का  घोटाला  किया  ऐसे  आई०  ए०  एस०  अफसर  जिनको  कि  मेडल  मिला  जिन

 को  तगमा  दिया  गया  है  एफीशियेंसी  और  आनेस्‍्टी  ऐसे  अफसर  उसमें  करोड़ों  रुपया  खा

 आपको  यह  सुनकर  और  भी  आदइचये  होगा  कि  एक  लेडी  आई०  पी०  एस०  अफसर  ने  कहा  कि  मुझे
 पता  नहीं  मैं  तो नई  आई  मुझ  से  तो  क्लक  लोगों  ने  दस्तखत  करा

 मैं  मन्‍त्री  जी  से  निविदन  करता  हूं  कि  अब  वक्‍त  आ  गया  है  जब  आप  इंन  बातों  को

 टालते  नहीं  जायेंगे  आपको  कोई  एक्शन  लेता  ही  पड़े  अब  देश  कीं  जनता  ज्यादा  इंतजार  नहीं

 .  कर  सकती  है  ।  यह  ठीक  अप  ब्यूरोक्रेंसे  के हिमायती  लेकिन  ये  ब्यूरोक्रेसी  किस  तरह  से

 कंट्री  पर  हावी  इस  बात  को  सोचना  चाहिए  ।  दे  दूसरों  को  बंबकूफ  बनांते  हैं  और  खुद  मजे श्र
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 लूटते  इनकी  कोई  अकाउंटेबिलिटी  नहीं  हम  बात  तो  हमारी  अकाउ  टेबिलिटी
 हमारी  कान्‍स्‍्टीट्यूएंसी  में  हमारी  स्टेट  में  हमारी  एकाउ  टेबिलिटी  पूरे  देश  में  और  ये
 आई०  पी०  एस०  जिन  ने  करोड़ों  का  गोलमाल  वे  आज  भी  बिहार  में  «  ड़  ऊ
 ऊचे  पद  पर  न  हिम्मत  हैं  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  न  हिम्मत  है  केन्द्र  जो  इनके  ऊपर
 एक्शन  न  ले  सके  ।

 ह

 आज  इन  आई०  ए०  एस०  और  आई०  पी०  एस०  आफिसस  ने  अपनी  एसोसिएशन  बनता  ली
 है  ।  आप  इनके  खिलाफ  कुछ  भी  कीजिए  तो  इनकी  एसोसिएशन  स।मने  आ  जाएगी  ।  क्‍या  कोई
 नियम  नहीं  बना  सकते  हो  ?  चाइना  में  बेअरफूट  ब्यरोक्र  ट्स  हो  सकते  तो  इंडिया  में  बेअरफट
 ब्यूरोक्रेट  क्यों  नहीं  हो  सकते  हैं  ?

 क
 आज  किसी  भी  स्टेट  में  बाढ़  सखा  कितने  अकसर  और  सब-डिवीजनल  अफसर  उस

 जगह  पर  जाते  हैं  ?  एक  लूट  मची  हुई  उसमें  सभी  दारीक़  हम  इतिह।स  के  एक  बहुत  ही

 नाजुक  दोर  में  हैं  ।

 [  श्रमुवाद  ]

 हम  इतिहास  के  एक  बहुत  ही  नाजुक  दौर  में

 »  यदि  हमने  अभी से  ब्यूरोक्रेसी  को  कन्ट्रोल  नहीं  किया  तो  ब्यूरोक्र॑  सी  हमें  समाप्त  कर  देगी
 *  और  वह  देश  के  लिए  वहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  समय  होगा  ।

 मैं  संक्षेप  में  इतना  ही  कहँता  चाहता  हूं  कि  पब्लिक  सर्वेन्ट  जो  एक  राटेन  सैलरी  के  नीचे  हैं

 उनको  तो  सर्विस  में  थोड़ी  सिक्योरिटी  होनी  लेकिन  ब्यूरोक्रेंट  जो  ऊपर  उनकी  सही
 *

 तस्वीर  देश  में  लोगों  को  पता  होनी  चाहिए  और  उन्हें  जाव-सिक्योरिटी  किसी  भी  हालत  में  नहीं

 मिलनी  चाहिये  ।

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  सभापति  हमारा  संविधान  संसार  में  सर्वोत्तम

 पंडित  श्री  वल्लभ  भाई  पटेल  व  डा०  अम्बेडकर  के  नेतृत्व  में  संविधान  सभा  द्वारा  यह

 कई  वर्षो  में  तैयार  किया  गया  संसार-+े  संविधानों  के  सर्वोत्तम  अंश  इसमें  शामिल  हैं  ।

 उन्होंने  सोचा  था  कि  हमारी  एक  बहुत  कार्य  कुशल  नौकरशाही  होनी  इसलिए

 न्होंने  इसकी  सुरक्षा  की  व्यवस्था  की  इस  देश  में  सिविल  सेवा  के  सदस्यों  की  सुरक्षा  की

 व्यवस्था  धारा  311  में  निहित  आज  उनकी  संख्या  लगभग  कुछ  लाख  वे  हमारे  प्रशासनिक

 ढांचे  की  रीढ़  की  हड्डी  हैं  और  यही  वे  लोग  हैं  जो
 सामाजिक  आध्िक  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  हमारी

 '

 योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्त रदायी हैं । इन सभी वर्षों में हम यह कहते रहे हैं कि हम कार्यान्वयन में असफल हुये हैं क्योंकि प्रक्षासन 275
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 बाई०  एस०  महाजन ]

 कुशल  नहीं  हैं  ।  उससे  भी  अधिक  प्रशासन  न  केवल  अकुशल  है  अपितु  भ्रष्ट  भी  मेरे  से  पहले  वक्‍ता
 डा०  राजहंस  ने  भक्षष्टचार  के  उदाहरण  दिये  प्रतिदिन  ऐसे  ही  उदाहरण  हमारे  सामने  आते  हैं

 परन्तु  हम  उन्हें  हूटा  नहीं  सकते  |  एक  विभागाध्यक्ष  भी  एक  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारी  को  नहीं  हटा
 सकता  क्‍योंकि  वह  जिला  न्यायालय  में  अपील  करता  है  फिर  उच्च  न्यायालय  में  और

 सर्वोच्च  त्यायालत  में  |  न्यायालय  अभागे  व्यक्त  का  पक्ष  लेते  हैं  और  निलंबन  अवधि  के  अन्तर्गत

 उसे  जो  वेतन  नहीं  मिला  था  उसकी  उसे  पूरी  अदायगी  के  साथ  पुनः  नियुक्त  कर  दिया  जाता

 इसी  कारण  पिछले  कई  वर्षों  में  हमारी  सामाजिक  व  आध्िक  वृद्धि  क्री  दरं  कम  हो  गई  :

 विधेयक  यह  कहता  है  अनुच्छेद  इसलिए  3  केवल  यह  कहता  है  कि  जहां  जांच  करना  सम्भव

 अथवा  व्यवहारिक  न  हो  वहां  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  कारण  बताने  चाहिए  और  तब  सम्बन्धित

 अधिकारी  को  बखास्त  करना  चाहिए  या  उसका  पद  कम  कर  देना  चाहिए  ।  यह  केवल  एक,बात  है
 जिस  पर  ध्यान  दिया  जाना  मैं  यह  सुझाव  दू  गा  कि  सम्बन्धित  अधिकारी  को  कारण  बता

 देने  चाहिए  ।  संविधान  में  इसकी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  यदि  इसकी  व्यवस्था  की  गई  यदि

 इसकी  व्यवस्था  की  गई  होती  तो  मैं  समभता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालयों  के  निर्गयों  में  निहित
 अधिकतर  आपत्तियां  दूर  हो  जाती  ।  समझता  हूं  हमने  इस  देश  में  सुरक्षा  को  एक  दंकियानूसी
 सिद्धांत  बना  लिया  सरकारी  कमंच्रारी  की  अत्यधिक  सुरक्षा  उसकी  कार्यकुशलता  के  रास्ते  में

 रुकावंट बनी है और इससे म्रष्टाचार को बढ़ावा है । ह ' प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि किसी एक विद्वेष व्यक्त ने बहुत सा घन कमा लिया है । उसका वेतन 2000/%० प्रतिमाह हो सकता है परन्तु वह 50 एक करोड़ या दो करोड़ की सम्पत्ति का मालिक है । हम कुछ नहीं कर हम न्यायालय में नहीं जा हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि कानून हमेशा यह्‌ कहता है कि विदवसनीय सबूत के बिना आप एक व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं कर सकते | म्रष्टाचार से सम्बन्धित अपराधी कानूनों का एक अंग इसलिए एक अष्ट व्यक्ति के अपरांध को पूर्णतया सिद्ध करना संभव नहीं है भौर इसलिए वह बच जात्ा यदि आप पूर्ण सुरक्षा प्रंदान करते जैसा श्री रेड्डी ने कहा है तो आप देश का विनाश कर यह मेरा विचार है । इसलिए सुरक्षा का जो पहलू भ्रब हमारे सामने है वह पर्याप्त * किसी भी स्थिति में धारा को हटाया नहीं जायेगा जैसा कि श्री जंगा रेड्डी ने सुझाव दिया हम कह सकते हैं कि यदि कोई कारण हैं तो लिखित में संबंधित व्यक्ति को उनसे अवगत कराया " मुझे हैरानी है कि विरोधी दलों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आपत्ति है क्योंकि हमारे से अधिक वे लोग कहते हैं कि प्रशासन अकुदल व ज्रष्ट प्रशासन को ईमानदांर और कुशल बनाकर उन्हें देश की प्रगति में सहायता करनी चाहिए और इस बात को समभना चाहिए । यदि आप अत्यधिक सुरक्षा प्रदान कंरते हैं तो हमारी सामाजिक आधिक प्रगति की सभी योजनाओं को आप नष्ट करते इसलिए मैं यह सुझाव देता हूँ कि पूर्ण रूप से ऐसी.कोई स्थिति
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 नहीं  है  जिसमें  अनुच्छेद  311  पर  विचार  किया  जा  सके  अथवा  ज॑सा  श्री  जंगा  रेड्डी  ने  सुझाव
 दिया  है  कि  31]  (2)  को  समाप्त  कर  दिया  जाए  ।

 ह

 अजय-विश्वास  :  सभापति  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  मैं  इस  बात  के  लिए  श्री  जंगा  रेड्डी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  इस
 नित  सभा  के  समझ  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  क्योंकि  1:20  करोड़  केन्द्रीय

 सरकार  के  कमंचारियों  का  इस  विधेयक  से  संबंध

 हम  देखते  है  संसद  के  बाहर  बहुत  सी  राज्य  सरकार  के  बर्मंचारी  अनुच्छेद  310  और  311

 (2)  को  संविधान  से  हटाने  की.मांग  को  लेकर  प्रदर्शन  कर  रहे  अनुच्जेद  310  व

 311  भारतीय  संविधान  पर  कलंक  है  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  श्री  जंगा  रेड्डी  राज्य  सरकारों  व  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  क ेलिए  इन  कलंकों  को  संविधान  से  मिटाना  चाहते  हैं  लाखों

 सरकारी  कमंच।री  यह  अनुभव  कर  रहे  हैं  कि सदा  उनके  सिर  पर  खतरा  मंडराता  रहता  है  और  उन्हें *
 इस  काले  उपबन्ध  द्वारा  हटाए  का  सर्देव  डर  रहता  है  ।

 उच्चतम  न्यायायथ  के  नवीनतभ  निर्णय  ने  सश्कारी  कमंचारियों  के  लिए  अधिक  समस्याएं
 उत्पन्त  कर  दी  है  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  ने  उसी  न्यायालय  के  पहले  के  निर्णय  में

 संशोधन  कर  दिया  धन  1974  में  चेल्लघन  मुकदमे  में  अपना  निर्णय  दिया  कि  सरकारी-कर्म
 चारियों  को  सजा  की  मात्रा  को  जानने  का  अवसर  मिलना  चाहिए  ।

 1973  में  लोको  कमंचारी  आंदोलन  प्वर  थे  और  लगभग  ग्यारह  से  बारह  लाख

 लोको  कर्मचारियों  को  रेलवे  कानून  की  (2)  के  अन्तर्गत हटा  दिया  गया  था  ।  अन्त  में  रेलवे

 के  लोग  उच्च  न्यायालय  व  सर्योच्च  न्यायालय  घले  गए  ।  श्री  चेल्लप्प  उच्चतम  न्यायालय  में  चले

 गये  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपना  निर्णय  दिया  कि.रेलवे  के  प्राधिकारियों  ने  प्रावधान  का

 पालन  किया  था  और  उन्हें  इस  बात  की  सूचना  देनी  चाहिए  थी  कि  कमंचारियों  को  कितनी  सजा

 दी  गई  है  ।  इस  प्रकार  सभी  मुकह॒झों  को  खारिज  कर  दिया  गया  और  उन  कमंचारियों  को  बहाल
 कर  दिया  गया  ।

 -  झरकार  फिर  उच्चतम  न्यायालय  में  उच्चतम  न्यायालप  के  सबसे  अन्तिम  न्प्य  ने

 पांच  न्यायाधीशों  की  न्‍्यायापीठ  ने  चेल्लप्पन  मुकहमे  के  निर्णय  को  संशोधित  कर  दिया  और  कहा
 कि  सजा  की  मात्रा  के  बारे  में  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  सूचना  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  और

 यही  सारी  समस्या  का  सार

 उच्चतम  न्यायालय  के  नवीनतम  निर्णय  से  स्वाभाविक  न्याय  का  सिद्धांत  छीन  लिया  गया

 है  ।  निर्णय  का  परिणाम  यह  है  कि  नौकरशाही  को  कमंचारियों  को  बिना  कारण  बताओ  नोटिस  के

 से  हटाने  की  असीमित  शक्तियाँ  दे  दी  गई  हैं  ओर  प्रतिशोध  की  भावना  से  कार्य  करने  वाले
 -  अधिकारी  कर्मचारियों  से  अपना  बदला  लेगे  |  ग्रह  को  आतंकित  करने  में  व  सरकारी

 करमंचारियों  की  सभी  श्रमिक  संघों  की  गतिविधियों  को  निष्फल  करने  में  शासक  वर्ग  की  और

 सहायता  करेगा  |  ॥॒
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 अजय  विश्वास  ]

 समस्या  की  नहीं  समस्या  सरकार  की  नीयत  की  सरकार  क्या  करना  चाहती
 है  ?  प्रहले  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  कमंचारियों  के  पक्ष  में  अब  यह  कमंचारियों  के  विरुद्ध

 चला  गया  परन्तु  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 उंनकी  क्या  करने  की  नीयत  है  यदि  सरकाਂ

 इस  काले  प्रावधान  को  संविधान  में  रखना  चाहती  है  तो  वह  एक  अलग  बात  है  परन्तु  यदि  सरकार

 इस  प्रावधान  को  हटाना  चाहती  है  और  देश  में  प्रजातन्त्र  का वातावरण  उत्पन्न  करना  चाहती  है  तो

 यह  एक  अलग  बात  इस  विधेयक  का  उदहंश्य  अनुच्छेद  31]  (2)  में  संशोधन  करना

 किन्तु  मैं  तो  अनुच्छेद  310  और  311  (2)  और  के  भी  खिलाफ  यह  इसलिए

 है  क्योंकि  ये  अनुच्छेद  एक  दूसरे  से  जुड़े  हुए  हैं  ।  अनुच्छेद  310  को  अनुच्छेद  311  ओर

 से  अलग  नहीं  किया  सकता  ।  ये  अनुच्छेद  प्रसन्‍तता  के  सिद्धान्त  पर  आधारित  हैं  ।

 अगर  आप  संविधान  सभा  के  बाद-विवाद  को  द्वेखें  तो  आप  पायेंगे  कि  ये  अनुच्छेद  भारत
 सरकार  1935  की  प्रतिकृति  1935  का  अधिनियम  कया  था  ?  यह  ब्रिटेन  के  संविधान

 और  परम्पराओं  के  आधार  पर  बनाया  गया  था  ।  ब्रिटेन  के  संविधान  और  परम्पराओं  के

 सरकारी  कर्मचारी  राजा  या  का  एक  सेचक  होता  जैसा  कि  या  रानी  कोई  भी  गलती
 नहीं  कर  सकते  और  राजा  या  रानी  तथा  कर्मचारी  के  बीच  कोई  समकौता  नहीं  हो  इसलिए

 रोजूपार  राजा  या  रानी  की  आज्ञानुस्तार  होना  चाहिए  ।  कानून  का  यही  सिद्धांत  यह
 शासक  का  एक  विशेषाधिकार  है  और  इसे  हमारे  संविधान  में  बनाये  रखा  गया  यह  उपनिवेशीय

 शासन  की  एक  देन  है  ।

 विशेष  तौर  पर  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  विशेष  रूप  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया

 सरकार  इस  ब्रिटिश  देन  को  हमारे  संविधान  में  जारी  रखने  की  इच्छुक  है  यह  इस  असंगति  को

 दूर  करते  और  हमारे  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  एक  लोकतांत्रिक  वातावरण  बनाने  के  लिए

 इच्छुक  है  मुख्य  प्रदन  समस्या  यह  है  कि  उस  अधिनियम  के  राजा  या  रानी

 किसी  भी  कर्मचारी  को  पदच्युत  कर  सकते  हैं  और  यह  केवल  ढसी  अधिनियम  की  प्रतिक्ृति  है  ।

 एक  मात्र  भिन्‍नता  यह  है  कि  यहां  पर  राष्ट्रपति  या  गवनेर  बिना  कोई  कारण  बताये  किसी  भी

 चारींक़ो  पदच्युतत  कर  सकते  किन्तु  असलीयत  में  ऐसा  कार  राष्ट्रपति  या  गवनेर  नहीं  करते

 हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  311  या  के  अधीन  कोई  भी  अधिकारी

 एक  कर्मचारी  को  पदच्युत  कर  सकता  है  उसको  फाईल  में  सिर्फ  यह  दर्ज  करना  होता  है  कि  इसे

 कहीं  भी  अनावृत  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  प्रकार  देश  की  सम्पूर्ण  मशीनरी  और  सम्पूर्ण  सरकार

 अधिकारी  वर्ग  पर  निरमर  करती  है  ।

 अनुच्छेद  310  और  311  (2)  और  की  विषय  वस्तु  को  भारतीय

 अधिनियम  1935  से  पूरा-पूरा  ले  लिया  गया  एक-माघ्र  परिवतंन  यह  हैं  कि  राजा  या  रानी  की

 बजाय  केन्द्रीय  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  यहां  पर  राष्ट्रपति  हैं  तथा  राज्य  के  कमंचारियों  के  संबंध

 में  गवर्नर  है  किन्तु  वही  स्वामी  सेवक  सम्बन्ध  अब  भी  हैं  भौर  इस  तरह  का  सम्बन्ध  हमारे

 तांत्रिक  ढांचे  के  अनुरूप  नहीं  सरकार  को  यह  बताना  चाहिए  कि  क्‍या  यह  स्वामी  सेवक  सम्बन्ध
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 हमारे  लोकतांत्रिक  ढांचे  के  अनुरूप  है  ।  क्या  वे  महसूस  करते  हैं  कि  यह  सम्बन्ध  जारी  रहे  ?  यह
 एक  उपनिवेशीय  देन  भौर  दृष्टिकोण  जिसे  सम्राप्त  किए  जाते  की  जरूरत  है  ताकि  हमारे  संविधान

 .  को  और  अधिक  लोकतांत्रिक  बनाया  जा  सके  ।  मैं  यहां  पर  उच्चतम  न्यायालय  की  बात  नहीं  कर

 रहा  हूँ  ।  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  आपका  क्या  कत्तंव्य  है  ?  यह  ही  मुख्य  प्रश्न  इस  महान  संस्था

 ने  इस  सामन्तवादी  शाही  और  असभ्य  धारणा  को  हमेशा  के  लिए  त्याग  देना

 .  मैं  सरकार  को  एक  भी  उदाहरण  दिखाने  के  लिए  चुनौती  दे  रहा  हूं  जिसमें  एक
 चारी  की  भी  वास्तव  में  छटनी  कर  दी  गई  हो  क्योंकि  वह्‌  राज्य  की*सुरक्षा  के  खिलाफ  कर

 रहा  था  ।  क्‍या  वे  यह  सिद्ध  कर  सकते  हैं  कि  जो  भी  फाइल  में  दर्ज  किया  गया  था  वह  सत्य  है  ।
 आप  इस  बात  को  सिद्ध  करने  में  सक्षम  नहीं  होंगे  आप  एक  भी  मामले  में  इसे  सिद्ध  नहीं  कर  सकते  ।
 भाप  यह  कभी  भी  सिद्ध  नहीं  कंर  सकते  कि  कमंचारियों  की  छटनी  इसलिए  कर  दी  गयी  है  क्योंकि

 वे  देश  की  सुरक्षा  के  विरुद्ध  काये  कर  रहे  अनुच्छेद  311  (2)  के  अनुसार  अगर  कमंचारी
 की  गतिविधियां  देश  की  सुरक्षा  के  विरुद्ध  तो  उसे  पदच्युत  कर  दिया  जाता  यहां  पर  यह  जिक्र

 किया  जा  सकता  है  कि  माननीय  श्री  सुकुमोल  सेन  को  जो  राज्य  सभा  के  सदस्य  अनुच्छेद  311

 (2)  के  अधीन  वरखा।स्त  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  कहा  गया  था  कि  वह  राज्य  की  सुरक्षा
 के  विरुद्ध  कायंवाही  कर  रहा  था  ।  और  अब  जनता  ने  उन्हें  चुन  लिया  है  ।  उनको  राज्य  सभा  के

 लिए  निर्वाचित  कर  लिया  गया  है  और  भ्रब  वह  संसद  के  एक  सदस्य  मैं  एक  और  उदाहरण  देना

 चाहता  त्रिपुरा  में  एक  अध्यापक  श्री  विवेकानन्द  भौमिक  को  अनुच्छेद  311  (2)
 अधीन  बरखास्त  कर  दिया  गया  क्‍योंकि  उसकी  गतिविधियों  को  राज्य  की  सुरक्षा  के  विरुद्ध  घोषित

 कर  दिया  गया  था  ।  वह  मंत्री  राज्य  की  सुरक्षा  के  खिलाफ  उनकी  गतिविधियों  के  कारण  जिस

 राज्यपाल  ने  उनको  पदच्युत  किया  था  उन्होंने  ही उनको  शपथ  इस  प्रकार  यह  अन्त्विरोधों

 से  परिपूर्ण  है  जो  आप  कह  सकते  हैं  वह  यह  है  कि  सरकार  के  लिए  इस  उपबन्ध  की  राज्य  की

 सुरक्षा  बनाये  रखने  के  लिए  आवश्यकता  है  ।  सिर्फ  यही  मुख्य  बात  नहीं  है  ।

 मैं  आपको  वता  रहा  हूं  कि  जम्मू  और  कद्मीर  के  संविधान  में  एक  126

 धारा  है  और  वह  भी  अनुच्छेद  310  और  3  (2)  और  की  एक  प्रतिकृति

 आपातकाल  के  दौरान  लगभग  14  कमंचारियों  को  पदच्युत  कर  दिया  गया  था  और  श्री  शाह  के

 शासन  के  दौरान  इस  अधिनियम  के  अधीन  उन्होंने  9  कर्मचारियों  को  पदच्युत  किया  गया  इस
 आपने  उन  लोगों  को  पदच्युत  दिया  जो  देश  की  अखंडता  के  लिए  लड़  रहे  और

 आपने  उस  सरकार  का  समर्थन  इस  इन  310  और  311  (2)  और

 अनुच्छेदों  का उपयोग  हमेशा  सरकारी  कमंचारियों  के  लोकतांत्रिक  श्रमिक  संघ  आंदोलन  को  कुचलने
 के  लिए  इसका  उपयोग  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिए  कभी  भी  नहीं  किया  गया  ।

 उपयोग  देश  की  सुरक्षा  को  बनाए  रखने  के  लिए  कभी  भी  नहीं  किया  जो  माननीय
 श्री  राजहुंस  कह  रहे  थे  वह  बात  नहीं  सरकारी  कमंचौरी  सेवा  नियमों  के  आचरण  से  निर्देशित

 होते  भ्रष्टाचार  के  लिए  किसी  को  हटाने  के  लिए  उनके  पास  काफी  शक्तियां  वे  किसी  को

 भी  किसी  भी  अपराध  के  कारण  हटा  सकते  हैं  ।  भ्रष्ट  अधिकारियों  को  पदोन्‍नत्‌  किया  गया  है  ।
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 वीजा  +..

 अजय

 पदिचमी  बंगाल  1971  में  सिद्धार्थ  शंकर  राय  के  शासन  के  14  कमंचारियों  को
 '

 पदच्युत  कर  दिया  गया  था  ।  वो  लोग'कौन  हैं  ?  अनुच्छेद  311  (2)  के  अधीन  पदच्युत  किये

 गए  सभी  राज्य  सरकार  के  कमंच।रियों  के  आंदोलन  के  मेता  थे  ।  पश्चिमो  बंगाल  में

 काल  के  दौरान  28  कर्मचारियों  को  अनुच्छेद  311  (2)  के  अधीन  पदच्युत  कर  दिया  गया

 आपातकाल  के  त्रिपुरा  में  जो  एक  छोटा.सा  राज्य  राज्य  की  सुरक्षा  के  विद्धद्ध
 विधियां  करने  के  अनुच्छेद  311  (2)  के  राज्य  सरकार  के  3]  अध्यापकों  और
 कर्मचारियों  को  पदच्युत  कर  दिया  गया  था  और  ये  सभी  31  कर्मचारी  नेता  लोग  आपकी

 सरकार  भी  कठोर  अर्थात्‌  सबसे  पहले  उनको  के  अधीन  गिरफ्तार  किया  गया  और
 फिर  उनको  जेल  में  डाल  दिया  गया  ।  उनके  पदच्युत  के  आदेश  जेल  में  ही  दिये  आपातकाल

 के  दौरान  देश  सिर्फे  श्रमिक  संघ  आंदोलन  और  सरकारी  कमंचारियों  के  लोकतांत्रिक  अधिकारों
 को  कुचलने  लिए  बरखास्तगी  के  आदेश  पुलिस  की  सहायता  से  जारी  किए  जाते  थे  ।  1977-78

 पश्चिमी  बंगाल  तथा  त्रिपुरा  में  वामप्रंथी  मोर्चा  सरकार  सत्ता  में  आयी  ।  उन्होंने  अनुच्छेद  311

 (2)  के  अधीन  बर्खास्त  सभी  कर्मचारियों  को  नियुक्त  कर  दिया  ।

 5.00  प०

 आप  क्या  करते  हैं  ?  वे  राष्ट्र  विरोधी  नहीं  हैं  ।  अब  उनकी  गतिविधियां  देश  की  सुरक्षा  के

 खिलाफ  नहीं  उसी  राज्यपाल  ने  उन  कमंचारियों  को  पुनः  नियुक्त  किया  ।  इस  इसका

 सम्बन्ध  राज्य  की  सुरक्षा  या  आपके  द्वारा  दी  गई  दलीलों  से  नहीं  आप  इन  उपबन्धों  और  काले

 .  कानूनों  को  इसलिए  चाहते  हैं  |  ताकि  देश  में  श्रमिक  संध  और  लोकतांत्रिक  आंदोलनों  को  कुचलने  के

 लिए  अपने  आपको  मजबूत  कर  सकें  ।
 ह

 यही  एक  बात  नहीं  है  ।  पहले  से  ही  इस  महान  सदन  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक

 पारित  किया  आप  एक  श्रमिक  संघ  सम्बन्ध  विधेयक  लाने  का  प्रयास  कर  रहे  जो  इस  वक्‍त

 के  दौरान  मजदूरों  द्वारा  प्राप्त  किये  गये  सभी  अधिकारों  को  छीन  लेगा  सभी  अधिकारों

 को  छीनना  चाहते  आप  इस  महान  सदन  में  उस  विधेयक  को  लाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 गत  वर्ष  भी  मैंने  माननीय  मन्त्री  को  पत्र  लिखा  मेरे  पत्र  के  जवाब  में  उन्होंने  कहा  :

 हमने  सभी  विभागों  को  निर्देश  दे  दिये  हैं  कि  किसी  व्यक्ति  को  बर्खास्त  करने  से  पहले  उस

 व्यक्ति  को  सूचना  दी  कोई  भी  बर्खास्तगी  आदेश  नहीं  दिया  जा  सकता  ।”  किन्तु

 इसंसे  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं

 राज्य  तथा  केन्द्र  सरकार  के  एक  करोड़  बीस  लाख  कर्मचारी  संगठित  वे  चाहते

 हैं  कि  इन  काले  कानूनों  को  विधान  से  हटा  लिया  जाए  वर्ष  1968  में  और  फिर  1973

 में  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों  ने  दिल्‍ली  में  प्रदशेन  किया  उनमें  से  हजारों  दिल्ली  में  आंये  ।

 वर्ष  1984  में  देश  भर  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों  ने  एक  दिन  की  सांकेतिक  हडुताल  की  ।

 राज्य  सरकारों  के  कमंचारी  संघ  मैं  भी  इससे  सम्बन्धित  फंसला  किया  है  कि  इन  कठोर
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 उपबन्धों  के  खिलाफ  24  नवम्बर  1986  को  यह  संघ  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों  के  40  लाख

 हस्ताक्षर  और  इन  40  लाख  हस्ताक्षरों  को  प्रधानमन्त्री  के  सामने  पेश  किया  जायेगा  ।

 यह  सरकारी  कर्मचारियों  के  रोष  की  सीमा  आपको  इस  पर  अवद्य  ही  विचार  करना
 राज्य  सरकारों  के  लाखों  कमंचारी  दिल्‍ली  में  आयेंगे  और  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  क  रंगे  ।

 ।

 मैं  सरकार  तथा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कित्रे  औचित्य  को  देखें  ।  किसी
 भी  बात  को  नजरअंदाज  न  किया  आप  तकंसंगत  ढंग  से  अपनी  दलीलें  रखें  आपको  सरकारी

 कर्मचारियों  के  बीच  अच्छे  वातावरण  के  निर्माण  का  प्रयास  करना  मैं  आपसे  इन  उपबंधों
 को  हटाने  तथा  इस  देश  में  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार  के  कम  चारियों  के  अधिकारों  का
 संरक्षण  करने  का  अनु रोध  करता  हूं  ।

 ]
 ह

 श्री  हरीश  रावत  :  सभापति  पिछले  दिनों  में  सुप्रीम  कोर्ट  के  दो  ऐसे
 निर्णय  हुए  हैं  जिनसे  न  केवल  सम्बन्धित  पक्षों  को  बल्कि  हम  सभी  लोगों  के  लिए  कठिनाई  उत्पन्न  हुई

 एक  तो  शरियत  के  भमेले  में  उसके  बारे  में  जो  कुछ  कहा  जाना  चाहिए  था  या  नहीं  कहा
 जाना  चाहिए  थाउसके  विषय  में  सदन  के  अन्दर  और  सदन  के  बाहर  भी  बहुंत  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ।

 सुप्रीम  कोर्ट  का  दूसरा  निर्णय  आर्टिकल  311  के  बारे  इसके  बारे  में  जिस  प्रकार  से

 सुप्रीम  कोर्ट  ने  अपने  ही  निर्णय  को  बदला  संविधान  के  अनुच्छेद  311  (2  के  बारे  में  सुप्रीम
 कोर्ट  ने  जो  इन्टर  प्रीटेशन  दिया  है  उससे  निश्चित  तौर  पर  हम  लोग  भी  सम्बन्धित  इससे  देश
 के  लाखों  सरकारी  कमंचारियों  का  हित  जुड़ा  हुआ  है  ।

 मैं  समभता  हूँ  कि  हमारा  जो  संविधान  है  वह  देश  का  ऐसा  डाकुमेंट  है  जो  कमजोर  वर्गों
 को  संरक्षण  देने  का  काम  करता  ताकतवर  के  खिलाफ  संरक्षण  देने  का  काम  करता

 सुप्रीम  कोट  के  इस  निर्णय  के  बाद  जो  ताकतवर  जिससे  न्याय  नहीं  मिलने  की  उम्मीद  में
 संविधान  के  निर्माताओं  ने  कुछ  गारंटीज  सरकारी  कमंचारियों  को  दी  उनको  उन्होंने  समाप्त  कर

 दिया  है  ।  सर्विस  कंगीशंस  के  विषय  में  इसका  पिसयूज  किया  जा  सकता  इसकी  खुली  छूट

 बड़े  अधिकारियों  को  दे  दी  गई  है  ।  जुलाई  1985  में  जो  कुछ  सुप्रीम  कोट  ने  वह  न  केवल

 सरकारी  कर्मचारियों  के  हितों  के खिलाफ  बल्कि  मैं  यह  समझता  हुं  कि  यह  नेचुरल  जस्टिस  जो
 जो  मूल  सिद्धांत  उसके  भी  खिलाफ  जाता

 5:07  म०  प०

 महोदय  पीठासीन
 “

 संविधान  के  मूल  आर्टिकल  14,  19,  21  के  भी  खिलाफ  जाता  माननीय

 मंत्री  जी  को  बहुत  अच्छे  तरीके  से  मालूम  है  कि  इस  विषय  में  एक  से  अधिक  बार  कर्मचारी  संगठन

 न  केवल  मांग  या  प्रदर्शन  कर  चुके  बल्कि  अपनी  शक्ति  का  भी  इजहार  कर  चुके  हैं  जो  उनके

 पास  है  और  यदि  हम  कर्मचारियों  और  सरकार  तथा  अधिकारियों  के  बीच  में  खाई  बढ़ाते  हैं  तो  यह
 किसी  भी  रूप  में  किसी  के  लिए  भी  हितकर  नहीं  है  ओर  मैं  अनुरोध  करना  चाहता  कि  धारा
 311  (2)  में  जो  संशोधन  माननीय  जंगारेडडी  साहब  ने  दिया  उसको  स्वीकार  कर  लेना

 चाहिए  ।  इससे  कोई  बहुत  बड़ा  अन्तर  मूलतः  आने  वाला  नहीं  संविधान  के  निर्माताओं  ने  जहाँ
 घारा  311  (1)  में  सरकारी  कमंचारियों  को  अधिकार  दिए

 है
 वही  पर  धारा  311  (2)

 सी  में  उन  सारी  कंडीशंस  को  भी  उन्होने  स्पष्ट  विया  है  जिसके  अन्दर्गंत  सरकारी  कर्मचारी  को
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 निफाला  जा  सकता  है  और  मैं  समभता  हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जरूरत  से  ज्यादा  आगे  जाकर  के  इस
 चीज  का  निर्णय  दिया  है  और  उससे  सरकारी  कमंचारियों  के  मन  में  एक  असुरक्षा  की  भावना  आई

 हैਂ  और  यह  भावना  साधारणतः  किसी  की  भी  समभ  में  आ  सकती  माननीय  राजहूंस  जी  ने
 और  कुछ  अन्य  साथियों  ने  कहा  कि  सरकारी  कमंचारी  काम  नहीं  भ्रष्टाचार  में  लिप्त  रहते

 इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  कुछ  लोग  ऐसे  हो  सकते  हैं  और  जो  ऐसे  लोग  उनके  खिलाफ  एक्शन
 लेने  के  लिए  सरकार  पूरे  तरीके  से  सक्षम  वरिष्ठ  अधिकारी  पूरे  तरीके  से  सक्षम  संविधान  में
 इसके  लिए  किसी  प्रकार  की  रोक  नहीं  लेकिन  दिक्कत  तब  पैदा  होती  है  जब  किसी  अधिकार  का

 मिसयूज  होता  है  ।  इस  निर्णय  के  बाद  अधिकारियों  को  प्राप्त  अधिकारों  के  मिसयूज  की  संभावना

 बन  गई  है  ।  इससे  कमंचारियों  में  अस्थिरता  और  असुरक्षा  की  भावना  पैदा  हुई  यह  भावना  न

 केवल  कर्मचारियों  के  हिंत  के  बल्कि  हमारे  हित  के  और  संविधान  की  मूल  भावना  के  विपरीत

 जाती  इसलिए  मैं  समभता  हूँ  कि  जंगारेड्डी  साहब  जो  संशोधन  लाए  उसको  मान  लेना

 चाहिए  ।  बैसे  तो  बी०  जे०  पी०  के  लोग  कोई  नेक  काम  नहीं  करते  पहली  बार  ये  इन्होंने  नेक

 काम  किया  है  जो  इस  प्रकार  का  बिल  लेकर  के  आए  हैं  और  उसके  अधीन  हमको  भी  अपनी
 नाओं  को  व्यक्त  करने  का  मौका  दिया  इसको  नाममात्र  इस  रूप  में  नहीं  लेना  चाहिए  कि

 सरकारी  कमंचारी  गड़बड़ी  करते  हैं  तो उनको  दण्डित  किया  इसको  इस  रूप  में  लेना  चाहिए

 कि  इससे  सविधान  की  जो  मूलभावना  उस  पर  किस  तरीके  से  कुठाराधात  हो  रहा  इसको
 इस  रूप  में  रखने  का  काम  हम  आज  कमंचारी  अपने  आपको  असुरक्षित  महसूस  कर  रहे  हैं  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  को  जो  दिक्कतें  थीं  उनको  स्विसेस  टिब्यूनल  बनाकर  और  ज्यादा  बढ़ा  दिया

 गया  उसमें  सुनवाई  के  लिए  अधिकारियों  को  ही  रखा  गया  जो  अधिकारी  पहले  निर्णय

 दूसरे  अधिकारी  उसको  कंसे  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  सरकारी  कमंचारियों  को  जो  सुरक्षा
 की  गारंटी  संविधान  निर्मात्ताओं  ने  दी  उसमें  कमी  आई  उस  पर  कुृठाराघात  हुआ  इस

 लिए  इस  संविधान  संशोधन  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लेना  यदि  इसके  वडिग्स  इस  रूप  में

 स्वीकार्य  नहीं  है  तो  उनको  दूसरे  रूप  में  रखा  जा  सकता  अगर  3  (2)  बी  को  डिलीट  कर

 दिया  जाए  तो  कोई  बहुत  बड़ा  आसमान  टूटने  वाला  नहीं  है  और  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  नौजवान
 मंत्री  इसको  स्वीकार

 श्री  पी०  ना

 re

 :  डिप्टी  स्पीकर  श्री  जंगा  रेड्डी  जी  ने  जो

 नल  अमेंडमेंट  बिल  प्रस्तुत  किया  मैं  इस  पर  अपने  चन्द  छाब्द  जाहिर  करना  चाहता  हूं  ।  मुझ  से

 पहले  जो  सदस्य  इस  विषय  पर  बोल  चुके  उनसे  ऐसा  लगता  है  कि  वह  ऐसा  समभते  हैं  कि

 सरकारी  मुलाजिम  किसी  न  किसी  अनुशासनहीनता  ओर  किसी  न  किसी  गर  कानूनी  काम  में  जुटे

 हुए  मै ंउनकी  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  नहीं  हूं  ।  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  ऐसे  बहुत  कम

 लोग  हैं  जो  कि  ऐसा  काम  करते  हुए  पकड़  जाते  ह
 वैसे  मैं  कानून  जानने  वालों  में  से  नहीं  लेकिन  ऐसा  समझता  हूं  कि आटिकल  311  (2)  में

 जो  बात  कही  गई  है  कि  रीजनेबल  अपरच्यूट्ज  दी  उत्तके  बाद  अगर  कोई  ऐसा  केस  किसी

 सरकारी  मुलाजिम  के  खिलाफ  साबित  हो  जाए  तो  उस  पर  पेनेलटी  का  रूल  लागू  होगा  ।  इसके
 साथ  ही  सब-कलास  2  में  कहा  गया  है

 जहां  किसी  व्यक्ति  को  पदच्युत  करने  या  पद  से  हटाने  या  पंक्तिच्युत  करने  की  शक्ति  रखने
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 वाला  कोई  प्राधिकारी  इस  बात  से  संतुष्ट  हो  जाता  कि  किसी  कारण  से  जो  उस  अधिकारी
 द्वारा  लेखबद्ध  किया  कि  ऐसी  जांच  करना  युक्तियुक्त  रूप  में  व्यवहायं  नहीं  हैं  ।

 .  नि
 इससे  यह  साफ  जाहिर  होता  है  कि  यह  स्पैसिफिक  क्रिमिनल  चाजे  है  और  उसके  बाद  बी

 भौर  सी  फोलो  होता  है  ।  हर  चीज  को  क्रिमिनल  नहीं  कहा  जा  सकता  हम  रोज  अखबारों  में

 पढ़ते  हैं  कि  पंजाब  पुलिस  में  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जो  टैरारिस्टों  के साथ  मिली  हुई  है  ।  वह  उनको  पूरी
 इनफम शन  देती  है  और  वायरलेस  के  जरिए  यह  काम  करती  जब  कोई  बेक  लूटा  जाता  है  तो
 उसमें  भी  यही  कहा-जाता  है  कि  कुछ  बेक  कमंचारी  उसमें  इनवाल्व  था  ।  इसी  प्रकार  जम्मू-कष्मीर
 के  बारे  में  भी  आपने  बहुत  कुछ  पढ़ा  होगा  ।  वहां  पर  मुस्लिम  एजुकेशनल  ट्रस्ट  और  इस्लामिक  स्टडी
 सकल  और  कुछ  ऐसी  आग्गेनाइजेशन्स  हैं  जहाँ  पर  ज्यादातर  सरकारी  कर्मचारी  हैं  और  तकरीबन

 इनटेलक्चुअल  तबके  के  लोग  हैं  ।  यह  फंड  मोबलाइज  करते  बाहर  से  फंड  मंगाने  के  लिए  भी
 कहते  हैं  और  लोगों  को  हिन्दुस्तान  के  खिलाफ  उकसाते  भी  हैं  ।

 अगर  किसी  केस  में  सरकारी  कमंचारी  का  इनवाल्वमेंट  एस्टेबलिश  हो  जाता  है  तो  उनके
 लिए  आप  कहते  हैं  कि  उनको  कोई  चांस  दो  ।  30  कांस्टीट्यूशन  बिल  में  बी  और  सी  प्राबीजन  है
 में  ऐसा  समझता  हूं  कि  वह  ठीक  हमारे  देश  की  कांस्टीट्यूशन  के  बारे  में  यह  भी  कहा  जाता  है
 कि  वह  बहुत  ज्यादा  नरम  हैं  ।  कोई  मामूली  सी  बात  होती  है  तो  उसमें  फंडामेंटल  राइट्स  का
 सहारा  लेते  हैं  ।

 कई  ऐसी  चीजों  का  सहारा  लेकर  जितने  भी  एंटी  एंटी  कम्यूनल  और

 सेसेशनिस्ट  एलीमेंट्स  हैं  वे  नाजायज  फायदा  उठाते  लिहाजा  मैं  समझता  हूँ  कि  जो  आप  यह
 बिल  लाए  हैं  हर  सरकारी  मुलाजिम  तो  ऐसा  होता  नहीं  उनके  लिए  मैं  समभता  हूं  कि  जध्टिस
 मिलती  है  क्योंकि  एन्क्वायरी  बगैरह  जैसी  आर्टिकल  3  (2)  में  कहा  गया  है  वह  होती  है  और

 वहां  उनकी  प्रापर  सुनवाई  होती  उसके  दौरान  कोई  ऐसी  चीज  उनके  खिलाफ  एस्टैब्लिश  हो
 जाए  तब  आगे  जाकर  दूसरी  बार  मौका  नहीं  दिया  लिहाजा  जो  आप  यह  अमेंडमेंट  लाये

 हैं  मैं  तो नहीं  समझता  हूँ  कि  इसमें  कोई  जान  है  इस  बिल  के  बारे  में  मैं  यद्वी  कहूंगा  कि  जो

 ज्यूहज  में  प्राविजन  है  वह  रहना  चाहिये  खासकर  के  आजकल  के  जो  मुल्क  के  हालात  हैं  उनको

 देखते  हुए  जो  भी  कोई  ऐसे  एलीमेंट  ऐसे  एक्ट  के  दायरे  में  आते  हैं  जिसको  क्रिमिनल  एक्ट  कहते  हैं
 उनके  लिए  ऐसा  प्राविजन  होना  चाहिये  |  हर  शख्स  को  क्रिमिनल  नहीं  कहा  जा  सकता  अगर

 कोई  सरकारी  कमंचारी  किसी  अफसर  की  कोई  बात  नहीं  मानता  है  तो  उसको  क्रिमिनल  नहीं  कहा
 जा  सकता  ।  उसके  अगेंस्ट  जरूर  डिसिप्लिनरी  ऐक्शन  नान-कम्पालयेंस  आफ  आडंर  के  लिए
 कार्यवाही  लेकिन  उसके  अंगेंस्ट  क्रिमिनल  केस  नहीं  हो  क्रिमनल  तो  उसे  ही  कहा  जा

 सकता  है  जैसे  कोई  मडेंर  आप  देख  लीजिए  हमारे  लेट  प्राइम  मिनिस्टर  इन्दिरा  जी  का

 हुआ  उस  शरूश  ने  दिन  दहाड़े  गोली  चलायी  और  रंगे  हाथों  पकड़ा  गया  ।  आज  तक  उसका

 ट्रायल  चल  रहा  क्‍यों  इतनी  लम्बी  ट्रायल  चल  रहा  है  ?  ऐसे  केसेज  में  कोई  सबूत  की  भी  ज्यादा
 आवश्यकता  नहीं  रंगे  हाथों  पकड़ा  गया  बन्दूक  चलाते  हुए  ।  तो  ऐसे  केसेज  में  जब  तक  सख्ती
 नहीं  होगी  तब  तक  हमारे  देश  में  अमन  नहीं  हो  सकता  है  ।

 इन  चन्द  छाब्दों  के  साथ  मैं  जो  जंगा  रेड्डी  साहब  अमेंडमेंट  बिल  लाए  हैं  मैं  उनका  साथ
 नहीं  दे  सकता  उसका  विरोध  करता
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 संविधान  विधेयक  1  1986

 रामाश्रय  प्रसाद

 ने  दो  ऐसे  फंसले  किए  थे  जिससे  हमारे  देश  में  एक  तहलका  मच  गया  था  ।  एक  तो  फैसला  हुआ  जो
 उन  आम  महिलाओं  के  पक्ष  में  जाता  था  तो  सरकार  ने  धघबराकर  इसी  सदन  में  उस  फैसले  को  खत्म
 कर  दिया  और  एक  यह  फैसला  हुआ  है  जिससे  करोड़  20  लाख  आदमी  असुरक्षित  और  अस्थिरता
 में  जी  रहे  हैं  और  वे  आदमी  कौन  हैं--वह  जो  इस  सरकार  की  एक  यूनिट  के  जाते  जो  इस
 सरकार  को  चला ने  वाले  तो  वह  एक  करोड़  20  लाख  आदमी  जो  हैं  अगर  आप  यह  समभ

 लीजिए  कि  5  ही  आदमी  एक-एक  पर  आश्रित  हैं  तो  पांच  आदमियों  के  हिसाब  से  ही  6  करोड़
 आदमी  इस  से  प्रभावित  हो  रहे  इसको  आप  को  देखना  यह  कोई  ऐसी  चीज  नहीं  है  कि  यह
 संणोधन  संविधान  में  करने  से  देश  को  बहुत  बड़ा  खतरा  पहुंचेगा  बल्कि  इससे  काम  करने  वाले
 लोगों  के  मन  में  जो  एक  घबराहट  है  वह  घबराहट  तो  कम  से  कम  दूर  हो  जाएगी  ।

 और  एक  चीज  आप  ने  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  तक॑  दिया  है  कि  यह  जो  विरोधी  वेंच
 की  तरफ  से  कहा  जाता  है  कि  भ्रष्टाचार  बढ़  रहा  यह  प्रशासन  भ्रष्ट  है  तो  प्रशासन  का  मतलब
 ये  |  करोड़  20  लाख  आदमी  ही  नहीं  प्रशासन  का  मतलब  जो  है  उसमें  जो  उस  बेंच  पर  बंठे

 हुए  हैं  वह  वे  भी  प्रशासन  के  अन्दर  ही  आते  तो  यह  भ्रष्टाचार  की  जो  आवाज  बार-बार  उठायी
 जाती  हैं  इधर  से  या  उंघर  से  यह  तो  रुकने  वाली  नहीं  है  कोई  आदमी  जो  कानून  बनाता  है  वह  उस
 का  पालन  नहीं  करता  है  तो  जो  नीचे  के  लोग  हैं  व ेउसका  कितने  तहे  दिल  से  पालन  करेंगे  ?  अगर
 ये  लोग  इतनी  बड़ी  सम्पत्ति  बना  लेते  हैं  भ्रष्टाचार  से  तो  हमारे  ऐसे  लोग  भी  बना  लेते  हैं  तो  उसको

 कंसे  कह  सकते  हैं  ?  तोहम  कानून  बनाने  वाले  हैं  ।

 हम  को  ज्यादा  सतर्क  रहना  ये  गन्दी  चीजें  हममें  भी  आ  गई  तो  फिर  यह

 चबड़ाहट  क्‍यों  ऐसी  घबड़ाहट  नहीं  होनी  चाहिए  ।  मैं  तो  सरकार  से  यह  कहूंगा  कि  यह  संशोधन

 उसको  मान  लेना  चाहिए  क्‍योंकि  इसके  खिलाफ  एक  आंदोलन  हो  रहा  मजदूरों  को  जो  हक
 मिला  उसने  बहुत  कुर्बानियां  देकर  अपने  हक  को  प्राप्त  किया  सरकार  उस  हक  को  छीन  रही
 है  |  न्याय  की  बात  तो  यह  थी  कि  जो  दो  फैसले  हुए  उसमें  एक  फैसले  को  लागू  कर  दिया  और

 दूसरे  फंसले  को  लाग्‌  नहीं  किया  क्योंकि  इस  बात  की  घबड़ाहट  थी  कि  एक  धमं  के  लोग  हम  से

 अलग-थलग  हो  लेकिन  आप  यह  समझ  लीजिए  कि  यह  उससे  भी  ज्यादा  खतरनाक

 इसलिए  मैं  यह  कहूंगा  कि  आप  इसको  मान  लीजिए  तो  बेहतर  होगा  ।  इससे  जो  हमारे  1  करोड़  20

 लाख  लोग  जो  काम  करने  वाले  लोग  भाई  उनमें  घबड़ाहट  आ  गई  इनको  शो-काज

 नोटिस  दिये  बिना  हटाना  कितनी  गलत  चीज  जब  कोई  आदमी  कोई  कसूर  करता  उससे
 *

 पूछना  चाहिए  कि  उसने  क्या  कसूर  किया  है  और  किस  स्थिति  में  कसूर  किया  है  और  अगर  उसकी

 सफाई  सही  नहीं  जंचती  तो  उंसको  तुरन्त  निकाल  देना  चाहिए  और  जरा  भी  लिहाज  नहीं  करना

 चाहिए  लेकिन  बिना  पूछे  निकाल  ठीक  नहीं  मैं  कहूंगा  कि  इसको  आप  मान  और  यह
 आवश्यक  भी  है  और  इसको  आपको  मान  लेना  चाहिए  आज  आप  इसको  न  क्योंकि  आप

 बहुमत  में  हैं  लेकिन  आज  या  कल  इसी  सदन  में  यह  चीज  पास  होगी  चाहे  आप  इधर  रहें  और  चाहे
 आप  उधर  इसको  पास  होना  है  और  इसको  कोई  नहीं  रोक  सकता  ।
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 ञ्रीरि  रधारो  लाल  व्यास  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जो  कांस्टीट्यूडनल
 1985,  श्री  जंगा  रेड्डी  ने  पेश  किया  उसे  का  न  तो  मैं  समर्थन  करता  हैँ  औौरन

 विरोध  करता  हूं  क्योंकि  यह  ऐसा  मसला  जिस  पर  हमारी  सरकार  को  बड़ी  गंभीरता  से  विचार
 करना

 एक  प्रदइन  तो  यह  है  कि  जिन  कमंचारियों  को  हमने  कांस्टीट्यूशन  के  तहत  गारेन्‍्टी  दी
 उनको  बिना  किसी  कारण  के  नौकरी  से  नहीं  निकाला  जाएगा  और  उनको  पूरी  अपोरघूनिटी
 दी  जाएगी  सुनवाई  की  और  दूसरी  तरफ  ऐसे  मामले  भी  जिनमें  बिना  पूरी  सुनवाई  किये

 अधिकारियों  को  और  सरकार  को  ऐसा  अधिकार  है  कि  वह  कसी  भी  कमंचारी  को  बिना

 घूनिटी  दिये  डिसमिस  कर  सकती  है  ।.  ये  दो  तरह  के  प्रश्न  हैं  और  इन  प्रश्नों  के  ऊपर  हमको

 बहुत  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।

 मैं  एक  बात  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  हमारे  कम्युनिस्ट  भाई  ने  और  अभी  जो  बोल

 रहे  उन्होंने  यह  बात  कही  कि  ]  करोड़  20  लाख  ऐसे  लोग  हैं  और  इनके  डिपेन्डेंट्स  को  भी  अगर

 तो  यह  करीब  6  करोड़  के  आसपास  होता  है  मगर  इस  देश  की  जितनी  भी  आमदनी  उसका

 ज्यादा  से  ज्यादा  उपयोग  ये  केवल  6  करोड़  लोग  ही  करते  हैं  और  इस  देश  के  जो  38  परसेन्ट  या  40

 परसेन्ट  लोग  अभी  भी  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  उनके  लिएਂ  किसी  प्रकार  की  कोई  भी  व्यवस्था

 नहीं  मिल  पा  रही  है  ।  जब  तक  हम  ऐसी  व्यवस्था  न  कर  लें  इस  देदा  में  कि  हर  एक  आदमी  को

 सुख  और  सुविधाएं  उपलब्ध  हाथ  को  पेट  को  तन  ढकने  को  रहने  को  मकान

 बच्चों  की  परिवार  के  स्वास्थ्य  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को यह  जब  तक

 लब्ध  न  करा  तब  तक  केवल  इन  6  करोड़  लोगों  के  लिए  हम  अपने  देश  के  सारे  धन  को  खच्

 करते  रहें  तो  निश्चित  तरीके  से  जो  कुछ  और  व्यवस्थाए  हैं  जिनको  मजबूत  बनाना  अःवश्यक  है
 उनको  हम  मजबूत  नहीं  बना  सकेंगे  ।

 मेरे  कहने  का  मतलव  यह  है  कि  हर  प्रकार  की  हर  प्रकार  के  साधन  और  हर
 प्रकार  सुविधाएं  इनको  दी  जा  रही  दूसरे  देश  में  करोड़ों  लोग  ऐसे  हैं  जिनको  अभी  तक

 हयक  सुख-सुविधाएं  भी  उपलब्ध  नहीं  हो  पायी  इसलिए  हमें  ऐसा  कोआरडिनेशन  बिठाना

 ऐसी  व्यवस्था  करनो  चाहिए  जिससे  कि  देश  के  तमाम  लोगों  के  लिए  आवश्यक

 सुविधाएं  जुटायी  जा  सकें  ।

 मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  आप  इसे  मानें  या  न  माने  ।  दुनियां  में  बहुत  सी  कन्द्रीज  हैं

 जहां  पर  कि  लोगों  को  कान्ट्रेक्ट  बेसिस  पर  काम  पर  रखा  जाता  बड़े  बड़े  अधिकारियों  को  खास

 तौर  पर  रखा  जाता  है  क्योंकि  छोटे  कमंचारियों  के लिए  यह  संभव  नहीं  है  कि  उनसे  कांट्रेक्ट  पर

 काम  लिया  जा  सके  ।  लेकिन  जो  उच्च  अधिकारी  है  उनको  अगर  कांद्र  क्ट  बेसिस  पर  एम्प्लाएमेंट
 दिया  जाए  तो  उनके  दिल  और  दिमाग  में  यह  भय  रहेगा  कि  अगर  देश  की  व्यवस्था  सुधारने  में
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 गिरधारीलाल

 उन्होंने  काम  नहीं  किया  तो  उनका  कांद्रेक्ट  कभी  भी  समाप्त  किया  जा  सकता  अगर  यह  भय

 उच्च  अधिकारियों  के  दिमाग  में  रहता  है  तो  आज  जिस  प्रकार  से  काम  हो  रहा  उसमें  काफी

 सुधार  आ  सकता

 अभी  माननीय  सदस्य  राजहंस  कह  रहे  थे  कि  हमारे  देश  में  कितना  करप्शन  बड़े-बड़े

 लोगों  में  इतना  करप्शन  होते  हुए  भी  उनके  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  हो  क्योंकि  करप्शन

 को  दूर  करना  मुश्किल  काम  बिल्कुल  नामुमकिन  किसी  आदमी  ने  नाजायज  तरीके  से  कहीं
 से  भी  पैसा  ले  लिया  मगर  उसके  खिलाफ  कोई  एवीडेंस  ऐसी  हालत  में  उसके  खिलाफ  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती  ।  अगर  कांट्रेक्ट  बेसिस  एर  हम  किसी  अधिकारी  को  रखते  हैं  तो

 निश्चित  तरीके  से  अगर  वह  काम  नहीं  करता  है  तो  हम  उसके  एक्शन  ले  सकते  हैं  ।  इससे
 उसके  दिल  और  दिमाग  पर  भय  बना  इस  बारे  में  हंमारी  सरकारी  सोचे  कि  अगर  वह  इस

 तरह  की  व्यवस्था  को  अपनाती  है  तो  उससे  क्‍या  लाभ  हो  सकता  है  ओर  किस  तरीके  से  हमारा

 प्रशासन  चलेगा  ।

 आज  हमारे  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि  इस  देश  में  क्योरोक्रेटस  ने  तमाम  व्यवस्थाओं  को

 अपनी  मुट्ठी  में  कर  लिया  इस  व्यवस्था  ने  उनकी  मुट्ठी  से  भी  छुटकारा  मिल  सकेगा  और  देश

 को  आगे  बढ़ने  का  मौका  मिलेगा  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  से  देश  का  बड़ा  लाभ

 इसके  साथ-साथ  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ज॑सा  कि  रेड्डी  जी  ने  कहा  कि  311  (2
 के  प्रावधान  को  हटा  देना  बहुत  से  ऐसे  मसले  हैं  जिनमें  हमें  कोई  एवीडेंस  नहीं
 अगर  कोई  व्यक्ति  देश  के  खिताफ  कोई  रिप्राकांसप्रेसी  करता  है  और  यह  मालूम  होता  है  कि  वह
 कांस्प्रेसी  कर  रहा  है  लेकिन  उप्तके  खिलाफ  एवीडेंस  न  मिलने  से  कार्यवाही  करना  मुश्किल  हो  जाता

 एक  उच्च  अधिकारी  को  किसी  के  बारे  में  यह  पता  है  कि  वह  बड़े  किसी  कांड  में  लगा  हुआ
 किसी  कांस्प्रेसी  में  शामिल  लेकिन  उसके  खिलाफ  एवीडेंस  न  मिलने  से  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 जाती  यही  ऐक  अ्रावधान  है  जिसमें  कि  कायंवाही  की  जा  सकती  है  ।

 ऐसी  हालत  में  अगर  इस  व्यवस्था  को  हटा  दिया  जाता  है  तो  फिर  इनके  खिलाफ  किस

 तरीके  से  कार्यवाही  की  यह  एक  विचारणीय  प्रएन  जिस  पर  गंभीरता  से  विचार  करना

 चाहिए  ।  आमतौर  पर  हमारी  सरकार  श्रजातांत्रिक  व्यवस्था  में  विश्वास  रखती  किसी  को

 मिस  करने  का  सरकार  का  हरादा  नहीं  कोई  अधिकारी  किसी  से  शत्र्‌ ता  के  कारण  किसी  को

 नौकरी  से  नहीं  लेकिन  ऐसे  सरकमस्टेसेस  में  किस  तरह  से  निर्णय  लिया  यह
 विचारणीय  विषय  अगर  यह  प्रावधान  हटा  दिया  जाता  है  तो  फिर  कोई  रास्ता  नहों  रहता  है
 उसके  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  करने  का  और  आप  जानते  हैं  कि  करप्शन  के  मामले  म्रष्टाचार  के

 मामलें  कांस्पीरेसी  के  मामले  में  या  अन्य  प्रकार  की  हरकतों  में  सेशेसनिष्ट  मूमेंट  में  जो  लोग  पर्दे

 में  रहकर  काम  करते  उनके  खिलाफ  कोई  एवीडेंस  नहीं  ऐसी  हालत  में  उनके  खिलाफ  कैसे

 कार्यवाही  की  यह  एक  प्रावधान  है  जिसके  तहत  इन  लोगों  के  खिलाफ  कार्यवाही  की  जा
 सकती
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 मैं  एक  और  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  यह  प्रजातांत्रिक  देश  है  और  श्री  जंगा  रेड्डी  जी  ने
 अपने  भाषण  में  इस  बात  की  बहुत  पैरवी  की  है  तो  क्‍यों  न  हम  सारे  प्रजतांत्रिक  अधिकार  सारे  लोगों
 को  दे  दें  ।  कमंचारियों  को  भी  कांट्रेक्ट  बेसिस  पर  रखा  जब  तक  वे  काम  करना  चाहें  जब

 छोड़ना  चाहें  तो  छोड़  दें  |  प्रज'तांत्रक  आधार  पर  उनको  वोट  देने  के  साथ-साथ  चुनाव  में  खड़े
 होने  का  अधिकार  भी  दिया  जाना  जिससे  उनकी  सारी  शिकायतें  दूर  हो जाए  और  जैसा  कि

 माननीय  जंगा  रेड्डी  जी  ने  कहा  है  कि सरकार  उनको  घटिया  तरीके  से  देखती  कर्मचारी  ऐसा  न

 सोच  क्‍यों  कि  हम  सब  बराबर  हैं  ।  जो  भी  इस  देश  में  पंदा  हुआ  है  उसको  समान  अधिकार

 तो  इन  लोगों  को  भी  इस  प्रकार  का  अधिकार  देना  चाहिए  कि  वे  घुनाव  में  खड़े  हो  सके  और  इन
 व्यवस्थाओं  में  अपना  पूरा  योगदान  कर  डेमोक्रेटिक  प्रोसेस  के  अन्दर  इस  व्यवस्था  को  भी  किया

 जा  सकता  इस  प्रकार  के  कुछ  निर्णय  लिए  जा  सकते  इस  बारे  में  निश्चित  तरीके  से  सोचना

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  व्यवस्थाएंਂ  मजबूत  बननी  चाहिए  |  डा०  राजहूंस
 ते  बिल्कूल  ठीक  कहा  है  कि  बहुत  ने  कर्मंचारी  और  अधिकारी  भ्रष्ट  आज  बेकों  की  क्या  हालत

 फाइनांशियल  इन्स्टीट्यून्स  कोर्ट  सिविल  कोट  और  एडमिनिस्ट्रं  टिव  कोटंस  की  व्यवस्थाएं

 कैसे  चल  रही  हैं  और  उनमें  जो  लोग  काम  करते  हैं  वे  तनर्वाह  को  तो  अपना  अधिकार  ही  समभते

 हैं  मौर  बालबच्चों  को  खिलाने-पिलाने  के  लिए  धत  कमाने  के  लिए  और  तरीके  अपनाए  जाते

 दिल्‍ली  में  देखें  बड़े-बड़े  अधिकारी  सुबह  तो  दफ्तर  आ  जाते  हैं  लेकिन  शाम  को  उनका  लंच  और

 डिनर  मेम-साहब  और  सारे  बच्चों  का  किसी  फाइव-स्टार  होटल  में  होता  उनको  महीने
 भर  में  जितनी  तनख्वाह  मिलती  है  उतना  वे  एक  ही  दिन  में  खर्च  कर  देते  यह  पैसा  कहां  से

 आता  इन  सारी  व्यवस्थाओं  को  अगर  आप  क्लक  तरीके  से  देखें  तो आपको  अंदाज  होगा  कि

 हमारे  ब्यूरोक्रेट्स  किस  तरीके  से  इस  देश  में  काम  कर  रहे  हैं  और  इसमें  सुधार  लाने  की  नितांत

 आवध्यकता  यह  सुधार  311  (।)  के  रहते  कभी  नहीं  आ  सकते  ।  इसलिए  इनके  लिए  इस  प्रकार

 के  प्रावधान  की  जरूरत  है  कि  कांट्रेक्ट  बेसिस  पर  इनको  सविसेस  में  रखा  जैसे  हम  राजनीति

 में  काम  करने  वाले  लोग  जो  हैं  वे  5  साल  के  लिए  चुनकर  आते  हैं  ओर  5  साल  में  भी  बीच  में  कुछ

 गड़बड़ी  हो  जाए  तो  वह  पीरियड  भी  कम  हो  जाता  इसी  तरीके  से  इनको  भी  आप  हमारे  बराबर

 करें  ताकि  इनको  भी  महसूस  हो  कि  हमारे  ऊपर  भी  डेमोक्रसी  की  तलवार  लटक  रही  है  और  वह

 कभी  भी  गिर  सकती  है  और  हमारा  काम  तमाम  हो  सकता  है  ।  यह  व्यवस्था  निश्चित  तरीके  से  की

 जाए  ताकि  सारा  काम  काज  ठीक  प्रकार  से  हो  और  डेमोक्र सी
 की  गाड़ी  जो  रेंग  रही  है  वह  तेजी

 से  आगे  बढ़  तेज  गति  से  विकास  इसीलिए  मैंने  कहा  किन  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं

 और  न  ही  इसका  समर्थन  करता

 इसलिए  यह  कहा  गया  है  कि  जिन  लोगों  को  अधिकार  दिया  गया  है  उनकी  सबिस  किसी

 कारणसे  न  हटायी  जाए  |  यंह  बिल्कुल  उचित  है  ।  जब  तक  किसी  के  खिलाफ  कोई  केस  साबित  न

 हो  जाए  तब  तक  उसे  नौकरी  से  हटाया  नहीं  जा  सकता  है  ।  यह  चीज  हमारे  देश  के  हित  में  है+

 इस  कारण  में  फिर  यही  कहूंगा  कि  मैं  नतो  इस  बिल  का  विरोध  करता  हूं  और  न  ही

 इसके  पक्ष  की  बात  करता  हूं  ।  अन्त  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  मैंने  जो  भी  सुझाव  दिये  हैं  उस  पर

 नीय  मंत्री  जी  गम्भीरता  से  बिचार  करके  सही  निर्णय
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 हि  श्रो  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  यह  जो  जंगा  रेड्डी
 जी  ने  अमेंडमेंट  बिल  रखा  है  मैं  इसका  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  पहली  बात  यह  है  कि

 इसमें  जो  प्वाइन्ट  रखे  हैं  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  वह  उचित  नहीं  हमारे  यहां  विधान  में  पहले  से

 ही  ऐसी  प्रावीजन  हैं  जो  कि  काफी  अच्छी  भी  हैं  और  उसके  द्वारा  हम  उस  पर  ऐक्शन  भी  लेते  हैं  ।

 आज  सबके  ऊपर  समान  कानून  लाग्‌  इस  प्रकार  हमारा  सारा  काम  ठीक  प्रकार  से  चल  रहा
 *  यह  जी०  जे०  पी०  के  लोग  अपनी  अनुशासनहीनता  की  बात  तो  करते  नहीं  मालूम  नहीं

 ऐसी  बात  उनके  मन  में  कँसे  आ  गई  ?  हमने  देखा  है  कि  यहां  सदन  में  भी  इनका  1-2  ही  मंम्बर
 बैठा  रहता  समभ  में  नहीं  आता  है  कि  वह  देश  का  भला  क॑से  करेंगे

 7.

 श्री  जंगा  रेड्डी  :  हमारे  तो  कम  से  कम  50  परमेंट  सदस्य  बठे  आपके  तो  50  परसेंट
 भी  नहीं  बंठ

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  मैं  जंगा  रेड्डी  जी  से  पूछना  चाहूंगा  कि  क्‍या  इनके  नेता
 अटठल  बिहारी  वाजपेयी  जी  ने  सरकारी  कर्मचारियों  के  बारे  में  कभी  सोचा  ?  मालूम  नहीं  जंगा  जी
 क्रो  इनका  कंसे  ध्यान  आ  गया  ।  इस  तरह  से  मैं  ऐसा  समभता  हुं  कि  यह  जो  बिल  लाये  हैं  यह  अच्छा

 नहीं  आपको  चाहिए  कि  आप  इसको  वापिस  ले  हमको  सबके  साथ  एक  जंसा  व्यवहार  करना

 आज  देश  में  सब्‌  काम  काफी  अच्छी  तरह  से  चल  रहा  है  ।  चाहे  भारत  सरकार  के  कमंचारी

 हों  या  राज्य  सरकार  के  कर्मचारी  सब  बहुत  ईमानदारी  के  साथ  सारा  काम  कर  रहे  हमारे
 यहाँदोषी  कमंचारी  को  सजा  देने  का  प्रावीजन  है  ।  कानून  के  मुताबिक  हम  उनके  खिलाफ  ऐक्शन  भी

 नै  सकते  इसको  यहां  लाने  की  जरूरत  नहीं  मैं  फिर  से  इस  बिल  को  पुस्जोर  शब्दों  में

 विरोध  करता  हूं  ।  मेरे  ख्याल  में  हमारे  जो  बाकी  साथी  हैं  वह  भी  इसका  विरोध  करेंगे  ।  अब

 ।  जंगा  रेड्डी  जी  इस  बिल  को  वापिस  ले  लें  तो  अच्छा  होगा  ।

 कुमारी  समता  बनर्जो  :  डिप्टी  स्पीकर  हम  इस  बिल  के  लिए  जंगा  रेड्डी
 जी  को  बधाई  मुझे  इस  बिल  पर  बोलने  का  मौका  दिया  उसके  लिए  भी  धन्यवाद  देती  हूं  ।

 बिल  की  जो  मंशा  उसको  भी  मैं  सपोर्ट  करूंगी  लेकिन  ऐसा  लगता  है  कि  यह  बिल  पोलिटिकल

 राजहंस  और  ब्यास  जी  ने  इस  बारे  में  जो  कुछ  कहा  मैं  उससे  प्री  तरह  सहमत  हूं  ।  अभी  हमारे
 देश  में  कुछ  लोगों  में  परोकिअल  काम  कर  रहा  यही  वजह  है  कि  श्रीमती  गांधी  की  हत्या  की

 गई  और  राजीव  गांधी  की  राजघाट  पर  और  पंजाब  के  पुलिस  कमिइनर  रिबेरो  की  हत्या  करने  की
 कोशिश  की  गई  ।  ऐसी  बहुत  सी  एंटी  नेशनल  एक्टीविटिज  इस  देश  में  हो  रही  कुछ  लोग  इस
 देश  के  टुकड़  करना  चाहते  हैं  । आटिकल  311  सी०  ठीक  यह  और  ज्यादा

 होना  हमारे  जंगा  रेड्डी  जी  यह  बिल  वापिस  ले  लें  तो  अच्छा

 हम  लोग  भी  ट्रंड  यूनियन  में  बिलीव  करते  हैं  ।  हम  लोगों  को  वकंस  की  फीलिंग  मालूम  है  ।

 हमने  कई  जगह  यह  भी  देखा  है  कि  मैनेजमेंट  इस  पावर  को  मिस-यूज  कर  सकता  गवर्नमेंट  को
 इसके  बारे  में  अवश्य  सोचना

 क्योंकि  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजमेंट  ने  जो  निकाला  है  वह  ठीक  ही  बात  1  करोड़  बीस
 लाख  लोग  जो  सेंट्रल  गवर्नमेंट  और  राज्य  सरकारों  के  वर्क  हैं  उनके  मन  में  यह  फीलिग्स  हैं  कि
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 सुप्रीम  कोर्ट  ने  जो  जजमेंट  दिया  है  वह  हम  लोगों  के  खिलाफ  नहीं  जायगा  |  एन०  टी०  पी०  सी०
 में  देखिए  जैसे  कि  बताते  हैं  कि  20  हजार  स्टाफ  सरप्लस  हो  वर्कर  लोग  रिटेंच  होगे  ।  लेकिन
 मैनेजमेंट  जो  मिसमेनज  कर  रहा  है  उन  लोगों  का  कुछ  नहीं  होगा  ।

 नी

 केवल  एन०  टी०  सी०  में  ही  परन्तु  प्रत्येक  जगह  यह  अव्यवस्था  और  भ्रष्टाचार  व्याप्त

 है  परन्तु  केवल  श्रमिकों  और  श्रम  संगठनों  का  ही  शोषण  हो  रहा  अव्यवस्था  पहले  की  भांति

 ही  व्याप्त  है।*

 दी  हि

 तो  क्या  होना  चाहिए  कि  गवनेमेंट  को  यह  मालूग  होना  चाहिए  कि  कोई  वर्कर  जो  है  उसका
 :  रिट्रेंचमेंट  नहीं  होगा  ।  कोई  टमिनेशन  उसका  होगा  तो  उस  को  सेल्फ  डिफेंस  के  लिए  बोलना  होगा

 कि  किस  चीज  के  लिए  उसको  निकाला  है  ?  गवरनंमेंट  को  तो  पावर  प्रेसीडेंट.को  पावर  जो

 एण्टी  नेशनल  ऐक्टिवटीज  करते  हैं  उनको  सजा  देने  के  लिए  उनके  पास  पावर

 सी०  पी०  एम०  तो  अभी  नहीं  वह  तो  अभी  भागा  लेकिन  हम  उनको  बोलना  चाहते

 वे  बोलते  हैं  कि  इण्डियन  कांस्टीच्यूदन  ब्रिटिश  लीगेसी  कालोनिअलिज्म  रेशियलिज्म  है  ।

 हमारा  कांस्टीच्यूशन  वल्ड  में  सबसे  बढ़िया  कांस्टीच्यूशन  है  ।  सबसे  बढ़िया  चीज  उसमें  डाली  गई

 है  ।  जो  खराब  है  हम  लोग  उसको  कम्बंट  करते  क्या  हम  लोग  पार्टी  के  अन्दर  उसको

 साइज  नहीं  कर  सकते  हैं  ?  यह  311  ए०  वी०  ये  वर्क्स  के लिए  हो  ही  नहीं  सकता  इसका

 मिसयूज  नहीं  हो  ८  गवर्नमेंट  को  भी  ध्यान  देना  चाहिए  कि  यह्‌  मिसयूज  नहीं  होना
 जो  ऐटो  नेशनल  हैं  उनके  बारे  में  यह  लागू  होता  लेकिन  जो  वकसं  हैं

 उनके  साथ  मैंनेजमेंट  गड़बड़  करेगा  तो  कया  मैंनेजमेंट  उसको  शो  काज  का  मौका  नहीं  देगा  ?  तब

 तो  यह  उसके  लिए  डेंजरस  हो  लेकिन  ये  लोग  बोलते  हैं  कि  ब्रिटिश  लीगेसी  क्या

 लीगेसी  है  ?  अभी  तो  वे  लोग  यहां  नहीं  है  नहीं  तो  मैं  उनसे  कहना  च।हती  थी  ।  बंगाल  में  एक  स्माल

 इन्डस्ट्री  का  मंनेजर  जो  सी  पी  एम  के  वकेर  लोग  उसको  डंडा  मारकर  ब्राड  डे  लाइट  में  पीटे  हैं

 यह  केवल  एक  केस  नहीं  है  ।  आज  चार  माह  से  जो  जूनियर  इंजीनियर्स  की  एक  ही  आर्गेनाइजेशन

 सेटो  उन  लोगों  ने  हड़ताल  की  है  ।  वेस्ट  बंगाल  के  चीफ  मिनिस्टर  बोलते  हैं  कि  तुम  लोगों  ने

 स्ट्राइक  किया  तुम  लोगों  की  चाभी  हम  ले  तुम  को  जेल  तुमको  प्रोमोशन  नहीं  देंगे

 और  वर्कंस  फीलिंग  की  बाय  ये  लोग  बोलते  ये  कहते  हैं  चाइना  हमारे  लिए  डेंजर  नहीं
 पाकिस्तान  को  फालो  कीजिए  ।

 ये  सी  पी  एम  के  लोग  देश  के  बाहर  जा  कर  कांसपिरेसी  करते  हैं  और  यहां  पालियामेंट  में

 केवल  पठ्लिसिटी  के  लिए  बात  बोलते  लेकिन  बंगाल  में  चले  त्रिपुरा  में  चले

 आसम  में  चले  तो  देखेंगे  कि  ये  लोग  कैसे  प्रचार  करते  जूनियर  डाक्टर  लोग  वेस्ट  बंगाल

 में  मूबमेंट  ऋर  रहे  हैं  तो  उनको  डंडा  लेकर  पीठते  और  यहां  ये  इस  प्रकार  की  बात  करते  हैं  :
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 ]  -

 आपको  यह  ज'नकर  आइचये  होगा  कि  कलकत्ता  विश्व  विद्यालय  के  कुलपति  विश्वविद्यालय
 के  परिसर  में  घुसने  से  डरते  तथा  वे  अपने  निवासीय  परिसर  से  ही  काय॑  कर  रहे  हैं  ।  वे  विश्व

 विद्यालय  में  नहीं  आ  रहे  हैं  ।  ऐसा  दो  महीने  से  हो  रहा  कोई  काम  नहीं  हो  रहा  कोई
 न्याय  नहीं  ऐसा  भारतीय  माक्संवादी  कम्कुनिस्ट  पार्टी  के  कारण  हो  रहा  कांग्रेस  पार्टी  में

 कोई  भी  सरकार  की  आलोचना  कर  सकता  है  ।  और  श्रमिकों  के  कल्यांण  के  लिए  अनुरोध  कर  सकता

 वे  कहते  हैं  कि  कांग्रेस  शासन  के  अधीन  अंग्र  जी  परम्परा  चल  रही  यह  कतई  गलत

 में  चाहती  हूं  कि  श्रीमान्‌  जंगा  रेड्डी  अपना  विधेयक  वापस  ले  परन्तु  सरकार  का  इस

 विषय  पर  अवश्य  सोचना  चाहिए  क्‍योंकि  यह  श्रमिकों  के  हितों  से  सम्बन्धित  भ्रमिकों  के  हितों  की

 रक्षा  अवश्य  की  जानी

 श्री  सनोज  पांडेय  :  उपाध्यक्ष  माननीय  श्री  जंगा  रेड्डी  जी  द्वारा  जो

 बिल  लाया  गया  है  वह  मुख्यतः  संविधान  की  धारा  311  के  आधार  पर  ही  लाया  गया  सुप्रीम
 कोर्ट  का  जो  वडिक्ट  हुआ  है  उससे  श्री  जंगा  रेड्डी  जी  यह  बिल  लाए  हैं  ।  बातें  कुंछ  ऐसी  हैं  कि  जो

 कुछ  कड़वी  हैं  और  कड़वी  बातें  सुनने  में  थोड़ा  कष्ट  होता  सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  जो  12

 मिलयन  लोगों  के  लिए  एक  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  बात  थी  उसके  लिए  आप  यह  बिल  लाए  हैं  लेकिन

 साढ़े  सात  सौ  मिलयन  लोग  जिनके  ऊपर  यह  12  मिलियन  की  आबादी  शासन  के  दृष्टिकोण  से

 बराबर  कार्यरत  रहती  है  उसके  विषय  में  तो  आज  तक  रेड्डी  जी  कोई  बिल  नहीं

 हालांकि  हमारे  बड़  अच्छे  मित्रों  में  से  हैं  और  बराबर
 लंतरसक:त

 की  बात  करते  हैं
 और  खेती  की  बात  करते  हैं  लेकिन  उनको  कोई  दूसरे  किस्म  का  बिल  लाना  चाहिए  जिससे

 भारत  वर्ष  की  80  प्रतिशत  आबादी  को  लाभ  होता  ।  यह  उनका  मामला  एक  बात  जो  में

 कहना  चाहता  हूं  वह  है  कि  हमने  बीस  सूत्री  आथिक  ओर  समाजिक  कार्यक्रम  बनाया  दोनों  ही

 हमारे  का  क्रम  में  और  उसमें  जो  हमारा  20  वाँ  प्वाइन्ट  वह  है  संवेदनशील  एडमिनिस्ट्रं  एक

 ऐसी  व्यवस्था  को  जनता के  प्रति  संवेदनशील  हो  और  इस  अधार  पर  हम  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से

 कहना  चाहेंगे  कि  आज  ट्रंड  यूनियन  के  नाम  पर  जो  बातें  की  जा  रही  वे  ठीक  नहीं  हम  यह
 कहना  इसलिए  चाहेंगे  कि  ट्रंड  यूनियन  लगभग  हर  जगह  पर  विराजमान  छोटे  से  छोट

 लाइज  भी  अगर  पब्लिक  सेक्टर  में  तो  वे  भी  अपनी  यूनियन  बना  लेते  हैं  भौर  अपनी  खुशी  के

 माधार  पर  आज  ट्रंंड  यूनियन  का  काम  चल  रहा  है  ।  हमारी  ट्रंड  यूनियनों  के  बक्स  खराब  नहीं  हैं
 भर  भारत  वषधे  में  जो  काम  करने  वाले  हैं  यह  जो  सरकारी  या  गेर-सरकारी  संस्थाओं  में  जो  हमारे
 वकक्‍स  कार्यरत  वे  बड़े  रेस्पोन्सीबिल  हैं  और  उनके  खिलाफ  में  कुछ  नहीं  करना  उन्होंने
 अपना  वर्क  शो  किया  है  और  जब  भी  भारतवर्ष  पर  आपदाएं  पड़ी  उन्होंने  अपनी  कार्य  कुशलता
 को  बड़ी  बेखबी  प्रस्तुत  किया  ये  जो  ट्रेंड  यूनियनें  यदि  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रही  तो  इसमें
 ज्यादातर  जो  हमारे  नेता  ट्रेंड  यूनियनों  के  वे  रेस्पोन्सीज  हैं  और  एक  बड़ी  अच्छी  बात  माननीय
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 इन्द्रजीत  ग॒प्त  ने  कही  कि  जो  स्ट्राइक  हो  रहे  उससे  जनता  का  क्‍या  घाटा  हो  रहा  वे  इस
 को  नहीं  समझ  रहे  हैं  और  अपनी  बात  को  सरकार  से  मनवाने  के  लिए  सारी  जनता  को  ताक  पर
 रख  कर  आज  ट्रंड  यूनियन  का  काम  चलाया  जा  रहा  है  ।  इससे  परेशानी  किस  को  हो  रही  यह
 भी  सोचने  की  बचत  है  |  यह  सामाजिक  मुदह्ा  भाप  ने  समय  कम  दिया  है  वरना  मुझे  बोलना

 बहुत  ज्यादा  था  लेकिन  दो  चीजों  की  तरफ  में  सिर्फ  इशारा  करना  चाहता  हूं  ।  अ,ज  हम  लोग
 अस्पतालों  की  जो  हालत  उसके  लिए  डाक्टरों  को  भी  गाली  देते  हैं  और  दूसरे  लोगो  को  भी  गाली
 देते  आप  जानते  हैं  कि  में  भी  प्रोफेशन  से  एक  डाक्टर  हूं  और  डाक्टरों  की  कुछ  अपनी  जिम्मेदारी

 है  ।  उसके  अलावा  वहां  जो  दूसरे  लोग  कायं रत  क्लास  3  और  क्लास  4  से  जो  एम्पालाइज  उन
 की  अपनी  जिम्मेदार  अपरेशन  थयेटर  की  हालत  आप  जा  कर  देखिए  और  वार्डों  की हालत  जा
 कर  तो  आप  को  मालूम  होगा  कि  कितनी  खराब  हालत  अगर  संवेदनशील  ट्रं  ड यूनियन
 आप  तव  तो  आपकी  मांगों  को  माना  जा  सकता  है  लेकिन  ट्रेंड  यूनियन  सिर्फ  राजनीतिक

 दृष्टिकोण  से  बनाए  जाते  सिफे  राजनीतिक  और  आधिक  स्थिति  में  अपने  आप  लाभ  उठाने  के

 लिए  बनाए  जाते  जब  ऐसी  स्थिति  तब  में  श्री  जंगा  रेड्डी  के  बिल  का  समर्थन  शायद  नहीं
 कर  पाऊ  बस  इतना  ही  मुभे  कहना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  ।

 क्रासिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  पो०  :  -

 उपाध्यक्ष  मेंने  बड़ी  उत्सुकता  से  सुना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  सभा  की  अनुमति  लेना  चाहता  हूं  |  दो  घंटे  चर्चा  पहले  ही  हो  चुकी
 मंत्री  महोदय  अब  हस्तक्ष प  कर  सकते  वे  उत्तर  दे  रहें  हम  सभा  का  समय  आधा  घंटा

 बढ़ा  देते  हैं  ।

 “  श्री  पी०  खिवम्धरम्‌  :  में  [0  मिनट  में  अपना  भाषण  समाप्त  कर  दू  गा  ।  उपाध्यक्ष  महोदय

 वह  बात  जो  श्रीमान  जंगा  रेड्डी  कहना  चाहते  थे  और  अन्य  माननीय  सदस्यों  की  टिप्पणियां  मेंने

 बड़े  ध्यान  पूर्वक  सुनी  हैं  ।

 प्रारम्भ  में  में  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  विधेयक  केबल  अनुच्छेद  311  (2)  के

 दूसरे  परन्तुक  की  धारा  9  से  सम्बन्धित  इसलिए  मुझे  माननीय  सदस्य  श्री  जंगा  रेड्डी  को

 धन्यवाद  देना  चाहिए  कि  जहां  तक  दूसरे  परन्तुक  की  धारा  और  धारा  का  सम्बन्ध

 वे  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को  स्वीकार  करते  हैं  यद्यपि  धारा  तथा  धारा  पर  कुछ
 अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  भी  अपने  विचार  व्यक्ति  किए  में  जानता  हूं  कि  श्री  जंगा  रेड्डी  अन्य

 माननीय  सदस्यों  की  आशंकराओं  से  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  पर  उनकी  आलोचना

 निश्चित  रूप  से  सहमत  नहीं  हैं  और  उनका  विधेयक  केवल  दूसरे  परस्तुक  की  धारा  के

 प्रस्तावित  विलोप  तक  ही  सीमित  हैं  ।
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 महोदय  एक  प्रइन  किया  गया  था  कि  यह  सरकार  सविधान  में  ऐसे  कठोर  प्रावधानों  का

 समर्थन  क्‍यों  करती  इस  बात  से  यह  मालूम  होता  है  कि  उनको  इन  प्रावधानों  के  इतिहास

 का  अपर्याप्त  ज्ञान  कुछ  छोटी-मोटी  शाब्दिक  भिन्‍नताओं  के  सिवाय  द्वितीय  खण्ड

 तथा  संविधान  में  मूल  रूप  से  विद्यमान  जिससे  इस  मामले  की  विषय  वस्तु  पर  कोई  प्रभाव

 नहीं  पड़ता  ।  यहां  तक  की  मूल  संविधान  में  भी  खण्ड  तथा  विद्यमान  थे  और  च्‌कि
 यह  वाद-विवाद  केवल  धारा  तक  ही  सीमित  क्या  मैं  खण्ड  को  इसके  मूलहूप  में  पढ़
 कर  सुना  सकता  हूं

 ।
 इसमें  कहा  गया  था  :

 हैं

 किसी  व्यक्ति  कौ  पदच्युत  करने  या  पद  से  हटाने  या  उसकी  पदावनति  करने  की  शक्ति

 रखने  वाले  किसी  प्राधिकारी  का  समाधान  हो  जाता  है  कि  किसा  कारण  जो  उस

 प्राधिकारी  द्वारा  लेम्बबद्ध  किया  यह  युक्तयुक्त  रूप  में  व्यवहार  नहीं  है  कि

 उस  व्यक्ति  का  कारण  दिखाने  का  अवसर  दिया  जाए  ।”

 अन्तिम  पांच  छाब्दों  दिखाने  का  एक  अवसरਂ  के  सिवाय  यह  एक  समरूप  प्रावधान

 है  ।  यह  1950  में  1963  में  जब  इसके  लिए  संशोधन  किया  गया  कि  प्रस्तावित  दंड  के  विरुद्ध
 कारण  बताओ  सम्बन्धी  अवसर  जिसे  दूसरा  अवसर  कहते  हैंਂ  सन्नि  विष्ट  किया  जाए  तो  खण्ड

 तथा  में  छोटे-मोटे  शाब्दिक  परिवतंन  किए  गए  परन्तु  वास्तव  प्रावधान  एक  ही
 मैं  1963  में  यथा  संशोधित  खण्ड  को  पढ़कर  खुनाता  हूं  :

 यह  खण्ड  वहां  लागू  न  होगा  —

 र्  ><  Xx

 जहां  किसी  व्यक्ति  को  पदच्युत  करने  या  पद  से  हटाने  या  पदावनित  करने  की  शक्ति

 रखने  किसी  प्र।धिकारी  का  समाघान  हो  जाये  कि  इस  कारण  से  जो  उस  प्राधिकारी  द्वारा  लेख

 बद्ध  किया  ऐसी  जाँच  करना  उपयुक्त  रूप  से  व्यवहारिक  नहीं  है  ।”

 1983  में  भी  यही  उपबन्ध  है  ।  1976  में  जब  संविधान  में  एक  बार  फिर  संशोधन  किया

 गया  तो  संशोधन  में  प्रस्तावित  सजा  के  विरुद्ध  दूसरा  कारण  बताओ  नोटिस  हटा  दिया  गया  परन्तु
 खण्ड  और  में  कोई  संशोधन  नहीं  किया  1976  में  किए  गए  ,  संशोधन  के

 पश्चात्‌  खण्ड  को  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  करने  के  लिए  में  पढ़कर  सुनाता  हूं  :

 यह  खण्ड  वहां  लागू  नहीं  होगा  --

 जहां  किसी  व्यक्ति  को  पदच्युत  करने  या  पद  से  हटाने  या  पदावनति  करने  की  शक्ति

 रखने  वाले  किसी  प्राधिकारी  का समाधान  हो  जाए  कि  किसी  कारण  जो  उस  प्राधिकारी  द्वारा

 लेखबद्ध  किया  उपयुक्त  ऐसी  जांच  करना  उपयुक्त  रूप  से  व्यवहारिक  नहीं  है  ।”

 इसलिए  हमने  खण्ड  में  कोई  संशोधन  नहीं  क्रिया  1950  से  खण्ड

 उसी  रूप  में  है  और  तुलसी राम  पटेल  ब्राले  मुकहमें  में  दिए  गए  निर्णय  से  पहले  किसी  भी  व्यक्ति  ने
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 यह  बात  नहीं  उठाई  क्लि  खण्ड  एक  कठोर  प्रावधान  है  जिसका  दुरुपयोग  संकड़ों  हजारों  और
 लाखों  सरकारी  कमंचारियों  को  पदच््युत  करने  के  लिए  किया  जा  सकता  वास्तव  में  ऐसा  नहीं
 हुआ  था  ।  तुलसी  राम  पटल  के  मामले  के  निर्णय  पूर्व॑  तथा  पदचात्‌  खण्ड  वसा  ही  था  ।  वर्ष
 1950  और  1985  के  बीच  के  35  वर्षों  मे ंजनता  शासन  के  एक  दो  वर्ष  छोड़कर  इस  रारकार  का  यह
 रिकाई  रहा  है  इस  प्रकार  का  कोई  शोर  नहीं  मचाया  गया  कि  लाखों  सरकारी  कर्म
 चारियों  को  मनमाने  ढंग  से  सेवायुक्त  किए  जा  रहे  हैं  |  क्या  में  आप  से  पूछ  सकता  हूं  कि  आप  की
 जानकारी  क्‍या  है  और  आपके  पास  क्या  ब्यौरा  है  कि  तुलसी  राम  पटेल  के  मामले  के  पश्चात  हम
 खंड  की  अवहेलना  कर  रहे  हैं  और  सकड़ों  लाखों  सरकारी  कमंचारियों  को  सेवामुक्त  कर
 रहे  यह  केवल  ऐसा  तक  है  जो  किसी  तथ्य  पर  आधारित  नहीं  वह  फजलू  तक॑  कर  रहे  हैं  ।
 इस  आहछंका  के  लिए  कोई  तथ्यात्मक  आधार  नहीं  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  कुछ  हुआ  है  और
 सरकार  ने  कुछ  किया  है  और  सरकार  एक  नया  उपबन्ध  लाई  अथवा  सरकार  ने  कोई  नई  परिभाषा  दे
 दी  है  जो  1950  से  नहीं  पुराने  रिकार्ड  से पता  चलता  है  कि  हमने  कुछ  नहीं  किया  सरकारें
 बदलती  रहे  ।  बहुत  से  विख्यात  व्यक्ति  सरकार  में  अच्छे  पदों  पर  रहे  अढ़ाई  साल  के  लिए  हम
 सत्ता  में  नहीं  थे  । फिर  भी  ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ  है  जिससे  इस  बात  को  सिद्ध  किया  जा  सके  कि
 इस  उपबन्ध  का  दुरुपटोग  हो  रहा  है  ।  इसके  अतिरिक्त  तुलसी  राम  पटेल  के  मामले  के  पश्चात्‌  ऐसा
 क्‌छ  नही  हुआ  है  जिससे  यह  बात  सिद्ध  हो सकती  हो  कि  आज  हम  कूछ  ऐसा  कर  रहें  हैं  जो  यह्‌
 1985  से  पूर्व  नहीं  था  ।

 फिर  चल्लप्पन  के  मामले  का  उल्लेख  किया  गया  चल्लप्पन  के  मामले  का  खंड
 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  है  और  इससे  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  जंगा  रेड्डी  सहज  ही  सहमत  होंगे  ।

 चल्लपन  के  मामले  में  खंड  लागू  होता  था  |  चल्लपन  के  मापले  में  न्यायालय  ने  अनुच्छेद  311

 (2)  के  परन्तुक  खंड  की  व्याख्या  नहीं  की  ।  किन्तु  रेल  सेवा  नियम  की  व्याख्या  नियम  14
 की  भाषा  अलग  प्रकार  की  अर्थात्‌  इसमें  शब्द  यह  कहता  हूਂ  कि  इस
 विवाद  में  बललपन  के  मामले  के  उल्लेख  उचित  नहीं  है  ।  में  आदर  पृथ॑ंक  प्रदन  यह  है  कि  यदि  तुलसी
 राम  पटेल  के  मामले  से  खंड  की  व्याख्या  का  कोई  नया  सिद्धांत  प्रतिपादित  नहीं  हुआ  है  तो
 क्या  इस  पर  विश्वास  किया  जा  सकता  कि  यह  सरकार  इसका  दुरुपयोग  करेगी  ?  में  नम्नतापूर्वंक
 यह  कहना  च॒  हता  हूं  कि  यह  सरकार  इसका  दुरुपयोग  नहीं  करेगी  ?  इस  सरकार  ने  विगत  में  इसका

 दुरुपयोग  नहीं  किया  है  और  भविष्य  में  भी  यह  सरकार  इसका  दुरुपयोग  नहीं  वास्तव  में

 इस  सरकार  की  नीयत  और  गम्भीरता  तुलसी  राम  पटेल  के  मामले  के  पश्चात्‌  11  1985
 और  4  1986  को  जारी  किए  गए  आदेशों  से  स्पष्ट  हो  गई  है  ।  इन  आदेशों  का  व्यापक

 रण  किया  गया  है  और  प्रत्येक  विभाग  और  संत्रालय  को  मेज  दिए  गए  यदि
 आप  मुझे  क्षमा  करें  तो  में  इन  आदेक्षों  निदेशों  का  मसौदा  तैयार  करने  पर  गय॑  कर  सकता  हूं  ।
 वास्तव  में  मेने  बंठकर  इन  निदेशों  को  स्वयं  लिखा  हैं  ताकि  कोई  व्यक्ति  खंड  का  अथवा  खंड

 और  का  लाभ  न  उठाए  ।  जहां  तक  खंड  का  सम्बन्ध  इसमें  लिखा  है  और  उच्चतम
 न्यायालय  के  निर्णय  से  भी  इसकी  पुष्टि  हो  जाती  और  मेने  भी  निदेशों  में  इसे  पूरी  तरह  स्पष्ट
 कर  दिया  है  कि  पूव॑वर्ती  दो  शर्ते  धूरी  की  जानी  पहली  यह  कि  जांच  कराना  पूर्ण  रूप  से
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 व्यवहार  है  या  यह  व्यक्ति  विशेष  को  देखकर  निर्णय  करने  का  मामला  नहीं  यह  निर्णय

 विषय-परक  तथ्यों  क ेआधार  पर  लिया  जाना  चाहिए  ।  जंसे  कि  प्रत्येक  वकोल  जानता  प्रत्येक

 न्यायालय  जानता  है  कि  विवेकी  व्यक्ति  परख  तो  उसके  विवेकी  दृष्टि  कोण  से  की  जाती  है  ।  क्या  वह्‌

 यह  निर्णय  देगा  कि  कोई  जांच  कराने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ?  यही  एक  परीक्षा  हैं  हम  नियुक्त
 करने  वाले  प्रत्येक  अधिकारी  की  यही  होगी  और  इन  निदेशों  के  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में
 कोई  संदेह  नहीं  होना  चाहिए  ।  दूसरी  पूर्व  पूति  यह  है  कि  प्राधिकारी  को  कारण  भी  नोट  करने

 चाहिए  ।  उसे  चाहिए  कि  यह  कारण  फाइल  में  नोट  करें  ।  यह  एक॑  समकालीन  रिकाड्ड  है  ऐसा

 नहीं  है  कि  कोई  व्यक्ति  कारण  नोट  न  करे  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  में  कहा  गया  है  कि
 राधी  को  निर्णय  नहीं  बताया  जाना  चाहिए  ।  अपने  निदेशों  में  हम  कहते  हैं  कि  फाइल  में  कारण
 लिखना  अनिवायं  और  हम  एक  कदम  आगे  निकल  गए  हैं  और  कहा  है  कि  हन  कारणों  को
 राधी  पहुंचाना  ही  उचित  होगा  ।  निरपवाद  रूप  से  में  यह  आशा  करता  हूਂ  कि  सभी  अधिकारी
 जो  खंड  की  सहायता  न  केबल  कारण  लिखने  के  लिए  परन्तु  इन  कारणों  को  अपराधियों  तक

 पहुंचाने  के  लिए  लेते  है ताकि  उसको  यह  मालूम  हो  जाए  कि  इस  मामले  में  पूछताछ  क्‍यों  नहीं  की
 गई  है  ।  माननीय  सदस्य  श्री  जंगा  रेड्डी  के  विधेयक  में  एक  अंदरूनी  खराबी  क्योंकि  वह  अब
 खंड  को  विलोपन  कराना  चाहता  कितु  अनुच्छेद  311  (3)  का  विलोपन  नहीं  करानाचाहते

 आप  कृपया  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि  खंड  के  विलोम  किए  जाने  के  पश्चात्‌
 अनुच्छेद  311  (3)  स्वतः  से  नहीं  रहेगा  ।

 6  मभ०  प०

 /  किन्तु  उच्चतम  न्यायालय  ने  सुनिश्चित  रूप  से  कहा  है  कि  अनुच्छेद  311  (3)  के  बावजूद
 न्‍्वीयालय  को  इस  बात  का  निर्णय  करने  से  नहीं  रोका  गया  है  कि  जांच  आवध्यक  भी  है  या  नहीं  ।
 न्यायालय  को  यह्‌  अधिकार  था  ।  जब  कोई  अपराधी  न्यायालय  में  जाता  है  और  यह  शिकायत
 करता  है  कि  उसके  मामले  में  पूछताछ  नहीं  की  गई  है  तो  न्यायालय  को  कारणों  की  जांच  करने  की
 और  यह  कहने  की  शक्ति  है  कि  पुछताछ  करनी  आवश्यक  भी  अथवा  नहीं  ।

 और  भी  एक  पूर्वोपाय  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  अपील  का  अधिकार  और

 पुनरीक्षा  का  अधिकार  नहीं  छीना  गया  है  और  अपील  और  पुनरीक्षा  में  अपराधी  मूल  अधिकारी  के

 पूछताछ  न  करने  के  निर्णय  का  विरोध  कर  सकता  है  ।  वह  कह  सकते  हैं  कि  अब  स्थिति  बदल  गई

 हो  सकता  है  कि  पूछताछ  करने  की  व्यवहारता  में  संदेह  हो  ।  आज  स्थिति  बदल  गई  शान्ति

 लौट  आई  है  ।  कृपया  आज  मेरे  विरुद्ध  आरोपों  की  जांच  कीजिए  |  अपीलीय  प्राधिकरण  और

 पुनरीक्षा  करने  वाला  प्राधिकरण  तक  की  नोट  कर  सकते  हैं  और  निश्चित  कर  सकते  हैं  कि  क्या

 जांच  होनी  चाहिए  या  नहीं  ।  उच्चतम  न्यायालय  थोड़ा  आगे  जाता  है  ।  यदि  अपील  के  स्तर  परयही
 अशान्त  स्थिति  बनी  रहें  तो  अपराधी  को  अपील  की  सुनवाई  को  स्थगित  करने  के  लिए  अधिकार

 प्राप्त  होगा  जिससे  शांति  स्थापित  होने  पर  अपील  की  सुनवाई  हो  बहुत  से  पूर्वीपाय  हैं  ।
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 16  1908  धान  विधेयक

 इन  सभी  पूर्वोपायों  क ेसाथ  मे ंआपको  और  सभा  को  आश्वासन  दे  द्‌  कि  किसी  को  भी  दाक्ति  के

 दुरुपयोग  के  लिए  अंकुश  के  बिना  अथवा  किसी  न्यायिक  पुनरीक्षा  के  बिना  मनमाने  ढंग  से  निलम्बित

 नहीं  किया

 हम  एक  कदम  आगे  निकल  गए  4  1986  को  जब  यह  बात  मेरे  नोटिस  में  लाई
 गई  कि  ऐसा  भी  संभव  था  कि  कुछ  अधिकारी  यह  समझ  लें  कि  पूछताछ  न  करने  का  अर्थ  आरोप-पत्र
 न  दिया  जाना  भी  मेने  इस  बात  को  नोट  किया  और  पूरक  जारी  किए  है  और  में  माननीय
 सदस्य  से  निवेदन  करता  हू  कि  वह  निदेश  पढ़  ।  हमने  उन  आदेछों  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है
 कि  निष्क्ष  पर  पहुंच  कर  वास्तव  में  पूछताछ  करने  की  संभावना  घटाई  प्राधिकरण  को  इस
 बात  का  पूर्वानुमान  नहीं  करना  चाहिए  कि  में  आज  एक  आरोप  पत्र  देने  का  निर्णय  यदि
 में  किसी  से  स्पष्टीकरण  मांगू  तो  30  या  50  दिन  पश्चात्‌  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  होगी  जिसमें

 ताछ  नहीं  की,जा  सकती  में  आरोप  पत्र  भी  नहीं  जारी  करूंगा  ।  इसे  निकाल  दिया

 हमने  पूछताछ के  प्रत्येक  स्तर  पर  स्पप्टीकरण  जवानी  की  विभाग  की  ओर  से
 साक्ष्य  विभाग  की  ओर  से  साक्ष्य  लिखित  विचार  विम्ं  प्रत्येक  स्तर  पर  आपको

 यह  निश्चित  करना  चाहिए  कि  क्‍या  पूछताछ  जारी  रखना  वास्तव  में  व्यवहार  यदि  आरम्भ  में
 कोई  कठिनाई  नही  है  हमने  कहा  है  कि  आप  आरोप  पत्र  जारी  कीजिए  और  बाद  में  आप  इस  निर्णय
 पर  पहुंच  जाएंगे  कि  पूछताछ  करना  व्यवहार  नहीं

 11  1985  और  4  1986  के  आदेश  उचित  रूप  में  सरकारी
 चारियों  के  हितों  की  सुरक्षा  करते  हैं  |  में  उठाए  गए  अन्य  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  लम्बे  वाद-विवाद
 में  नहीं  पड़ना  चाहता  में  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  1950  से  उपबंध  वैसे  ही  रहे

 उच्चतम  न्यायालय  ने  कानून  का  कोई  नया  सिद्धांत  नहीं  बनाया  सरकार  ने  कानून  अथवा
 संविधान  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं  किया  है  ।  इसके  बदले  सरकार  ने  विसक्षतत  आवश्यक  तथा  मार्ग  निदेश

 दिए  हैं  जिनसे  सरकारी  कर्मचारियों  की  अधिक  उचित  ढंग  से  सुरक्षा  होती  में  अत्यन्त  नम्नता  से
 श्री  जंगा  रेड्डी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  अपने  संविधान  संशोधन  विधेयक  पर  बल  न

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जंगा  आप  अगली  बार  बोल  सकते  अब  सभा  सोमवार  11
 बजे  म०  पू०  पुनः  समवेत  होने  तक  स्थगित

 6.05  म०  १०  |  १

 न्डा  तत्पइच्नात्‌  लोक  सभा  10  1986  1908
 के  ग्यारह  बज  तक  के  €्ि

 स्वत
 हुई  ।
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 छौक  समा  वाद-विवाद

 ि

 FT  ,
 हन्दी  संस्क्णा

 7  नव  2986  ।  10  1908

 श्री  माधवराव  सिनचियाਂ

 विष्यय  पृष्ठ  (1),  पंक्ति  13,"  महत्व  की  और  कै  स्थान  पर

 महत्व  के  विषय  की  और  *  पढ़िये  |
 के  कक  बा  कम

 पृष्ठ  8,  नीचे  से  पक्ति  8,  श्री  एच  सन  नज्जै  गौडाਂ  कै  स्थान  पर

 श्री  नन्‍्जे  गौडाਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  30,  नीवे  से  पीक्ति  9,"  दत्ता  सार्मत  कै  स्थान  पर  ता  सार्मत
 *

 सके  आधे  पा  व्काक  समा  ed

 ee  ७मक  बम»  समा  ३७७७  ee  भा  व्याक  oe  अकाक  मषाक  ही

 पृष्ठ  35,  नीचे  से  पंक्ति  33,  त्री  मधघ  तण्डवतेਂ  के  स्थान  पर  मघ॒  वण्डवतै
 "

 पढ़िये

 पृष्ठ  39,  पंक्ति  3,  कै  स्थान  पर  प्रत्यपणाਂ  पढ़िये  और  प

 पृष्ठ  9),  पक्ति  नीचे  से  8,  गयाਂ  कै  स्थान  पर  जानाਂ  पढ़िये  ।
 रह  तय  बम  आओ  वमााक  कक  भय  अब  वमक  लक  का  कमाक

 पृष्ठ  ४3,  तालिका  कै  नीचे  प्रथम  पंक्ति  अन्तुलनਂ  कै  हन््थान  पर  असनन्‍्तुलनਂ  पढ़िये  ।
 साथ  सार  काम  गा  जैक  भय  ७  मामा  कक  सईद  कम

 पृष्ठ  39,  नीचे  से  पीक्ति  2  पृष्ठ  डिवेवरा  पंक्ति  के  स्थान  पर  >  पढ़िये  |

 पृष्ठ  49  नीचे  से  पक्ति

 6, त्री जैनल अवेदनी कै स्थान पर जायनल अवैदिन पृष्ठ 48, पंक्ति 6 तथा 9 पैँ *विकरायुआਂ कै स्थान पर *निकरागुआਂ हक वा ० कम १०७ ताज पाक बात ५ मात बयाछ मय पृष्ठ 66, पंक्ति मौहम्मद सईंद* कै स्थान पर *मफती मौहम्मद सईद * ४७०० सा बाकक मय अक पृष्ठ 98, नीचे से पक्ति 9, पृष्ठ 99, पंक्ति 8 तथा 6," सियैटिक * के स्थान पर सिथिटिकਂ पढ़िये । 3००० जार जम थक सात का



 पृष्ठ  119  +्ि  4,  °al  हार  की  के  स्थान  एए  बी  झऋण्णा

 पृष्ठ  99,  नीचे  से  पीक्ति  सलादीनी  कै  स्थान  पर  सलाउदीनी  प
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 पृष्ठ  115,  प्रथम  के  स्थान  पर
 रतन  जथक  3०  कक  का  अनक  अमन  काम्क  साथ»  आभक  का  धमाके

 पृष्ठ  332  तीवे  से  पंक्ति  °F  ररा  रेड्डीਂ  के  स्थान  पर

 नी  र॒घुमा  रेड्डी  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  145,  पतक्ति  नीचे  से  6,  से  आगे  का  लौप  करिये  |

 155,  अंतिम  पतिਂ  मंत्र  स्थान  पर ्ठ  तिम  पतिਂ  मंत्रालव  T  लय  पढ़िये  ।

 पढ़िये  ।

 ृष्ठ  पंक्ति  6,  संख्या  ww ewes  कै  स्थान  पर  746°  पढ़िये
 वबन०  ७०  सम  कामके  भा  ३०७  आन  oe  लक  ७७  व्याक  बात

 ृष्ठ  884,  पंक्ति  7  संख्या  *  Sms  के  स्थान  पर  Swed  पढ़िये  ।
 गा  om oe  कक  ०ूे  "77  कम

 उृष्ठ  385,  नीचे  से  पीक्तिः  5,  सस्या  "४8"  के  ल्‍्थान  पर  “7  पढ़िये
 ।

 पृष्ठ  388,  नीचे  से  पछिा  3,
 के

 स्थान  पर

 ष्ठ  396,  पंक्ति  8,  जो  मैच  सिंहा  के  स्थान  पर  *त्री  महेन्द्र  सिह  *  पढ़िये

 पृष्ठ  ०४,  एऐकिः  6.  सण्ता  तर्ज  के  स्थान  एए  ममता  बनजीँ
 १

 एठ  909,  पीक्ति  9,
 के

 स्थान  पर
 ना  साथ  मामा  बम  फैन

 मोई  *  पढ़िय  mt ae oe oe ee

 ्््र्््रः

 छठ  222,  पौत्ति  33,"  के  इंजीनियर
 *

 के  स्थान  पर
 छठ 222 पंत्ति 13," के हंजीनिययाँ * के स्थान पर ਂ

 के  ज़नियर  इंजीनियर
 *

 ढिये  ।  हि

 छठ  249,  पंक्ति  329  हुए  *  के  स्थान  पर  हुएਂ  पढ़िये  ।
 २००  ee  oe  भा  शा  आाक  0  कम


